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 लोक  सभा

 6  1985/15  1907

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  सदन  में  कोई  अजनबी  आया

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  रंगा  मैं  भी  यही  देख  रहा  हूं  कि  कौन  आ  गया  ।

 ]

 एक  सासनीय  सदस्य  :  लग  रहा  है  कोई  रंगारंग  वेशभूषा  की  प्रतियोगिता  हो

 रही  है  ॥
 जन

 ओ  विश्वनाथ  प्रताप  पुविधाजनक  वेशभूषा  बस  ही

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  पैटर्न  कर  दिया  है  तो  हम  भी  कल  एक  कम्बलः
 में  आ  जाते

 क्री  बालकथि  बे  रागी  :  सिर  पर  तो  बेल-पत्र  घढ़ते

 शी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इम्पार्टेन्ट  हैं  कि  इसके  नीचे  क्‍या

 ०»  कैनननमक

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 [  प्रनुवाद  ]

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्थानोंਂ  की  योजना

 +264.,  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ;
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 .  क्या  सरकार  ने  देश  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने
 के

 लिए  स्थानोंਂ  की  योजना  ,

 आरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  इस  योजना  में  कौन-कौन  से  स्थान  शामिल  किए  गए  और

 ऐसे  स्थान  योजना  में  शामिल  करने  के  मानदंड  क्या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  धौर  पर्यटन  मनन्‍्द्रो  एच०  के०  एल०  :  प्लेसिसਂ

 नामक  कोई  योजना  नहीं  माननीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  प्लेसਂ

 टूरिस्ट  मेप  शीर्षक  प्रकाशन  का  हवाला  दे  रहे  हैं  जिसमें  भारत  के  मुख्य-मुख्य  पर्यटक  केन्द्र  दर्शाए  गए

 प्लेसਂ  टूरिस्ट  मैप  में  पूरे  देश  को  कवर  करते  हुए  लगभग  150  पयंटक  केन्द्र

 शामिल  हैं  ।

 शामिल  करने  के  लिए  जिस  मानदण्ड  का  अनुसरण  किया  जाता  है  वह  मुख्यतः  एक  स्थान

 पर  प्राकृतिक  तथा  अन्य  पर्यटक  आवास  जैसी  आधा रभृत-सं रचना
 की  निश्चित  मात्रा  में  वायु  सड़क  या  रेल  यातायात  द्वारा  सुगम्यता  की  डिग्री  मौर  पर्यटकों

 द्वारा  प्रदर्शित  अभिष्टचि  से  सम्बन्धित  मानदंड  के  सम्बन्ध  में  पयंटन  विभाग  एक  लचीली

 नीति  का  अनुसरण  करता  है  और  स्थानों  की  सूची  नए-तए  विकास-कार्यों  क ेआधार  पर  समय-समय

 पर  संशोधित  की  जाती  है  |

 श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  माननीय  मन्त्री  ने  अभी-अभी  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का

 उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  प्लेसिसਂ  नामक  कोई  योजना  नहीं  लेकिन  पर्यटन  विभाग  ने

 प्लेसਂ  शीर्षक  से  एक  मानच्त्रि  प्रकाशित  किया  है  जिसमें  भारत  के  प्रमुख  पर्यटन  केन्द्र  दर्शाए  गए
 मैं  मानतीय  मन्‍्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सिक्किम  राज्य  में  पर्यटन  के  विकास  को  अधूर्वे
 संभावनाओं  को  देखते  हुए  गंगटोक  या  सिक्किम  के  किसी  और  शहर  को  प्लेसਂ  के

 रूप  में  इसमें  शामिल  करेगी  ।

 श्री  एज०  के०  एल०  मगत  :  भारत  सरकार  सिक्किम/गंगटोक  को  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में

 विकसित  करने  की  बहुत  इच्छुक  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  योजना  पर  भारत  सरकार

 निश्चित  रूप  से  विचार  किया

 प्रो०  सधु  दंडवले  :  सिक्किम  के  मुख्य  मन्‍त्री  जी  ने  क्या  सिफारिश  की  हैं  ?

 ओसती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्या  सरकार  ने  सिक्किम  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  इस  साल
 कोई  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  यदि  तो  क्या  मैं  उसका  ब्यौरा  तथा  उसके  लिए  निर्धारित  की
 गई  राशि  के  बारे  में  जान  सकता  हूं  ?

 भी  एच०  के०  एल०  संगत  :  इस  समय  मेरे  पास  सिक्किम  में  लागू  की  जाने  वाली  गोलना  का
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 ब्यौरा  नहों  है  क्‍योंकि  प्रश्न  का  सम्बन्ध  प्लेसਂ  से  है और  भारत  से  ऐसे  150  स्थान  मैं

 माननीय  सदस्य  को  निश्चित  रूप  से  सूचना  दे  मैं  फिर  दोहराऊंगा  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  दी

 गई  योजनाओं  पर  अवश्य  ही  विचार  किया  जाएगा  )  हम  सिक्किम  को  पर्यटन  केन्द्र  के  छूप  में  विकसित

 करने  के  इच्छुक

 झओमती  विद्यावती  चतुबदी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  जानना

 चाहती  हूं  जैसा  कि आपको  ज्ञात  है  खजुराहो  और  मांडू  दोनों  ही  विश्व  विख्यात  पर्यटन  स्थल

 खजुराहो  के  लिए  जैसा  आपने  कहा  हर  तरह  की  सुविधा  सुगमता  से  देने  का  प्रयास  करते  हैं  लेकिन  वहां
 पर  रेल  यातायात  की  कमी  खूजराहो  और  मांडु  दोनों  स्थानों  पर  और  प्रकाशਂ  के  जो  आपके

 कार्यक्रम  होते  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  क्या  इस  कार्यक्रम  के  द्वारा  वहां  की

 कला  ओर  इतिहास  का  भी  प्रसार  और  प्रचार  करने  की  आपकी  कोई  योजना  है  ?

 [  प्रमुवाद  ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ध्वनि  और  प्रकाश  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  इन  150  केन्द्रों  में  शजुराहों  को  भी  वर्शाया  गया

 इस  प्रश्न  का  लाभ  उठाते  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  सिक्किम  भी  उन

 चुने  हुए  स्थलों  में  स ेएक  जहां  तक  किसी  स्थान  विशेष  के  लिए  किसी  योजना  विशेष  का  सम्बन्ध

 इस  समय  मेरे  पास  सभी  स्थानों  के  बारे  में  ब्यौरे  नहीं  अगर  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  ब्यौरा

 दे  सकता  हूं  ।

 एक  सासनतोय  सदस्य  :  खजुराहो  को  क्‍यों  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कारण  जानते  हैं  कि  क्यों  ?

 ]

 भोमती  विद्यावतो  चतुबेदी  :  अध्यक्ष  जी  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  आया  मैंने  उनसे

 कुलर  प्रश्न  पूछा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  स्कीम  के  बारे  में  इस  तरीके  से  नहीं  पूछ  सकते  ।

 शीमती  विद्यायतों  चतुबेदी  :  अध्यक्ष  मैंने  ध्वनि  और  प्रकाश  के  बारे  में  स्पष्ट  पूछा  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  उसका  स्पष्ट  उत्तर  आया

 ]

 झीमती  डो०  के०  तारा  देंबो  :  क्या  माननीय  मन्‍्त्री  जानते  हैं  कि  कर्नाटक  में  चिकमगलूर  एक
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 जो  वहां  के  सर्वाधिक  मनोहारी  जिलों  में  से  यदि  तो  क्‍या  मन्त्री  जी  भारत  पर्यटन

 द्वारा  वहां  एक  बनाने  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ताकि  इसे  हसन  और

 अंगलोर  से  जोड़ा  जा  सके  |
 है

 ।

 i

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  एक  तरफा  यातायात  ही  चल  रहा  केवल  महिलाएं  ।  हमें  कभी-कभी

 ऐसा  भी  करना

 क्री  एज०  के०  एल०  भगत  :  मोटे  तौर  पर  मैं  कि  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  सुझाई

 ।

 गई  किसी  भी  योजना  पर  हम  निश्चित  तौर  पर  विचार  करेंगे  ।

 प्रो०  मधु  केवल  महिलाएं  ।
 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  आज  आपको  अपनी  महिला  साथी  का  अभाव  महसूस  हो

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  ऐसा  लग  रहा  है  कि  जैसे  जेठानी  और  देवरानी  के  बाद  अब

 आपने  सासू  जी  को  बुलाया

 श्रीमती  प्रेमलाबाई  चौहान  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  क्या  यह  बताने  की  कृपा

 ह्थानों  का  सिलेवशन  करने  का  क्राइटेरिया  क्‍या  है  ?
 महाराष्ट्र  में  बहुत  अच्छे-अच्छे  टूरिस्ट  सेन्टर्स

 जहां  टूरिस्ट  संन्टर  खोले  जा  सकते  लेकिन  इस  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मैं  यह  जानना

 चाहती  क्या  स्थानों  के  सिलैक्शन  के  लिए  कोई  कमेटी  जो  हम  लोगों  को  टूरिस्ट  सैन्टर  की

 धुविधायें  देती  हैं  !

 ]

 भरी  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  पर्यटन  विकास  राज्य

 सरकार  और  निजी  क्षेत्रों  द्वारा  केन्द्र  की  अर्थात्‌  पर्यटन  मन्त्रालय  की  धनराशि  का  उपयोग  करके  पर्यटन

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  ये  सब  पर्यटन  में  योगदान  देते  किसी  स्थल  को  पर्यटन  स्थल  के

 रुप  में  चुनने  का  मापदंड  यह  है  कि  वहां  पर्यटकों  को आकर्षित  करने  की  संभावनाएं  कितनी  वहां  का

 प्राकृतिक  सांस्कृतिक  पृष्ठभूमि  क्या  वहां  कौन-कौन  सी  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और  वहां  क्‍या

 किया  जाना  चाहिए  ?  किसी  भी  स्थल  को  पर्यटन  स्थल  बनाने  के  लिए  बहुत  सी  बातों  पर  विचार  किया

 जाता  है  और  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  बहुत  कुछ  कहने  का  अधिकार  होता  महाराष्ट्र  के

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  है  तो  माननीय  सदस्य  मुझे  दे  मैं  उस  पर  महाराष्ट्र  सरकार  को  टिप्पणी  देने  के

 लिए  कहूंगा  ।  मेरा  उत्तर  यह  है  कि  हमें  जो  भी  प्रस्ताव  दिये  जाते  हैं--मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  हर

 प्रस्ताव  को  मंजूर  कर  लिया  जाता  है---हर  प्रस्ताव  पर  गुण-अवगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जात

 बेक्षित  प्रस्तावों  पर  विचार  +िश्श्वित  तौर  पर  किया  जाता  है  ।

 हि
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 न्नाते-क>+  जन  अन्न  os  ५

 भारतीय  हथकरघा  उत्पादों  का  निर्यात

 +265,  श्रो  शरद  दिधा
 >  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  एम०  बी०  चअसपरदोखर  मृति  हे

 क्या  ग्रह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरोका  द्वारा  24  1985  को  अधिसूचित
 भ्रंडਂ  की  नई  जिसमें  गद्दों  के  आसनों  ओर्सैपकिनों  जैसे  हथक  रघ

 उत्पादों  की  सप्लाई  अथवा  किनारी  बनाने  में  हाथ  अथवा  पे्‌रसे  चलाई  जाने  वाली  किसी  मशीन  क

 प्रयोग  निबारित  किया  गया  के  परिण!मस्वरूप  भारत  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  आठ  करोड़  रुपए
 के  मूल्य  के  क्रयादेशों  का  नुक्सान  हुआ

 क्‍या  यह  भी  सच  हे  कि  यदि  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  जापान  और  कनाडा

 अमरीका  का  अनुकरण  करने  का  निर्णय  करते  हैं  तो भारत  से  हथकरघा  उत्पादों  का  निर्यात  बन्द  हो

 और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र
 सर्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  खुशोंद  ध्रालम  :

 सरकार  को  हथकरघा  वस्त्र  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  तथा  भ्रैंडਂ  परिभाषा

 अपनाने  के  लिए  इन  देशों  में  स ेकिसी  से  भी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  महीं  हुआ  है  और  हइसलिए  भारत  से

 हथकरणघा  मै  ड-अप्स  के  तिर्यातों  के  बन्द  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शो  हरद  दिश्वे  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न  का  उस्तर  नहींਂ  में  दिया  यह
 खबर  8  सितम्बर  1985  के  टाईम्स  में  सुश्धियों  में  छपी  इसमें  कहा  गया  है  कि  :

 दिल्‍ली  द्वारा  सरकारी  अधिकारियों  का  एक  दल  तुरन्त  वाशिंगटन  भेजा  जा  रहा

 है  ताकि  वह  अमरीकी  सरकार  को  हथकरघा  उत्पादों  की  अपनी  नई  परिभाषा  को  वापस  लेने

 के  लिए  मना  सकें  ।  जिसके  कारण  इस  मद  का  निर्यात  ठप्प  हो  गया  हे  और  देश  में  हजारों

 बुनकरों  की  जीविका  को  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।'

 यही  समाचार-पत्र  की  रिपोर्ट  में  आगे  कहा  गया  है  **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  सारा  पढ़ने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 प्रो०  सधु  दषण्डबते  :  बहुत  ही  दिलचस्प  है  ।
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 श्री  शरद  विधे  :  रिपोर्ट  में  यह  भी  कहा  गया

 ४डा०  जे०  के०  संयुक्त  सचिव  वाणिज्य  मंत्रालय  के  नेतृत्व  में  जो

 प्रतिनिधि  मण्डल  जाएगा  उसमें  हथकरघा  नियति  संवर्धन  परिषद  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  तथा  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  किए  इस

 निर्णायक  समझौते  के  10  सितम्बर  को  शुरू  होने  की  संभावना  है  ।

 समाचार  में  यह  सब  कहा  गया  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  अपरीका  ने  इस  संबंध  में  कोई

 कदम  उठाया  था  जिसके  कारण  सरकार  ने  इस  प्रतिनिधि  मण्डल  को  भेजा  और  बाद  में  मामला  ठप्प

 हो

 श्री  खुशींद  झ्ालस  खां  :  अमरीका  सरकार  की  सुई  ओरधागे  के  बारे  में  व्याख्या  यह  है  कि

 हथकरघा  में  हाथ  या  पर  से  चलने  वाली  किसी  मशोन  का  इस्तेमाल  न  किया  लेकिन  हमा  रा

 तर्क  यह  था  कि  बहु-तंतु  अनुबंध  और  अमरीका  के  साथ  हमारे  द्विपक्षीय  अनुबंध  के  अन्तर्गत  हमें  यह्‌
 स्वीकायं  नहीं  था.और  इस  सम्बन्ध  में  विचार-विमश  किया  इसके  परिणामस्वरूप  अमरीकी

 सरकार  ने  सितम्बर  1986  तक  अवधि  बढ़ा  दी  है  |  इस  प्रश्न  पर  अभी  और  विचार-विमर्श  किया  जा

 सकता  है  ।

 श्री  एम०  वी०  चग्द्रशेखर  मूर्ति  :  हमारे  हथक रघे  के  माल  को  करना  आयात  वाले

 इन  देशों  की  अति  सामान्य  परिपाटी  बन  चुकी  हमारा  बहुत  सा  सामान  अस्वीकार  हो  रहा  मैं
 मन्त्री  महोदय  से  पूछता  हूं  कि  उन  देशों  द्वारा  अस्वी  कार  किए  जाने  वाले  बस्त्रों  की  वास्तविक  संख्या

 क्या  इनके  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  और  क्या  बहुत  से  राज्यों  ने  वर्तमान  संदर्भ  में  केन्द्रीय  सरकार  पर

 एक  नई  हथकरघा  नति  बनाने  पर  बल  दिया  क्या  सरकार  नई  हथक  रथा  नीति  विकसित  करने  को

 तैयार  है  ?

 भी  खुश्शोद  झ्ालम  खां  :  मूल  प्रश्न  तो  यह  है  कि  हम  यह  दावा  स्वीकार  नहों  कर  रहे  हैं  कि

 हथकरघे  से  बने  हुए  कपड़े  में  उन  मशीनों  का  प्रयोग  नहीं  होना  चाहिए  जो  हाथ-पैर  से  चलाई  जाती
 क्योंकि  करोड़ों  पोशार्क  तैयार  की  जाती  हैं  और  यदि  यह  सूई  और  हाथ  से  बनाए  जाते  हैं  तो  इन्हें  सप्नाई
 करने  उनकी  आवश्यकताएं  पूरा  करने  में  बहुत  साल  लग  जाएंगे  ।

 कितु  जहां  तक  अस्वीक्ृति  के  प्रश्त  का  संबंध  है  इसमें  थोक  रूप  से  अस्वीक्रृति  के  विषय  में
 कोई  विशेष  सूचना  नहीं  कहीं-कहीं  एक  अपवा  दो  अस्वीकृतियां  हुई  कितु  कुल
 बत्ता  नियंत्रण  संतोषज  नक

 श्री  एम०  बी०  चयाशेजर  मूर्ति  :  मंत्री  महोदय  ने  मैरे  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  नहीं  दिया  नई
 हथकरधा  नीति  बनाने  के  बारे  में  उनका  क्‍या  विचार  है  ?

 भी  लुशोंद  प्रालम  शां  :  हमारी  वर्तमान  हथकरधा  नीति,पूर्ण  रूप  से  संतोषजनक  इस  नीति
 का  पुनरोक्षण  करने  का  कोई  प्रश्त  ह्वी  नहीं  उठता
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 श्री  ध्लानन्द  गजपति  राज  :  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  तथा  अमरीकी  महाद्वीप  में  कपड़ों  के  निर्यात

 में  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  भारत  सरकार  द्वारा  अगले  वर्ष  होने  वाली  एप्रिमेंट  आन

 टेरिफ  एण्ड  ट्रेडਂ  की  बंठक  में  बहु-रेशी  समझौते  के  पुनरीक्षण  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  ?  इस  तथ्य  को

 भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पश्चिमी  देश  अब  मन्दी  से  उभर  रहे  हैं  और  हम  उनको  बहुत-सा  कच्चा  माल

 निर्यात  कर  रहे  तो क्या  हम  इन  हृथकरघा  उत्पादों  को  कच्चे  माल  के  निर्यात  के  साथ  जोड़  देंगे

 जिससे  कि  हमें  एक  सुनिश्चित  मण्डी  मिल  सकेगी  ।

 भरी  खुशोंद  प्रालम  खां  :  इन  नीतियों  के  संबंध  में  मामला  सदा  जी०  ए०  टी०  टी०  के

 धीन  रहता  और  स्वाभाविक  है  कि  जी०  ए०  टी०  टी०  की  अगली  बैठक  में  इस  विषय  पर  भी  विभार

 बिमर्श  किया  हम  निश्चय  ही  यह  देखेंगे  कि  हमारे  हित  सुरक्षित  रहें  भोर  हमें  अपने  देश  के

 लिए  सबसे  अच्छी  शर्तें  प्राप्त  हों  ।
 ह

 राजल्थ  की  बसलो

 *266.  श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्या  वि्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  राशि  का  राजस्व  वसूल

 (@)  इस  वसूली  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितनी  राशि  की  वसूली  होने  की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  राजस्व  वसूली  की
 रकम  22,816.05  करोड़  रुपए

 वसूलियों  को  बढ़ाने  क ेलिए  किए  गये  उपायों  में  तत्वतः  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 सीमा  शुल्क  अधिनियम  तथा  आयकर  अधिनियम  के  विभिन्‍न  उपबंधों  को  तेजी  से  लार  [  करना

 तथा  निगरानी  सम्मिलित
 ह

 वर्ष  1985-86  के  लिए  बजट  अनुमान  25,209  करोड़  रु०  है  तथा  आशा  है  कि
 लियां  इस  रकम  से  अधिक  हो  जाएंगी  ।

 भी  उत्तम  राठौड़  :  लक्ष्य  में  से  अभी  तक  जो  नवीनतम  आंकड़े  हमने  एकत्र  किये  मैं  वह्‌ जानना  चाहता  हूं  ।  का

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  गत  वर्ष  के  11,509.26  करोड़  की  तुलना  में  अप्रैल  से  अक्तूबर तक  की  वसूली  के  आंकड़े  14,103.59  .59  करोड़  रुपये  के  इसमें  2,594  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  विदाई
 गई  अर्थात्‌  बजट  अनुमान  के  अनुसार  केवल  12  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  स्थान  पर  22.54  प्रतिशत
 बृद्धि  हुई



 श्री  उत्तम  सीमा-शुल्क  में  वृद्धि  और  आयात  में  उदारता  के  कारण  राजस्व  में

 क्या  वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इसकी  संख्या  बताता  कठिन  है  कि  आयात  उदारता  द्वारा  तथा

 सीमा-शुल्क  के  द्वारा  कितना  वसूल  हुआ  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  33.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 और  जो  मैं  सदन  को  भो  बताना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि--प्रत्यक्ष  करों  पर  बहुत  चर्चा  हुई  है और  इसे

 छोड़ा  जा  सकता  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  जो  कुल  वृद्धि  से बहुत  अधिक  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  को  पता  लग  रहा  है  कि  पैसा  ज्यादा  आने  से  हमारे  सिमिस्टर

 इन्चार्ज  को  गर्मी  लग  रही

 [  प्रमुवाद  ]

 श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डो  :  राजस्व  प्राप्ति  मे ंकितनी  रकम  का  अनुमान  क्‍या  आप  आशा

 करते  हैं  कि  वित्तीय  वर्ष  के अन्त  तक  यह  30,000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  होगा  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इसे  इतना  बढ़ाकर  नह्हीं  कहूंगा  अथवा  निर्धारित  करूंगा

 परन्तु
 हम

 25,209  करोड़  रुपये
 के

 बजट  अनुमान  को  भी  थार  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 मेसस  कोका  कोला  का  रपोरेशन  को  शोर  झायकर  तथा

 उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  राशि

 *267,  डा०  ए०  के०पढेल  न

 श्री विश्वनाथ प्रताप सिह : नहीं,  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  |

 मैससे  कोका  कोला  नई  दिल्‍ली  पर  ब्याज  तथा  जुर्माने  सहित  आयकर  तथा
 उत्पाद  शुह्क  की  अलग-अलग  कुल  कितनी  राशि  बकाया

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  भौर

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  उक्त  कारपोरेशन  की  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति
 भूति  के  रूप  में  गिरवी  तथा  गारंटी  स्वरूप  रखी  गई  है  ?

 |

 वित्त  सन्‍त्री  विश्वमाय  प्रताप  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रक्ष
 दिया  गया

 दे



 का  (tt)  जाम  उअ ।  शक  उत्तर

 विवरण

 से  जहां  तक  आयकर  की  बकाया  का  संबंध  इस  समय  मैसस  कोका  कोला  निर्यात .
 निगम  की  ओर  7.68  लाख  रु०  की  रकम  बाकी  है  |  यह  मांग  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  रोक  दी  गई

 1982  में  कुर्क  की  गई  इस  निर्धारिती  कंपनी  के  बैंक  खाते  की  32.47  लाख  रु०  की

 रकम  अभी  भी  बनी  हुई

 जहां  तक  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  देय  रकमों  का  सम्बन्ध  कंपनी  से  68.39  लाख  रु०

 का  उत्पादन  शुल्क  और  25  लाख  रु०  का  व्यक्तिगत  जुर्माना  वसूल  किया  जाना  बाको  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  ने  इस  मांग  की  वसूली  के  खिलाफ  स्थगन  आदेश  दिया  कंपनी  ने

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  पास  6.02  लाख  रुपये  जमा  कर  दिये  हैं  तथा  शेष  देय  रकम  के  लिए  बैंक

 गारंटी  भी  प्रस्तुत  की

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  पिछले  अधिवेशन  में  भी  यही  प्रश्न  पूछा  गया  था  और  इस  समय  भी  मुझे

 वह्दी  उत्तर  मिल  रहा

 झध्यक्ष  महोदय  :  वह  कितने  अनुकूल  हैं  !

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  माननीय  वित्त  मंत्री  अत्यन्त  सकुशल  मंत्री  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 अवधि  के  दौरान  कोई  कदम  नहीं  उठाए  जा  रहे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इसमें  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जा  रही  है  क्योंकि  वह  व्यक्ति  सत्तारूढ़  दल  से  सम्बद्ध

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  इस  बात  का  खण्डन  करता  हूं  कि  सत्तारूढ  दल  से  कोई  लगाव

 इस  मामले  के  तथ्यों  स ेमाननीय  सदस्य  संतुष्ट  होंगे  कि  हमने  कार्यवाही  की  और  जहां  तक

 आयकर  का  सम्बन्ध  है  हमने  कुछ  पूर्वोपाय  किए  अब  बकाया  राशि  केवल  7.68  लाख  रुपये  है

 और  न्यायालय  ने  स्थगन  आदेश  दिए  अतः  हम  कायंवाही  नहीं  कर  सकते  फिर  इस  के

 33.47  लाख  रुपये  कुर्क  किए  अर्थात  बैंक  लेखा  कुक  किया  गया  और  कुर्की  अभी  जारी

 हमारा  इस  सम्बन्ध  में  नम  रवेया

 थ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  वह  वही  बात  कह  रहे  हैं  जो  वक्तव्य  में  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  और  कुछ  कहने  की  आप  उनसे  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 भी  बिश्वमाथ  प्रताप  जो  कुछ  इसमें  क्या  में  इसके  अतिरिक्त  और  कुछ  कह  सकता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  श्री  जंगा  रेड्डी  को  प्रसन्‍न  करने  के  लिए  ?

 विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  और  जहां  तक  अधिकता  का  सम्बन्ध  इस  विषय  में  उच्य  न्यायालय

 का  स्थगन  आदेश  किन्तु  हमने  गारन्टी  ली  उन्होंने  6  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  जमा  की  है

 ।
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 और  शेष  राशि  के  लिए  हमने  87  लाख  रुपये  की  बैंक  गारन्टी  ली  अतः  हमने  रकम  की  वसूली  के

 लिए  सभी  पूर्वोपाय  हैं  ।

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  आप  मेरिडियन  होटल  को  क्‍यों  नहीं  ले  रहे  हैं  जो  अभी  पष्टा  हुआ  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह़  बेच  दिया  गया

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  घिह  :  इसमें  कुछ  गड़बड़  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  अलग ही  प्रश्न

 श्री  चिरन्‍जीत  सिह  प्यारे  डिक्‍्स  प्राइवेट  लिमिटेड  से  सम्बद्ध  हैं  ओर  यह  प्रश्न  मेससे  कोका  कोका

 कॉर्पोरेशन  से  है  ।

 श्री  सी०  जंगा  :  आपने  बताया  है  कि  एक  करोड़  एक  लाख  से  ज्यादा  ड्यू  82
 में  बैंक  खाते  की  32.47  लाख  रुपये  की  रकम  अभी  भी  बनी  हुई  है  जबकि  उन्होंने  हाई  कोर्ट  में  6.02
 लाख  रुपये  जमा  करा  दिए  हैं  तथा  बकाया  पैसे  की  बैंक  गारन्टी  प्रस्तुत  की  कया  आप  सिर्फ  बैंक
 गारन्टी  से  सेटीस्फाइड  हाई-कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट  का  सटे  आर्डर  उनको  मिला  हुआ  इस  पैसे  के
 ऊपर  कितना  इंटरेस्ट  आता  क्या  और  भी  रुपया  बकाया  है  जबसे  सटे  मिला  सन्‌  82  ने  सन्‌  85
 यानी  तीन  साल  का  कितना  बकाया  है  और  उप्तको  वसूल  करने  में  सरकार  को  क्या  दिवकत

 [  प्रनुवाद  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आरम्भिक  बकाया  राशि  21.65  लाख  रुपये  बाद  में  उन्हें
 १967-68  से  1980-81  तक  समायोजित  कर  लिया  गया  ।  शेष  7.68  लाख  रुपये  स्थगंन  आदेश  के

 अन्तर्गत  बकाया  पड़े  हम  बैंक  की  गारन्टी  बरापिस  ले  रहे  हैं  ।  32  लाख  रुपये  जो  कुर्क  किए  गए
 वह  कुर्की  अभी  जारी

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आपने  तो  दस  सालों  का  बता  दिया  पिछले  तीन  सालों  का  बताइए
 0०६०००

 )

 [  प्रमुंबाद ]

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  1.4.85  को  इतनी  मांग  यही  नवीनतम

 ]

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पता  है  उनका  दंगों  में  कितना  नुकसान  हुआ  है  ।

 श्री  सी०  जंग्रा  रेड्डी  :  अगर  नुकसान  हुआ  है  तो  गवर्नेमेंट  कम्पनसेट  कर  सकती



 15  1907  मौखिक  उत्तेरे

 ः..प्नध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  जितना  बताना  वह  बता  अब  आप  बैठ  जाइए  बहुत  हो

 चुका  है  ।

 |

 मारतीय  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  भोलंका  झौर

 कीनिया  से  कम  रहना

 *268,  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 )  क्या  यह  जानने  के  लिए  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  भारतीय  चाय  का  निर्यात

 पिछले  कुछ  समय  से  श्री  लंका  और  को  निया  द्वारा  किए  जाने  वाले  चाय  के  निर्यात  की  तुलना  में  कम

 रहा  और  भविष्य  में  भी  ऐसी  ही  स्थिति  बनी  रहने  को  संभावना

 यदि  तो  उपयुक्त  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  जब  तक  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  तो  क्या  अब  किया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बस्तर  सरत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  खुशोंद  श्रालम  :  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है|

 विवरण तर  का

 से  भारत  अभी  भी  जब्ञाय  का  सबसे  बड़ा  निर्यातक  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान
 श्री  लंका  तथा  कीनिया  से  चाय  के  निर्यात  नीचे  दर्शाये  गए  हैं  :

 मिलियन  किग्रा

 वर्ष  भारत  शीलंका  कोनिया

 1982  189.90  181.14  49.80

 1983  83  208.47  157.9  100.65

 1984  214.73  204.23  91.20

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  कहा  कि  चाय

 सबसे  बड़ी  निर्गात  को  आने  वाली  वस्तु  कितु  बात  यह  है  कि  इस  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  22

 करोड़  किलोग्राम  यह  बात  बिल्कुल  निश्चित  है  कि  हमारा  देश  यह  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  है

 14
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 क्योंकि  2-3  महीने  पूरब  सरकार  चाय  के  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  तथा  चाय  के  निर्यात  पर  अन्य  प्रतिबन्ध

 हटाने  पर  तैयार  मैरा  पहला  प्रक  प्रश्न  इसी  विषय  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूस्तम
 निर्यात  मूल्य  तथा  अन्य  प्रतिबन्धों  का  पूरे  दक्षिण  भारतीय  चाय  बागानों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और

 पूरी  दक्षिण  भारतीय  चाय  इस  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  कर  रही  मैं

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  दक्षिण  भारतीय  चाय  को  चाय  निर्यात  पर  लगाये  गए
 प्रतिबन्ध  से  उत्पन्न  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  नीतियों  से  उत्पन्त  स्थिति  से

 मिकलने  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 भरी  खुर्शोद  झ्ालस  खां  :  पहले  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  2200

 लाख  किलोग्राम  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  नवम्बर  तक  पूरा  होगा  और  हम  पहले  ही  1946.40  लाख

 किलो  निर्यात  करती  जहां  तक  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  पर  प्रतिबन्धों  का  सम्बन्ध  उन्हें  पहले  ही

 हटा  दिया  गया  है  और  2  1985  तक  न्यूनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  2080  लाख  किलोग्राम

 पहले  ही  निर्यात  की  गई

 श्री  सुरेदा  कूरूप  :  मुख्य  प्रश्न  यह  था  कि  दक्षिण  भारतीय  चाय  को  केन्द्रीय  सरकार  की  नीतियों

 द्वारा  पहुंची  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  क्या-क्या  उपाय  करेगी  ?

 श्री  खुशोंद  भ्रालम  का  :  चाय  के  निर्यात  में  वृद्धि  के  कारण  स्वाभाविक  है  कि  उपयोग  होने
 वाले  150  लाख  किलो  ग्राम  चाय  से  अधिक  चाय  चाहिए  और  स्वाभाविक  ढंग  से  अधिक  बाय  देश  से

 निर्यात  की  इस  समस्त  चाय  का  उपभोग  किया  जाएगा  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  इस  बारे  में  इससे  ज्यादा  और  क्या  कह  सकते  हैं  ?

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  मेरा  प्रश्न  था  कि  उत्तर  भारत  की  चाय  की  कीमतों  के  मुकाबले  में  दक्षिण

 भारतीय  चाय  की  कीमत  बहुत  कम  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  वह  क्या  कर  सकते

 को  सुरेदा  कुरूप  :  मैंने  यह  पूछा  था  कि  सरकार  दक्षिण  भारत  के  चाय  उत्पादकों  की  सहायता

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाएगी  और  वह  बात  का  जबाब  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  हर  बार  मन्‍्त्री  महोदय
 सदन  में  इसी  तरह  से  जबाब  देते

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  कया  कर  सकता  हूं  ?

 थी  खुशोंद  ध्लालम  क्ां  :  घाय  की  कीमत  देश  के  बिभिन्त  भागों  में  उगाई  गई  चाय  की  किस्मों

 पर  निर्भर  करती

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  यहू  बया  जबाब  दिता  गया  है  ?  दक्षिण  भारत  की  चाव के  करे  में

 12
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 उनका  क्‍या  विचार  है  ?  दक्षिण  भारत  की  चाय  हिन्दुस्तान  में  सबसे  उत्तम  किस्म  की  चाय

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  इसकी  कीमतें  कम  क्‍यों  हो  रही  हैं  ?  ******

 )

 इध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  क्या  गधाएं  चाय  का  खुला  बाजार  खुले  बाजार  में

 विभिन्‍न  किस्मों  की  चाय  उपलब्ध  है  और  एक  ही  किस्म  की  चाय  की  अलग-असग  कीमतें  नहीं  हो

 सकतीं  ?  मैं  ऐसा  नहीं  समझताਂ  **

 )

 भी  सुरेद्ा  कुरूप  :  कृपया  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  बहस  कर  रहे

 भ्री  सुरेश  कुरूप  :  इसके  लिए  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  निर्धाश्ति  किया  गया  था  और  चाय

 के  निर्यात  पर  अन्य  कई  प्रतिबन्ध  लगाये  गए  थे  और  2-3  महीने  पूर्व  ही  ये  प्रतिबन्ध  हटाए  गए  हैं***

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  क्या  दक्षिण  भारतीय  चाय  के  बारे  में  आप  कुछ  विशेष

 बात  जानते  हैं  ?

 भी  खुशोंद  प्रालम  क्षां  :  सामान्यतः  देश  में  उत्पादित  थाय  को  ही  बढ़ाबा  दिया  जाता  है  और

 उसमें  दक्षिण  भारतीय  चाय  भी  शामिल

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  आपको  कुछ  और  तो  नहीं  पूछना  ।

 भरी  सुरेदा  कुरूप  :  मैंने  अपना  दूसरा  अनूपू रक  प्रश्न  नहीं  पूछा  मुझे  कुछ  मिसट  का
 समय  और  दीजिए  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  आप  पहले  ही  बहुत  समय  ले  चुके

 भरी  सुरेश  करूप  :  यह  प्रश्न  संपूर्ण  दक्षिण  भारत  के  बारे  में  है  ।

 धध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  मैं  प्रश्न  दक्षिण  भारतीय  बागान  संध  ने  जिसे
 उत्पासीਂ  भी  कह  जाता  अपने  वाधिक  सम्मेलन  में  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि

 केन्द  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  से  दक्षिण  भारत  के  चाय  आागानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़
 रहा  ge
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  पर  नियन्त्रण  लगा  है  ?

 श्री  सुरेश  ककूप  :  सरकार  द्वारा  2-3  माह  पूर्व  हटाये  गए  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  जिसका

 दक्षिण  भारतीय  चाय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 एक  साननोय  सदस्य  :  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  यह  निर्यात  मूल्य  के  अध्यक्ष  ने  वाधिक  सम्मेलन  में  एक

 मांग  यह  की  थी  कि  सरकार  को  दक्षिण  भारतीय  चाय  को  अलग  पहचान  देनी  चाहिए  जिससे  दक्षिण

 भारतीय  चाय  उत्पादकों  की  कठिनाइयां  दूर  हो  क्‍योंकि  सरकार  की  नीति  से  दक्षिण  भारत  के

 चाय  बागानों  पर  प्रतिकूल  असर  पड़  रहा  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  खुशोंद  भ्ालम  खां  :  यह  इस  बात  पर  विचार  के  लिए  सुझाव

 श्रो  सुरेश  क्रूप  :  उन्होंने  जवाब  नहीं  दिया  यह  क्या  उत्तर  है  ?  महोदय  भाप

 सभा  में  पीठासीन  हैं  और  आपसे  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  आप  हमारी  सहायता  करें***

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  ठीक  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  उन्होंने  जवाब  विया  है  ।

 श्री  खुशींद  स्‍्रालस  खां  :  मैंने  कहा  है  कि  यह  इस  बात  पर  विचार  के  लिए  सुन्नाव

 श्री  बसुदेव  ्राचायं  :  यह  सुझाव  नहीं  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  समाप्त  क्यों  किया

 iN
 शो  खुर्शोद  श्रालम  खां  :  इस  समय  कोई  न्यूनतम  मूल्य  नहीं

 भी  पएस०  जयपास  रेड्डी  :  क्‍या  पहले  था  ?  यदि  तो  उसे  हटाया  क्‍यों  गया  ?

 भ्लो  सुरेश  कुरूप  :  आपको  मन्‍्त्री  महोदय  को  कहना  चाहिए  कि  वह  अधिक  स्पष्ट
 जवाब  दें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  स्पष्ट  उत्तर  कुछ  ओर  हो  सकता  है  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  हम  उनसे  इससे  अधिक  और  कया  अपेक्षा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  धाचायं  :  मेरा  विशेष  प्रश्न  यह  है  कि  इसे  समाप्स  क्‍यों  किया  उन्होंने
 उसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 भो  शुशीद  झालस  सता  :  यह  नीति  व्यापारियों
 के  इस  सुझाव  पर  हटा  ली  गई  थी  कि  यदि
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 दमा  SS ाअ० बाजार  कमान  कक

 इसके  हटाये  जाने  से अधिक  चाय  का  निर्यात  किया  जा  सकेगा  क्योंकि  विश्व  में  चाय  बाजार  में  इसकी

 भरभार  ही  गई  थी  ।
 ॥ं

 श्री  पी०  कुलनदईवेलु  :  चाय  के  निर्वात  में  टाटा  और  बिरला  जैसे  बड़े  उद्योगपतियों

 का  निजी  स्वार्थ  निहित  है  और  छोटे  चाय  जिनके  पास  4-5  एकड़  जमीन  है  उन्हें  दूसरे  दैशों

 को  अपनी  अच्छी  किस्म  की  चाय  निर्यात  करने  का  मौका  ही  नहीं  मिल  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  छोटे  उत्पादकों  को  अपनी  चाय  निर्यात  करने  का  मौका  दिया  जा  रहा  यदि

 नहीं  तो  क्‍या  भविष्य  में  उन्हें  मौका  दिया  जाएगा  ।

 श्री  खुर्शीद  श्रालम  कुल  उत्पाद  के  75%,  की  नीलामी  की  जाती  है  और  उस

 नीलामी  में  समी  आते  हैं  और  अपनी  चाय  को  नीलामी  करते  अतः  वे  नीलामी  का  लाभ  उठाते  हैं

 और  उन्हें  बोली  का  मूल्य  मिलतां

 डा०  के०  जी०  अ्वियोडी  :  चाय  बागान  सौ  वर्ष  पुराने  उनकी

 तन  आय  50  वर्ष  होती  है  ।  चूंकि  वागान  पुराने  पड़  गए  चाय  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  इनके  पुनः  रोपण  के  लिए  कुंछ  सहायता  करने  के  लिए  सहायता

 श्री  खुर्शीद  प्रालम  खां  :  बागानों  का  स्तर  अधिक  भूमि  पर  बागान  लगाने  और  पुराने
 पौधों  के  स्थान  पर  नए  पौधे  लगाने  संबंधी  कई  योजनाएं  पहले  से  ही  बनाई  गई  हैं  ।

 लोहा  तथा  इस्पात  के  लिए  भाड़ा  समोकरण  नोति

 श्रो  प्रानग्द  पाठक  :  क्या  इस्पात  भ्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोहे  तथा  इस्पात  के  लिए  भाड़ा  समीकरण  नीति  होने  तथा  कोयले  की  ढुलाई  के

 लिए  टेलिस्कोपिक  भाड़ा  दर  की  नीति  परन्तु  अन्य  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  आदानों  के  लिए  इस
 प्रकार  की  नीति  न  होने  के  कारण  पूर्वी  क्षेत्र  विशेष  रूप  मे  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  प्रगति  पर

 काफी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्‍या  शीघ्र  ही  उक्त  नीति  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  कब  तक  इसकी  समीक्षा  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  भौर  खान  सरत्री  कृष्ण  धरद्र  क्षेत्र/राज्य  विशेष  में

 विकास  अनेक  कारकों  पर  निर्भर  करता  परन्तु  यह  कहना  कठिन  है  कि  भाड़ा  समीकरण  के  कारण

 ओद्योगिक  विकास  रुका  टेलीस्कोपिक  भाड़ा  ढांचा  कोयले  सहित  सभी  वस्तुओं  पर  लागू
 होता  है  ।

 और राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के आधार पर लोहे तथा
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 इस्पात  से  संबंधित  भाड़ा  समीकरण  योजना  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में

 निर्णय  ले  लिया  फ्रि  भी  इसे  उचित  समयावधि  में  समाप्त  करना  होगा  ताकि  मूल्यों  में  समायोजन

 करने  के  लिए  सम्बन्धित  उद्योगों  को  पर्याप्त  समय  मिल  सके  ।  लोहे  और  इस्पात  के  बारे  में  भाड़ा

 करण  योजना  को  वापस  लेने  की  प्रक्रिया  तथा  उसे  वापस  लेने  की  समयावधि  सम्बन्धी  कार्य  को  भी  अभी

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 को  पले  सहित  किसी  भी  वस्तु  के  लिए  टेलीस्कोपिक  भाड़ा  ढांचे  की  समीक्षा  नहीं  की  गई

 भरी  ध्रानरद  पाठक  :  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  न  केवल  असंतोषजनक  है  अपितु
 टालमटोल  करने  वाला  भी  इन  असंगत  नीतियों  के कारण  न  केवल  पश्चिम  बंगाल  की  अर्थव्यवस्था

 अपितु  उड़ीसा  और  पूर्वोत्तर  प्रदेश  के  अन्य  राज्यों  की  अर्थ-व्यवस्था  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़

 रहा  भाड़ा  समानीकरण  और  उद्योगों  की  स्थापना  पर  इसके  प्रभाव  की  मराठे  समिति  ने  गहराई  सै

 जांच  उससे  पहले  एक  अन्य  समिति  ने  भी  गहराई  से  इसकी  जांच  की  इसके  बाद  श्री  बी०

 जी०  पांडे  की  अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  भी  इस  मामले  की  जांच  की  '  *  '।

 धष्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इसका  पिछला  इतिहास  बता  रहे  हैं  ?

 थी  झासतरद  पाठक  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर
 असंतोषजनक  साथ  ही  यह  अस्पष्ट  भी  है  अतः  मैं  इसे  साबित  करना  चाहता

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  सिद्ध  करने  का  कोई  प्रएन  ही  नहीं  प्रश्त  काल  के  दौरान  कुछ
 णित  नहीं  किया  जाता  ।  आप  प्रएत  पूछिए  ।

 भरी  झानस्द  मैं  उस  पर  आ  रहा

 उसके  बाद  एक  अन्य  समिति  नियुक्ति  की  उस  समिति  ने  भी  सिफारिश  की  कि  भाड़ा
 समानीकरण  नीति  को  धीरे-धीरे  समाप्त  किया  जाना  इन  दोनों  समितियों  की  सिफारिश
 समान  भारत  सरकार  ने  भी  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  किया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  रखने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।
 आप  कुछ  पढ़कर  सुना  रहे  यदि  आप  कोई  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  तो  सीधे  से  पूछिए  ।  अन्यथा  मैं  इसे
 काट

 भी  प्रानग्द  पाठक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  नीति  की  समीक्षा  करने  जा  रही  है
 ताकि  इन  राज्यों  जिनमें  पश्चिम  बंगाल  भी  शामिल  अरथ॑-व्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न
 पड़े  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्त  आप  अनावश्यक  रूप  से  समय  गंवा  रहे  थे  ।

 भी  कृष्ण  चश्ा  पंत
 ;

 जैसा  कि  मैंने  पहले  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिश
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 के  आधार  पर  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  से  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  शाड़ा  समानीकरण  योजना  को

 धीरे-धीरे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  |  क्या  भाड़ा  समानीकरण  योजना  के  समाप्त  करने  से  पूर्वी  क्षेत्रों

 में  उद्योग  स्वतः  पनपने  लगेंगे  ?  ऐसा  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  औद्योगिक  विकास  के  लिए  बहुत-सी  बातें

 जरूरी  होती  उदाहरण  के  लिए  विद्युत  आदि  ।  लेकिन  मैं  कहना  यह  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  सरकार  ने

 यह  निर्णय  लिया  भौर  हम  एक  योजना  बना  रहे  हैं  देश  में  कुछ  अन्य  राज्य  भी  हैं  जो  भाड़ा

 समानीकरण  योजना  को  समाप्त  करने  या  उसके  उन्मूलन  के  पक्ष  में  नहीं  ये  वो  राज्य  हैं
 जो  पूर्वी  भारत  में  स्थित  इस्पात  उत्पादन  क्षेत्र  से  बहुत  दूरी  पर  हैं  यद्यपि  दक्षिण  में  इस्पात  संयंत्र  लगने

 से  स्थिति  में  एक  बार  परिवरंन  आएगा  ।  स्थिति  यह  लेकिन  हम  योजना  को  उन  निर्णयों  के  अनुसार
 बना  रहे  जिनका  मैंने  जिक्र  किया  है  ।

 श्री  ब्रानन्‍्द  पाठक  :  मुझे  कोयले  का  उदाहरण  देना  जिसका  उत्पादन  पश्चिम  बंगाल  में  किया

 जाता  वहू  कोयला  दुर्गापुर  में  अन्य  क्षेत्रों  की बजाय  अधिक  महंगा  पड़ता  है  ।

 अतः  इस  नीति  के  बने  रहने  यहां  उत्पादित  किए  जाने  वाली  अन्य  वस्तुओं  के  संबंध  में

 बाजार  में  कठिनाइयां  पैदा  हो  रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस
 नीति  की  समीक्षा  करेगी  ताकि  या  तो  इस  नीति  को  समाप्त  किया  जाए  अथवा  यह  अन्य  वस्तुओं  पर  भी

 लागू  हो  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  यह  योजना  लोहा  और  इस्पात  के  संबंध  में  भाड़ा  समानीकरण  निधि  को

 समाप्त  करने  के  बारे  में  लेकिन  दूसरी  ओर  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  मैं  इस  नीति  को  अन्य

 वस्तुओं  पर  भी  लागू  ये  दोनों  बात  एक  साथ  नहीं  हो  सकतीं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सिद्धान्त  रूप  से  इसे  स्वीकार  किया  जा

 चुका  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  मामला  हमारे  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  तत्काल

 महत्य  का  विषय  इस  नीति  को  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  करने  और  इसे  कार्यान्वित  करने  के  बीच
 कितना  समय  लगा  ?  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चरद्र  पंत  :  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  1980  में  दिया  थ  ,,  सरकार  ने  निर्णय  1982

 में  इस्पात  विभाग  ने  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  संबंधित  मंत्रालयों  से  परामर्श  सबके
 विचारों  में  कुछ  अन्तर  कई  राज्यों  ने  इस  मामले  में  अपने  अभ्यावेदन  मैं  राज्यों  का  जिक्र
 करना  नहीं  चाहता  ।  मैं  किसी  राज्य  को  दूसरे  राज्य  से  लड़ाना  नहीं  कई  राज्यों  ने  इस  पर

 आपत्ति  प्रकट  की  ।  कुछ  राज्य  ऐसे  भी  हैं  जो  पूरी  तरह  से  इसके  पक्ष  में  सरफार  ने  समिति  के
 वेदन  के  आधार  पर  निर्णय  लिया  इस  सम्बन्ध  में  हम  जो  भी  करेंगे  हम  उन  राज्यों  को  भी  बसा  ही

 करने  की  अनुमति  उन्हें  उसके  साथ  सामंजस्य  करना  अचानक  किए  गए
 वर्तेन  के  अनुरूप  समायोजन  करने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  समय  दिया  जाना  चाहिए  क्ष्योंकि  इसका  अर्थ  यह
 है  कि  उन्हें  बड़ी  मात्रा  में  अतिरिक्त  परिव्यय  करना  उन्होंने  समीकरण  योजना  के  आधार  पर

 war  इच्चोग  स्थापित  किये  बह  योजना  तोस  वर्षों  1956  से  चल  रही  जक  चरणबद्ध  रूप  में
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 समाप्त  किया  जाएगा  तोਂ  उन  राज्यों  पर  इसका  जो  प्रभाव  पड़ेगा  उत्तकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा

 सकती  ।
 ह

 श्रीमती  गीता  मुशर्जी  :  हमें  30  वर्षों  तक  वंचित  रखा  गया  है  क्‍या  यह  समय  काफी  नहीं

 श्री  कृष्ण  चल्र  पंत  :  बंगाल  ने  भारत  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  यह  तो  बहुत  छोटी  सी

 बात

 कपास  को  विवश  बिक्नी  रोकने  के  उपाय

 *27],  श्री  बी०  शोसनाव्रोश्वर  रावत  ]
 /  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  हि

 क्‍या  इस  समय  कपास  के  मूल्य  बहुत  गिर  गए

 क्‍या  इसके  कारण  विभिन्न  राज्यों  में  किसॉनों  को  विवश  होकर  न्यूनतम  समथंन  मूल्य
 स्तर  से  भी  नीचे  मूल्य  पर  बिक्री  करनी  पड़  रही  और

 कपास  की  विवश  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 वस्त्र  समजालय  के  राज्य  मन्त्री  खजोंद  श्रालम  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 से  गत  रुई  मोसम  की  रिकार्ड  फसल  के  परिणामस्वरूप  और  चालू  रुई  मौसम  के

 दौरान  सन्‍्तोषजनक  फसल  के  आसारों  से  गत  मौसम  की  तुलना  में  रुई  की  कीमतों  में  गिरावट  आई

 किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  सरकार  ने  इस  मौसम  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  घोषित

 कर  दो  हैं  और  किपानों  को  ज़ामकारी  कीमतें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रई  निगम  बाजार  में  विद्यमान

 वर्तमान  रुई  मौसम  के  दोरान  निगए  के  पास  15,00  लाख  गांठों  की  खरीद  का  कार्यक्रम  है  ओर

 उसते  28-11-85  तक  लगभग  1.52  लाख  गांठें  खरीदी  हैं  ।  आवकों  के  दंबाव  को  कम  करने  हेतु
 कार  ने  जनवरी  1985  से  निर्षमात  के  लिए  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  माध्यम  से  लम्बे  और  अतिरिक्त  लम्ने

 रेशे  वाली  की  4.95  लाख  गांठों  का  27,000  बंगाल  देशी  की  गांठें  और  थैलों  पिकिंग  की  -

 25,000  गांठें  रिलीज  की  हैं  ।

 श्री  घी०  शोमनादीश्वर  राव  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इस  वर्ष  के  न्यूबतम  समर्थन  मूल्य  के

 बारे  में  अपने  विवरण  में  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  की  किसान  जानते  हैं  कि  गत  वर्ष  यह  मूल्य  535  रुपये

 था  परन्तु  उन्हें  यह  नहीं  मालूम  कि  इस  वर्ष  यह  कितना  आनप्न  प्रदेश  के कपास  उत्पादकों  को  सफेद
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 मक्खी  की  वजह  से  अभूतपूर्व  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  कीट  के  कारण  उत्हें  केवल

 3  क्विटल  प्रति  एकड़  उपज  मिल  रही  है  जबकि  औसतन  उन्हें  क्विटल  प्रति  एकड़  मिलनी

 गुंदूर  जिले  के कलक्टर  ने  भारतीय  कपास  निगम  के  अध्यक्ष  को  सूचित  किया  है  कि  कपास  उत्पादकों

 को  लगभग  सौ  करोड़  रुपये  की  हानि  उठानी  पड़ी  मंत्री  महोदय  के  विवरण  के  अनुसार  भारतीय

 कपास  निगम  ने  जगह पर्याप्त  तक  लाख  गांठें  खरीदी  हैं  जबकि  हमारी  जानकारी  यह  है  कि

 आन्ध्र  प्रदेश  में  सिफे  कुछ  हजार  कपास  की  गांठें  ही  खरीदी  गई  क्या  सरकार  भारतोय  कपास

 निगम  को  सभी  जगह  पर्याप्त  कर्मचारियों  से  लेस  खरीद  केन्द्र  श्लोलने  के  लिए  निर्देश  क्योंकि

 किसान  को  भारतीय  कपास  निगम  के  हाथ  अपनी  कपास  बेचने  हेतु  कपास  तुलवाने  में  एक  हफ्ता  लगता

 है  तथा  चेक  तैयार  करने  तथा  अन्य  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  में  और  खरीद  दिन  लग  जाते

 इसलिए  क्या  सरकार  भारतीय  कपास  निगम  को  आवश्यक  स्टाफ  उपलब्ध  कराने  तथा  किसानों  को

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  देने  के  निर्देश  देगी  ?  टन  का  एक  पूछ्वे  दृष्टांत  है  जब॒  खरीद  मूल्य  360  रुपये

 था  तो  भारतीय  कपास  निगम  ने  525  रुपये  दिये  थे  ।  अतः  वर्तमान  वर्ष  में  किसानों  की  कठिन  स्थिति

 को  देखते  हुए  क्या  सरकार  535  रुपये  प्रति  टन  खरीदने  का  निर्देश  देगी  ?  वास्तव  में  यह  मात्र  460

 रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  खरीद  रही  है  ।

 श्री  खर्शीद  प्रालम  खां  :  आन्ध्रन  प्रदेश  के  कपास  उत्पादकों  की  समस्याओं  को  देखते

 हुए  एक  विशेष  दल  वारंगल  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  भेजा  गया  था  जिसमें  वाणिज्य  वस्त्र  मंत्रालय

 लथा  आस्थ्र  प्रदेश  सरकार  के  भी  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।  उन्होंने  वहां  जाकर  प्रत्येक  बात  पर  गौर  किया

 था  भौर  मुख्य  मंत्री  से  भी  मिले  थे  और  उनसे  विस्तार  से  बातबीत  की  थी  और  अधिकांश  बातों  पर

 निपटारा  हो  गया  मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उत्पादकों  की  हर  संभव  सहायता
 की

 प्रो०  एन०  जी०  शंगा  :  न्यूनतम  मूल्य  की  बया  स्थिति  है  ?

 भ्रो  खुशोंद  भालम  खां  :  क्या  आप  मुझे  उत्तर  देने  देंगे  ?  जहां  तक  न्यूनतम  मूल्य
 का  प्रश्त  न्यूनतम  मूल्य  का  सुझाव  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  दिया  जाता  उसी  के  अनुसार  न्यूनतम

 मूल्य  लागू  होता  परन्तु  यहां  पर  एक  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  छि  कपास के  क्षतिग्रस्त  होने  की

 स्थिति  में  स्वाभाविक  है  कि  न्यूनतम  मूल्य  उपलब्ध  कपास  की  दशा  के  अनुरूप  निश्चित  किया

 क्री  बी०  शोमनाह्रीश्वर  राव  :  मैंने  माननीय  मंत्री  महोदय  को  विशिष्ट  तौर  पर  यह  बताया  है
 कि  ऐसे  उदाहरण  मौजूद  हैं  जब  भारतीय  कपास  निगम  ने  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  निर्धारित  खरीद

 मूल्य  से  अधिक  मूल्य  दिया  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  न  कहकर  फिर  से  क्वालिटी  का  उल्लेख  किया

 इस  निर्यात  कोटा  रिलीज के  बारे  में  उन्होंने  अपने  विवरण  में  कहा  है  कि  इस  कपास  की  4.95

 लाख  गांठें  रिलीज  की  गई  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  यह  अ|कड़े  गत  फसल  के  हैं  और  इस  वर्ष  इस
 मौसम  की  नई  कपास  फसल  आने  के  पश्चात्‌  कितना  निर्यात  कोटा  रिलीज  किया  गया  और  ग्रुजरात

 महाराष्ट्र  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  की विभिन्‍्त  सहकारी  समितियों  द्वारा  यह  निरन्तर  मांग  रही  है  कि  इस

 निर्यात कोटे को तुरन्त रिलीज किया जाये ताकि बाजार में मूल्यों के बढ़ने से कपास उत्पादकों की
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 प्रहायता  की  जा  सके  ।  क्या  मंत्री  महोदय  कृपया  इस  बात  का  निश्चित  उत्तर  देंगे  ?

 थ्री  खु्शोद  ध्रालम  खां  :  इस  इस  कोटा  के  अंश  के  रूप  पहले  ही  हमने  2  लाख  गांठों

 को  रिलीज  कर  दिया  है  और  हम  देश  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  तीन  लाख  गांठों  को

 रिलीज  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  निर्यात  में  जो  एक  मात्र  समस्या  हमारे  साममे  है  वह  है  कि

 हमारे  देश  के  मूल्य  जिन  देशों  में  कपास  का  निर्यात  किया  जाता  है  उसके  मुकाबले  बहुत  अधिक

 उदाहरण  के  तौर  पर  पाकिस्तान  और  चीन  जो  कपास  पैदा  करने  वाले  दो  बड़े  राष्ट्र  हमारे  देश

 के  मुकाबले  मूल्य  25  प्रतिशत  कम  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  उत्तर  लेना  चाहूंगा  कि  क्‍या  नई

 कपड़ा  नीति  में  परिवर्तन  दोने  के  जिसमें  कृत्रिम  रेशे  पर  अधिक  बल  दिया  गया  इस  वर्ष  कपास

 की  कीमतों  में  भारी  गिरावट  आई

 थ्रो  ख़र्शोद  झ्ालम  खां  :  कपड़ा  नीति  के  परिणामस्वरूप  मूल्यों  में  गिरावट  नहीं  आई  है  क्योंकि

 कपड़ा  नीति  1985  में  ही  घोषित  की  गई  वास्तव  में  यह  कपास  के  उत्पादन  का  प्रश्न  है  जो

 गत  मौसम  में  बहुत  अच्छा  था  ओर  इसलिए  मूल्य  गिर  गये  हैं  ।

 पैदावार  करने  के  लिए  बोनस  दिया  जाना

 भी  वी०  शोममादीश्वर  राब
 :  मंत्री  महोदय  तो  उन्हें  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  भी  नहों  दे  रहे  हैं  ।

 भी  खुशोंद  झालम  खां  :  यही  तो  कारण  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  न्यूनब्म  मूल्य
 निधारित  किया  है  )

 श्री  वी०  शोमनाद्रीश्बर  राव  :  इस  वर्ष  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  क्या  है  ?

 भी  लक्ोंद  ध्लालम  खां  :  इस  वर्ष  का  न्यूनतम  मूल्य  गत  वर्ष  से  अधिक

 प्रो०  एन०  जी०  गत  वर्ष  का  न्यूनतम  मूल्य  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 महोदय  इसका  कुछ  कारण  है  ।  इसके  लिए  जांच  करने  ओर  गहन  अध्ययन  की  आवश्यकता

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिनेश  सिंह  ।

 श्री  सो०  अंगा  केवल  एक  प्रएन  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जंगा  रेडडी  जी  एक  बार  किसी  दल  के  सदस्य  को  एक  प्रश्त  पूछने  की  अनुमति
 जाती  है  तो  उसे  दूसरा  मौका  नहीं  मिलता  आपको  पहले  ही  एक  अवसर  मिल  चुका

 420
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 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  केवल  एक  ५शन  पूछना  चाहता  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपने  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  कर  मान्यवर  ।

 थ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आप  हमारी  तरफ  से  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  पहले  ही  कर  चुका  आपके  कहने  के  बिना  ही  मैंने  ऐसा  कर

 दिया  )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  एक  शब्द  कह  सकता हूं  ?  वित्त  मन्त्री  को

 झिड़कना

 ]

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इनका  कम्बल  उतार  लेते

 विस  मन्त्र  विश्वनाथ  प्रताप  :  यह  कपास  का  नहीं  है  ।

 री  विनेश  सिह  :  किसानों  को  जो  कठिनाई  आती  है  वह  यह  है  कि  यद्यपि  सरकार  कोटे  को

 तथा  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  को  भी  निर्धारित  करती  है  परन्तु  कपास  को  समय  पर  खरीदना  शुरू  नहीं

 करती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  किसानों  को  अपनी  कपास  व्यापारियों  को  बेचनी  पड़ती  जश्न

 सरकार  कपास  की  खरीदारी  शुरू  करती  है  तोवह  किसानों  से  खरीदने  की  बजाय  व्यापारियों  से

 खरीदती

 भी  ई०  प्रय्यप्पु  रेइडो  :  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  कराई  जाये  ।

 श्री  विनेश  क्‍या  सरकार  सुनिश्चित  करेगी  कि  समर्थन  मूल्य  पहले  ही  घोषित  हों
 तथा  पर्याप्त  प्रबन्ध  किए  जायें  ताकि  जैसे  ही  समर्थन  मूल्य  घोषित  हों  धन  तथा  मशीनरी  कपास

 के  लिए  उपलब्ध  हो  और  किसानों  को  प्रबन्ध  किये  जाने  तक  इंतजार  न  करना  पड़े  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  इन  वस्तुओं  के  लिए  तो  ये  प्रबन्ध  किए  जाने  चाहिएं  ।

 श्री  खुशोर्द  झालम  यह  एक  अच्छा  सुझाव  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह
 आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  सरकारी  बुनियादी  ढांचा  वहां  पहले  ही  मौजूद  है  और  जंसे  ही  मुल्य  घोषित

 होते  हैं  हम  सक्रिय  हो  जाते  हैं  )

 झो  बी०  शोममाद्रीश्वर  राब  :  किसानों  को  नहीं  मालूम  कि  न्यूनतम  मूल्य  क्या

 ध्ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  की  भावनाओं  से  सहमत  हूं  जिसको  मंत्री  महोदय  को  तोट  करने  की

 भावश्यकता  वह  इसके  प्रति  कार्य  बाह्वी

 84
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 श्रौ  विश्वनाथ  प्रताप  प्रो०  रंगा  फिर  मुझे  बता  रहे  क्या  मैं  सभा  को

 आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  जहां  तक  समर्थन  मूल्य  को  देने  का  सवाल  है  उसके  लिए  किसी  भी  तरह  से

 कोष  की  कमी  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  अब  आप  बोल  सकते  हैं  ।

 थ्रो  खुशोंद  ध्रालम  खां  :  कोष  के  संबंध  में  मेरे  पास  कोई  शिकायत  नहीं  आई  कोष  उपलब्ध

 परन्तु  हसें  समर्थन  मूल्य  पर  खरोदना  होता  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रबन्ध  कीजिए  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रंडडी  :  वारंगल  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  नहीं  दिया  जाता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  मैंने  कद्दा  मैंने  पहले  ही  आपकी  भावनायें  व्यक्त  कर  दी

 ]

 श्रो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  राजस्थान  में  तो  सपोर्ट  प्राइज  ही  नहों  मिल

 रहीं  काटन  की  ।  कम  से  कम  राजस्थान  में  सपोर्ट  प्राइज  दिलवाने  की  व्यवस्था  कराइए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सपोर्ट  के  ऊपर  ज्यादा  सपोर्ट  होनी

 ]

 श्री  मधुसदन  बेराले  :  महोदय  वह  कपास  के  निर्यात  के  लिए  अनुमति  मांगते  रहे  कितु  जब
 कभी  वे  निर्यात  की  अनुमति  मांगते  हैं  सरकार  फेवल  दो  लाख  का  आबंटन  करती

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखेंगे  और  इसका
 निवारण  करने  के  लिए  उचित  कदम

 ]

 की  बाल  कवि  बे  रागी  :  सारे  देश  क ेकिसान  आपको  धन्यवाद

 |  म

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  आपको  ऐसा  निर्देश  देना  चाहिए  जिससे  कि  प्रो०  रंगा  को
 कभी  क्रोध  आ  जाए  ताकि  इसका  मंत्री  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़े  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  उत्हें  ऐसा  करमे  का  अधिकार  है  ।

 महानगरों  झोर  शहरों  में  स्थित  बेकों  को  शालाधों  को  हुई  हानि

 १272,  भरी  बाला  साहेब  विश्े  पाटिल  :  क्या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपर  करेंगे  कि  ;

 हद
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  बैंकों  की  महानगरों  और  शहरों  में  स्थित  अनेक  शाखाओं  में  वर्ष

 प्रतिवर्ष  हानि  हो  रही  है

 यदि  तो  क्‍या  ऐसे  बैंकों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य-वार  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया

 क्या  इन  हानियों  के  का  रणों  का  पता  लगाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  स्थिति
 में  सुधार  करने-के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंग  :  से  एक  विवरण  सभा-पदल

 पर  रश्ष  दिया  गया  है  |

 विवरण

 से  दिसम्बर  1984  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 4396  महानगरीय/पत्तन  नगरीय  शाखाओं  और  5196  शहरी  शाखाओं  में  से  260  महानगरीय

 शाखाओं  और  459  शहरी  शाखाओं  को  लगातार  5  वर्ष  से  हानि  हो  रही  चूंकि  वर्तमान  आंकड़ा

 धूचना  प्र  णाली  के  अधीन  हानि  वाली  शाद्ाओं  की  केवल  बेंक  वांर  सूचना  इकट्ठी  की  जाती

 लिए  ऐसी  शाखाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  भारतीय  रिजं  दैक  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण

 के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  में  हानि  के  मुख्य  कारण  ये  जमा  राशियों  का  स्वरूप  उचित  न

 कारोबार  का  निम्न  उच्च  स्टाफ  निष्क्रिय  परिसम्पत्तियों  का  अपेक्षाकृत  उच्च  स्तर

 निष्क्रिय  नगद  कार्याशलय  की  इमारत  का  अपेक्षाकृत  अधिक  किराया  आदि  |  सरकार  और

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  क ेनाम  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  वे  हानि  वाली  शाखाओं

 की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करें  और  उनके  काये  में  सुधार  लाएं  ।

 भ्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  उन्होंने  विवरण  में  यह  कहा  है  कि  260  महानगरीय  शाखाओं
 और  459  शहरी  शाखाओं  में  गत  पांच  वर्षों  से  निरन्तर  हानियां  हो  रही  हैं  ।  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हैं
 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  शाखाएं  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  हम  नहीं  जानते  कि  नगरी  क्षेत्रों  में

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  को  हानि  क्यों  हो  रही  ओर  साथ  ही  मैं  यह  जातना  चाहूंगा  कि  इस  हानि
 को  कम  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  नगरीय  क्षेत्रों  में  नई  शाखाएं  खोलने  के  विषय
 में  कया  नीति  क्योंकि  बहुत  से  नगरीय  सहकारी  बैंक  नई  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  मांग  रहे  हैं  ?

 उनके  प्राथना-पत्र  रिजव॑  बैंक  में  पड़े  हैं  और  कुछ  प्राथंना-पत्र  अस्वीकृत  कर  दिए  गए  यदि  नगरीय

 क्षेत्रों  मे ंसावंजनिक  क्षेत्र  के  बेंक  कारोबार  अच्छा  नहीं  हो  रहा  है  तो  वे  नई  शाखाएं  क्‍यों  खोलता

 चाहते  हैं  ?  क्या  वे  केवल  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  ऐसा  करना  चाहते  हैं  अथया  जनता  की  सेवा  के

 लिए  ?  इन  दोनों  बातों  के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  राय  है  ?

 थी  जनादंग  हमने  उन  शाखाओं  का  पता  लगा  लिया  है  जिनमें  हानि  हो  रही
 हैं  भौर  मैं  उन  सभी  शास््ाओं  के  कार्य  पर  निगरानी  रखे  हुए  हूं  ताकि  उन्हें  लाभप्रद  बनाया  जा
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 बिता

 4396  महानग्रीय/पत्तन  नगरीय  शाखाओं  में
 से

 260  शाद्धाएं  ह  नि  पर
 चल  रहीं

 जिसका
 अर्थ

 यह  हुआ  कि  4,136  शाखाएं  लाभ  पर  चल  रही  5,196  शहरी  शाखाओं  में  से  459  शाखाएं  हानि

 पर  चल  रही  4,737  शाखाएं  लाभ  पर  चल  रही  मैं  माननीय  सदस्यों  को  अभी  यह  बताऊंगा

 कि  हम  क्‍या  उपाय  कर  रहे

 घाटे  पर  चलने  वाली  शाखाओं  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  घाटे  पर  चलने  वाली  शाखाओं  का  ऐसे

 ही  बना  रहना  वांछनीय  नहीं  कितु  हमें  एक  बात  की  ओर  ध्यान  देना  है  कुछ  रिहायशी  क्षेत्रों  में

 शाजाएं  हैं  ।  वहां  हम  राशियां  जमा  कर  रहे  उधार  नहीं  दिया  जा  रहा  जब  ऋणों  के  रूप  में

 कुछ  भी  पैसा  बाहर  नहीं  जा  रहा  है  तो  कुछ  भी  लाभ  नहीं  यदि  ये  शाखाएं  केवल  राशियां  जमा  ।

 ही  करती  रहेंगी  तो  उन  शाखाओं  को  कोई  लाभ  नहीं  और  उन  में  जमा  राशि

 को  किन्हों  अन्य  शाखाओं  में  प्रयोग  में  लाया  अन्य  शाखाओं  द्वारा  उनका  उपयोग  किया

 हानि  का  एक  कारण  यह  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  एकमात्र  कारण  है  ।

 अब  हानि  दिखाने  वाली  शाखाओं  की  इस  समस्या  का  समाधान  कैसे  किया  जाए  ?  इसके  लिए
 भी  हमें  अपने  खर्च  को  घटाना  होगा  |  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  शाखाओं  में  क्‍या  हो  रहा  कुछ
 शाखाओं  में  अपेक्षित  स ेअधिक  कर्मचारी  हमें  उन  शाखाओं  का  भी  पता  लगाना  जहां  कहीं
 अपेक्षित  से अधिक  कर्मचारी  हैं  तो  हमें  उन  अधिक  कर्म  बारियों  को  अन्य  शाखाओं  में  भेजना  होगा  ।  इस
 मामले  में  मुझे  सभी  लोगों  का  सहयोग  विशेषकर  कर्मचारी  संघ  के  का  ।  हम  अतिरिक्त

 कर्म  झारियों  को  उन  शाखाओं  में  भेज  रहे  हैं  जहां  कमेंचा  रियों  की  कमी  मैं  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  एक  गम्भीर  समस्या  की  ओर  विला  रहा  मद्रास  में  हमने  एक  शाखा  से  दूसरी  शाखा

 जो  केवल  100  गज  फी  दूरी  पर  है  कुछ  कम  चारियों  का तबादला  तो  समस्त  दक्षिण  भारत
 में  हुड़ुताल  हो  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  बता  दूं  एक  ही  कसबे  में  हमने  एक  शाला  से

 वूसरी  शाला  में  तबादला  किये  चेयरमैन  *'  ***

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  यदि  आप  घन्टी  नहीं  तो  यह  अभशास्त्र  के  प्रोफेसर  45  मिनट  तक

 बोलते  रहेंगे

 धध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  तमाप्त  कीजिए  ।

 थरौ  जनादन  पुजारी  :  ये  कुछ  कठिनाइयां  हैं  जिनका  हम  सामना  कर  रहे  निष्क्रिय  पड़ी  हुई
 राशि  का  हम  अधिक  करेंसी  चेस्ट  खोलकर  उपयोग  कर  रहे  ये  कुछ  कदम  हैं  जो  हम  उठा  रहे *

 की  बाला  साहेब  बिखे  पाटिल  :  अनेक  शहरी  सहकारी  बैंक  शहरी  क्षेत्रों  में  नई  शाखाओं  की
 मांग  कर  रहे  जबकि  सरकार  उन्हें  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहो  है  और  इस  प्रकार  इन  शाखाओं  को

 हानि  पर  चलने  दे  रही  है  ।

 इन  बैंकों  की  संध्या  कितनी  क्योंकि  उनके  पास  राज्य-वार  ब्यौरा  नहीं  और  उन  बैंकों  के

 नाम  कया  हैं  जो  हानि  पर  चल  रहे  है  ?
 ह
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 भरी  जनादंन  पुजारी  :  शहरी  बैंक  तथा  सहकारी  बैंक  दोनों  ही  काम  कर  रहे  कितु  कुछ  बैंक

 हानि  पर  चल  रहे  कितु  देश  के  जहां  कहीं  भी  जाते  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  मांग  करते
 कारी  बैंकों  की  नहीं  ।  वे  क्या  कहते  हैं  ?

 थ ेसहकारी  बैंक  समाज  के  केवल  एक  वर्ग  की  ही  सेवा  कर

 रहे  हैं  और  दूसरे  वर्ग  को  कुछ  नहीं  देते  हैं  ।  हमें  यह  शिकायत  प्राप्त  होती  है  मांग  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की

 सहकारी  बैंकों  की

 ]

 राष्ट्रीयकरत  बंकों  हारा  ऋण  वितरण  में  को  गई  ध्तियमितताएं

 #274,  श्री  विष्ण  मोदी  :  क्या  विश्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ऋण  के  वितरण  में  की  जा  रहो  अनियमितताओं
 के  बारे  में  राजस्थान  पावरलूम  किशनगढ़  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 [  ध्रमुवाद  ]

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्नो  जनाद न  :  सरकार  को  नवम्बर  1985  में

 स्थान  पावरलूम  किशनगढ़  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  यह्‌  आरोप  लगाया  ग्रया  है
 कि  सरका री  क्षेत्र  के  बैंकों  की  दो  स्थानीय  शाखाओं  ने  पावरलूम  एककों  के  वित्तीय  सहायता  के  खिए
 आवेदनों  पर  विचार  नहीं  किया  और  साथ  ही  ऐसे  एककों  को  नए  आवेदन-पत्र  देने  से भी  इन्कहर  कुश

 विया

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्धित  बैंकों  से  रिपोर्ट  मांगी  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 श्री  विष्णु  मोदी  :  मानमीय  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता हूं
 कि  फिल्वतनढ़  ओर  मदन  गंज  में  जो  पावरलूम  के  व्यापारी  उनकी  कितनी  एप्लीकेशंस  लोन  के  लिए
 रिलीव  को  गई  हैं  नेशनलाइज्ड  बेंक्स  में  और  पटिकुलरली  अगर  यू  को  बैंक  का  बता  सकें  तो  कक  कि

 कितनी  एप्लीकेशंस  रिसीव  कितमों  प्रश  लोन  डिस्ट्रीब्यूट  किया  कितनी  एप्लीकेशंस  पेंडिज

 हैं  कितने  समय  से  हैं  और  किन  कारणों  से  पैंडिग  हैं  ?

 [  प्रमुवाद  ]  ~

 क्षी  जनाद न  पुजारी  :  यूनाइटेड  कामशियल  बैंक
 की  शाखा  का  कार्य  तनिक  भी  संतोषजनक
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 नहीं  था  ।  जहां  तक  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  का  सम्बन्ध  है--यह  भी  प्रश्न  का  एक  अंग  है
 «-इनका  कार्य  संतोषजनक  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  को  तीन  आवेदन  पत्र  द्वारा  प्राप्त

 हुए  थे  और  इसमें  से  दो  आवेदन  पत्र  यह  कह  कर  वापस  कर  दिये  गये  हैं  कि  उन्होंने  कहीं  और  से  भी

 ऋण  ले  रखे  जहां  तक  यू  ०को०  बैंक  के  कार्य  का  संबंध  मैं  सदस्य  महोदय  का  आभारी  हूं  कि  वे  इस
 तथ्य  का  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  उन्होंने  विद्यत  करघा  क्षेत्र  को  ऋण  नहीं  दिए  मैं

 नीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वह  कमजोर  वर्गों  को  ब्याज  की
 विभेदक  दर  के  अन्तर्गत  भी  और  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भी  ऋण  नहीं  दे  पाये  हैँ
 बैंक  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  सदस्यों  की  सूचनार्थ  यहू  बता  रहा

 श्री  विष्णु  मोदी  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंट्री  मैं  मन्त्री  महोदय  से
 जानना  चाहता  हूं  और  पहले  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  कम  से  कम  यह  बात  यू  को  बैंक  के
 बारे  में  मानी  लेकिन  स्टेट  बैंक  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  एप्लीकेशन्स  ही  रिसीव  नहीं  की
 जाती  हैं  और  जितना  करप्शन  वहां  पर  है  उससे  लोग  परेशान  राजस्थान  में  भीषण  अकाल  की
 स्थिति  है  ओर  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  अजमेर  में  किशनगढ़  ही  इंडस्ट्रियलाइज्ड  प्लेस  वहां  पर  स्टेट  बैंक
 ओर  बाकी  बैंकों  में  बहुत  करप्शन  उसको  रोकने  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  तुरन्त
 वाही  करें  तो  ज्यादा  अच्छा

 ]

 श्री  जनावन  पुजारी  :  जहां  तक  स्टेट  बेंक  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  ने  एक  बात  कही  है
 कि  वहां  भ्रष्टाचार  व्याप्त  यदि  कोई  विशेष  मामला  हमारी  नोटिस  में  लाया  जाएगा  तो  उन  लोगों
 के  विरुद्ध  तुरन्त  कायंवाही  की

 ]

 श्री  गिरघारी  लाल  ध्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  एक  प्रश्न  मुझे  भी  बहुत  देर  से
 बैठा  आपकी  नजर  नहीं  जाती

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तो  आपको  समय  दिया

 भो  गिरधारी  लाल  ध्यास  :  उसका  भी  जवाब  नहीं  आया  ।  बहुत  महत्वपूण

 माननीय  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  जैसे  कि  इन्होंने  यू०  को०
 बैंक  को  तो  सर्टिफिकेट  दे  दिया  कि  उसका  कामकाज  खराब  अब  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन  से
 बेंक  का  कामकाज  अच्छा  है  और  आज  तक  स्व-रोजगार  योजना  के  भन्‍्तर्गत  कितनी  एप्लीकेशंस  स्वीकृत
 की  गई  हैं  उद्योग  विभाग  द्वारा  कितने  लोगों  को  बैंकों  स ेऋण  मिला  है  और  कितने  लोग  अभी  आकी  हैं  ।
 आपने ऐसे

 लोगों  को  लोन  दिलवा  दिया  जिनको  आवश्यकता नहीं  थी  और  जो  जरूरतमंद  लोग  थे  वे

 26



 13  1907  मौद्षिक  उत्तरे

 भाज  तक  भटकते  फिर  रहे  तो  क्या  इस  ध्यवस्या  को  सुचाकू  रूप  में  चलाने  में  कुछ  करने  की

 व्यवस्था  करेंगे  ?

 |

 श्री  जनादन  पुजारी  :  एक  ही  बात  सब  पर  लागू  करना  और  यह  कहना  कि  सभी  बैंक  ठीक

 प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  उचित  नहीं  समस्त  देश  में  हमारी  50,980  शाखाएं  हैं  और  उनमें

 से  -  मैं  यह  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  बता  रहा  शाखाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 प्रतिशतता  के  तौर  पर  यह  58.5  प्रतिशत  यदि  कहीं  कुछ  कमियां  हैं  तो हम  उन  कमियों  का  पः्

 लगा  रहे  हैं  भौर  आवश्यक  कार्यवाही  भी  कर  रहे  14  दिसम्बर  को  वित्त  मंत्री  वरिष्ठ  कायंका

 यहां  तक  कि  रिजवं  बैंक  गवर्नर  भी  और  ऐसे  सभी  लोग  जिनमें  मैं  भी  शामिल  हूं  एकीकृत
 ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  देखने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जा  रहे

 )

 ]

 भी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  आई०  अ्आर०  डी०  पी०  का  कार्यक्रम  बिल्कुल

 नहीं  चल  रहा  लोग  जगह-जगह  गड़बड़  कर  रहे

 ]

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  कृपया  मेरी  बात  हम  सभी  संसद  सदस्यों  को  भी  लिख  रहे
 माननीय  सदस्य  भी  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बैंक  में

 जा
 सकते  हैं  और  वह  भी***

 भी  गिरधारो  लाल  व्यास  :  पालियामेंट  के  मेंबरों  को  तो  बेक  कमेटी  में  रखा  ही  नहीं  है

 इन्होंने  ।

 बिल  भरती  विश्वनाथ  प्रताप  :  क्या  मैं  आपको  यह  बता  सकता  हूं  कि  मैंने  राज्य

 मंत्री  श्री  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  से  बात-चीत  की  थी  और  उन्होंने  लिखा  है  कि  उन्होंने  एक  परिपत्र  भेजा

 है  कि  संसद  सदस्य  डी०  आर०  डी०  ए०  के  सदस्य

 झी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  कोई  भ  जन-प्रतिनिधि  उसमें  नहीं  है
 ह

 2?
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 झष्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बैठ  इस  हाऊस  में  और  भी  सज्जन  आदमसो  हैं

 “'

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 |

 कृषि[भौर  फार्म  उत्पादों  का  निर्यात

 +275,  श्री  रामस्वरूप  राम  ]
 >  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बल्‍लल  पेरुसान  ||

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों

 का  निर्यात  किया  गया  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  कृषि
 हत्पादों  का  निर्यात  किये  जाने  की  आशा

 इन  वर्षों  के दोरान  कृषि  उत्पादों  की किन-किन  म॒दों  का  निर्यात  किया  गया  और

 किन  देशों  को  उनका  निर्यात  किया  और

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्द्री  खशोंद  झ्रालस  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान

 बर्षवार  मुख्य  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  मूल्य  निम्नोकत  प्रकार  से  हैं  :---

 1983-84 4  करोड़  र०  में

 )  (1984-85)  )

 )

 2286-46  2334-63

 इस  समय  सभी  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यातों  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  कुल  उत्पादन  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  स्थिति
 पर  निर्भर

 (a)  भांरत  से  निर्यात  की
 ज'ने  वाली  प्रमुख  कृषि  वस्तुएं  बासमती  फल  तथा

 साधित  खाद्य  तथा  आयल  मिल  निर्यात  मुख्य  रूप

 28
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 से  मध्यपूर्व  देशों  सोवियत  संघ  तथा  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  को  हो  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय  हैं  जेसे  नकद  म्‌  आवजा

 पंजीकृत  निर्यातकों  को  आयात  शुल्क  वापसी  की  बाजार  विकास  के  लिए

 मूल्य  वधित  पैकटों  में  निर्यातों  को  निर्यात  योग्य  कृषि  उत्पादों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए

 राज्यों  क ेसाथ  समय-समय  पर  विचार  विमर्श  आदि  ।  कृषि  उत्पादों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए

 कृषि  तथा  साधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकरण  प्राधिकरण  और  मसाला  बोड  की  स्थापना  जंसे

 गत  परिवतंन  की  व्यवस्था  की  गई

 खाद्यासनों  तथा  उरवरकों  पर  राज-सहायता  समाप्त  करना

 +276,  श्री  ध्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  पर  कर
 लगाने  तथा  खाद्याननों  एवं  उवरकों  पर  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  को  समाप्त  करने  का  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इसका  बिरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय
 लिया  है  ?

 वित्त  मन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  इसके  यह  नोट  किया
 :

 जाना  चाहिए  कि  कृषि  आय  पर  कर  लगाना  राज्य  का  विषय  हद  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कन्याकुमा री  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 +277.  श्री  एन०  डेसिस  :  गया  संसदोय  कार्य  झोर  परयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 तमिलनाडु  में  कन्याकुमारी  का  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  की  बृहद  योजना
 पर  अनुवर्ती  कार्य  क्या  किया  गया  ओर

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सहयोग  देने  की  पेशकश  की  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  संत्नी  एच०  के०  एल०  :  और  तमिलनाडु
 सरकार  ने  कन्याकुमारी  के  विकास  के  लिए  16.00  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  मास्टर

 39
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 2-3  साहा

 प्लान  तैयार  की  यह  1982  में  प्रारम्भ  हुई  है  और  इसका  क्रियान्वयन  10  वर्षों  में  किया

 राज्य  सरकार  पहले  से  ही  अपने  विभिन्‍न  विभागों  के  माध्यम  से  196.67  लाख  रुपये  की  राशि  पर

 स्कीमों  का  क्रियान्वयन  कर  रही  है  ।

 कन्याकुमारी  और  विवेकानन्द  स्मारक  शिला  के  बीच  नौकायन  सेवारत  एक  मोटर  लांच  के

 जिसे  1974  में  मंजर  किया  गया  तबदील  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग

 सैद्धान्तिक  रूप  से  सहमत  हो  गया  कन्याकुमारी  में  आठ  समुद्र-तटीय  कुटोरों  का  निर्माण  करने  के

 लिए  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  विभाग  से  अनुरोध  किया  यह  भी  सक्रिय

 रूप  से  विचाराधीन
 ह

 इस्पात  को  सिल्लियों  झौर  छुड़ों  का  निर्माण

 *278.  शोमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ऐसे  कितने  लघु  इस्पात  संपंत्र  हैं  जो  नम  इस्पात  की  सिल्लियों  और  छड़ों  का  निर्माण
 कर  रहे

 पिछले  तीन  वर्षों  में  नर्म  इस्पात  सिल्लियों  और  छड़ों  का  कुल  कितना  निर्माण

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  जिन  एककों  को  हल  में  ढलाई  के  लाइसेंस
 दिए  गए  वे  नम॑  इस्पात  सिल्लियों  का  अवैध  रूप  से  निर्माण  कर  रहे  हैं  और  इन्हें  ढलवां  छड़ों
 भादि  के  ब्रांड  नाम  से  बेच  रहे  और

 यदि  तो  इन  एककों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  पौर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नरम  इस्पात  पिण्ड  तथा  बिलेटों  का
 उत्पादन  कर  रहे  159  लघू  इस्पात  कारबाने  हैं  ।

 विगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  इन  विद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयों  द्वारा  सूचित  किए  गए  नरम
 इस्पात  के  उत्पादन  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :

 थर्ष  उत्पादन  लाक्ष इत  में

 1982-83  15.90

 1983-84  16.74

 1984.85 5  16.20

 नहीं  ।



 15  1907  उत्तर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चार्ज  क्रोम  का  निर्यात

 *270,  डा०  कृपा  सिधु  भोई  ]
 ;  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मानवेर  सिह

 क्‍या  भारत  से  चार्ज  क्रोम का  सिर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  चार्ज  क्रोम  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जाता

 पिछले  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  चार्ज  क्रोम  का  निर्यात  किया  और

 इस  वर्ष  तथा  आगामी  वर्ष  के  दौरान  जापाट  को  किसली  मात्रा  में  चा्च  क्रोम  का  निर्यात

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ल्शोद  भ्रालम  :  जी  हां  ।

 चार्ज  क्रोम  जापान  को  निर्यात  किया  जाता

 चार्ज  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  विवरणियों  के  अनुसार
 1984-85  के  दौरान  निर्यातित  चार्ज  क्रोम  की  मात्रा  एकक  द्वारा  तिर्यातित  करो  सिलिकोन

 सहित )  29267  मे०  टन०

 (  एककों  द्वारा  सीधे  निर्यात  किए  जाते  हैं  और  सरकार  को  उनकी  देशवार  निर्यात

 नाओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 उद्योगबार  मजबूरी  समभोते  का  कायग्वियन

 #280,  क्री  बसुदेव  झाचाय  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1983  में  किये  गये  पिछले  उद्योगवार  मजदूरी  समझौते  में

 बिष्ट  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  हेतु  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सभी  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  की  प्रतिक्रिया  इस  समझौते  के  विरुद्ध

 है  ?

 ,  इस्पात  झोर  राम  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  1983  में  सरकार  ने

 इस्पात  उद्योग  के  गैर-कार्यपालकों  की  मजूरी  में  वृद्धि  तथा  अन्य  लागों  के  बारे  में  के  प्रस्ताव  को

 )।
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 अनुमोदित  कर  दिया  इसके  आधार  पर  इस्पात  उद्योग  के  लिए  राष्ट्रीय  संयुक्त  समिति  द्वारा

 25  1983  को  एक  समझौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  इस  ज्ञापन  में  मजूरी  तथा  अन्य

 भत्तों  और  शैक्षणिक  सेवा-निवृत  व्यक्ति  के  एक  आश्रित  को  रोजगार  छुट्टी  तथा

 कारी  कामगार  मुआवजा  और  उत्पादकता  तथा  शांतिपूर्बक  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध

 जैे  लाभों  से  सम्बन्धित  मामलों  को  रखा  गया  परन्तु  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि

 निवृत्त  कमंचारी  के  एक  आश्रित  को  रोजगार  देने  से  सम्बन्धित  समझोता  करने  से  संविधान  का

 धन  इस  आधार  पर  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वह  सेवा-निवुत्त  कमंचारियों  के  आश्ितों

 को  रोजगार  देने  से  सम्बन्धित  धारा  को  कार्यान्वित  न

 नहीं  ।  केन्द्रीय  मजदूर  संधों  ने  इस  समझोते  के  विरुद्ध  प्रतिक्रिया  नहीं  की  थी  परन्तु

 उन्होंने  सेवा-निवृत्त  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  रोजगार  देने  से  सम्बन्धित  धारा  को  कार्यान्वित  न  करने
 के  बारे  में  सरकार  की  सलाह  के  विरुद्ध  प्रतिक्रिया  की  थी  ।

 सिगापुर  तथा  बेंकाक  जाने  वाले  भारतोयों  द्वारा  मारत  में  झपने  संबंधियों  तथा

 सित्रों  को  उपहार  पासंल  भेजा  जाना

 *28  1.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  वया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिंगापुर  तथा  बैंकाक  जाने  वाले  भारतीय  लोग  भारत  में  अपने  संबंधियों  तथा  मित्रों

 को  उपहार  पार्सल  भेज  सकते

 ओऔर |  र्‌ ९,

 क्‍या  उन  पर  कोई  शुल्क  लिया  जाता  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  ओर  आयात
 के  व्यावृत्ति  खण्ड  शुल्क  के  तहत  डाक  द्वारा  अथवा  अन्यथा  किसी  व्यक्ति  के  निमित्त

 उसके  अपने  व्यक्तिगत  इस्तेमाल  अथवा  किसी  संस्थान  अथवा  अस्पताल  के  निमित्त  उनके  अपने
 इस्तेमाल  हेतु  प्राप्त  इस्तेमाल  के  मूल्य  तक  के  अप्राथित  उपहारों  500  तक  की
 इलैक्ट्रानिकी  की  मर्दे  भी  शामिल  को  सीमाशुल्क-निकासी  के  परमिट  के  बगैर  लाने  दिया  जाता

 उपर्युक्त  व्यावृत्ति-श्ण्ड  में  यथाविनिदिष्ट  कतिपय  मदों  का  आयात  उपहारों  के  रूप  में
 मत्य  नहीं

 हालांकि  जपहारों  की  मात्रा  के  बारे  में  कोई  प्रतिवन्‍्ध  नहीं  फिर  भी  वह  आयातित  माल
 तकसंगत  आधार  पर  उपहार  ही  प्रतीत  होना  न  कि  व्यापार  के  सिलसिले  में  आयात  किया
 गया  माल  ।

 जहां  तक  डाक  से  भेजी  जाने  वाली  पत्रगत  वस्तुओं/पार्सलों  के  बजन  पर  पाबंदी  का  सम्बन्ध

 गया
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 यह  मामला  अन्तर्राष्ट्रीय  डाक  अभिसमय  द्वारा  शासित  होता  न  कि  सीमाशुल्क  कानून
 हारा  ।

 व्यक्सिगत  इस्तेमाल  के  लिए  आशयित  जो  डाक  से  अथवा  हवाई-भाड़े
 से  प्राप्त  होते  हैं  शीष॑  सं०  100.01  के  तहत  आने  वाली  वस्तुओं  और  अल्कोहल-युकत  पेयों  को

 उन  सभी  मदों  पर  140  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क  वसूल  किया  जाता  परन्तु  औषधनद्रव्यों

 तथा  औषधियों  पर  100  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क  वसूल  किया  जाता  ऐसे  वास्तविक

 हारों  को  सीमाशुल्क  की  अदायगी  से  छूट  दी  गई  है  जिनमें  अनन्य  रूप  से  ख्ाद्य-पदार्थ  हों  जिसमें

 सामग्री  तथा  मिथ्ठान्न  भी  शामिल  हैं  अल्कोहल-युक्त  पेय  अथवा  औषधियां  हों  और  जिन्हें
 डाक  से  अथवा  हवाई  भाड़े  की  अदायगी  करके  आयात  किया  गया  हो  तथा  जिनका  मूल्य  से

 अधिक  नहीं  हो  ।  डाक  से  आयातित  अन्य  वास्तविक  जिनका  मूल्य  स ेअनधिक

 होता  पर  भी  सीमा-शुल्क  से  छूट  प्रदान  की  गई

 इंजीनियरी  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  उपाय

 *282.  श्री  के०  रामसू्ति  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  गठित  की  गई  उच्च

 शक्ति  सम्पन्न  समिति  की  सिफारिशों  को  पूर्णरूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  आयात  द्वारा  इंजीनियरी  उद्योग  को  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत

 करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?  +

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  श्रालम  और  भारी  उद्योग

 विभाग  के  तत्कालीन  श्री  डी०  वी०  कपूर  की  अध्यक्षता  में  तथा  पूंजीगत  माल  के

 निर्यात  के  लिए  परिप्रेक्ष्य  योजना  तथा  नीति  सम्बन्धी  समिति  स्थापित  की  गई  थी  ताकि  इंजीनियरी  एवं

 पूंजीगत  माल  के  निर्यात  के  लिए  परिप्रेक्ष्य  योजना  तथा  नीति  तैयार  की  जा  सके  ।  समिति  ने  अनुमान
 लगाया  है  कि  संसाधनों  तथा  कुशल  मानव-शक्ति  के  होने  पर  इंजीनियरी  निर्यातों

 के  क्षेत्रों  में  पर्याप्त
 *

 वृद्धि  हासिल  करने  के  लिए  अच्छा  आधार  इसके  लिए  समिति  ने  दो  उद्देशीय  नीति  की  सिफारिश

 की  अर्थात्‌  :--

 (1)  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहनों  की  वर्तमान  व्यापक  नीति  को  जारी  रखना  तथा  उसे  मजबूत

 जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पर  कच्चे  माल  की  और  घरेलू  कराधान  आदि  से

 जत्पनन  होने  वाली  हानियों  की  क्षतिपूर्ति  की  व्यवस्था  करना  शामिल  होगा  ।

 (2)  क्वालिटी  और  लागत  की  दृष्टि  से  हमारे  घरेलू  उद्योग  के  आधारभूत  ढांचे

 को  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगी  इस  उद्देश्य  के  लिए  समिति  ने  कुछ  ऐसे

 महत्वपूर्ण  उद्योगों  का  जिनमें  वर्तमान  ओद्योगिक  ढांचा  काफी  विकसित  है  और  जिनमें

 हूमें  सम्भाव्य  तुलनात्मक  लाभ  चयन  करके  अधिक  चयनात्मक  आधार  पर  विशेष

 हर
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 प्रयासों  की सिफारिश  की  |  समिति  ने  सिफारिश  की  कि  उत्पादन  के  अनुकूलतम

 प्रौद्योगिकीय  आधुनिकीकरण  और  प्रतियोगिता  की  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन

 उद्योगों  को  विशेष  नीति  पर्यावरण  उपलब्ध  किया  जाए  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  वे

 प्रतियोगी  बन  सकें  ।  निर्यात  बाजार  और  परियोजनाओं  के  निर्यात  के  संबंध  में

 त्मकता  के  सिद्धांत  की  भी  सिफारिश  की  गई  ।

 सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  और  इंजीनियरी  तथा  पूंजीगत  माल  के

 निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  आधारभूत  नीति  का  अनुमोदन  किया  है  ।

 भायात  के  जरिए  प्रौद्योगिकीय  अपग्रेडेशन  करने  की  नीति  के  तत्वों  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :  --

 (1)  आधुनिकीकरण  और  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयाठ  की  आवश्यकताओं  की  पूति  करने

 के  लिए  मशीनरी  की  201  मदों  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  निर्यात  के  लिए

 कृत  पूंजीगत  माल  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  ।

 (2)  प्रौद्योगिकी  का  अधिक  उदारीकृत  आयात/तकनीकी  विकास  नीति  के  अन्तगंतं  उत्पादन

 की  ववालिटी  और/अथवा  मात्रा  पर  प्रभाव  डालने  वाले  तकनीकी  जानकारी

 विदेशी  परामर्श  आदि  के  आयात  के  लिए  प्रति  इकाई  मूल्य  की  सीमा  5  लाख  अमरीकी

 डालर  से  बढ़ाकर  100  लाख  रु०  के  बराबर  अमरीकी  डालर  तक  कर  दी  गई

 (3)  कम्प्यूटर  प्रणालियों  तथा  उनके  अतिरिक्‍त  पुर्जों  क ेउदारीकृत  आयात  ।

 (4)  परियोजना  आयातों  पर  शुल्कों  में  कटौती  ।

 ”  उद्योगों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  अपग्रेडेशन  के  बारे  में  समिति  की  अन्य  सिकारिशें

 प्रौद्योगिकी  क ेआयात  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  लिए  उत्पादन

 शुल्क  तथा  टैरिफढांचे  की  प्रौद्योगिकी  के  भुगतानों  पर  कर  की  कम  दरें  और

 उद्योगों  में  रायल्टी  के  भुगतान  तथा  अन्य  भुगतानों  के लिए  अधिक  लोचशील  नियम  !

 जमंन  जनवादी  गणराज्य  के  साथ  किया  गया  व्यापार  समझौता

 +283,  श्रो  पी०  एम०  सईद  )
 0  :  क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मुरली  घर  साने  |

 क्या  भारत  ने  जमन  जनवादी  गणराज्य  के  साथ  किसी  व्यापार  समंक्षौते  पर  हस्शाक्ष र
 किया

 यदि  तो  उक्त  व्यापार  समझोते  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  और
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 भारत  से  निर्यात  किये  जाने  वाली  वस्तुओं  तथा  जमंन  जनवादी  गणशज्य  से  आयात  की
 जाने  वाली  वस्तुओं  के  नाम  कया  हैं  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुज्षोंद  ध्लालम  :  और  भारत  तथा  जमंन

 लोकतंत्रीय  गणराज्य  के  बीच  1  नवम्बर  1985  को  हस्ताक्षरित  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  में  दोनों

 देशों  के बीच  31  दिसम्बर  1990  को  समाप्त  होने  वाले  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  रुपया  व्यापार

 प्रबन्धों  को  जारी  रखने  st  व्यवस्था  इन  प्रबन्धों  के  अन्तगंत  सभी  वाणिज्य  तथा  गैर  वाणिज्य

 सोदों  के  सम्बन्ध  में  भुगतान  अपरिवर्तनीय  भारतीय  रुपये  में  की  जाएंगे  |

 भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  तथा  जन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  से  आयात  की  जाने

 वाली  म॒दों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  के  अधीन  अनुसूची  ओर  अनुसूची-श्व  में  दिया  गया

 विवरण

 झ्नुसूथी-क

 भारत  गणराज्य  को  जमेन  गणतंत्र  गणराज्य  से  निर्यात  के  लिए
 उपलब्ध  साल  की  सूची

 1.  उपकरण  एवं  फालतु  पुर्ज  ।

 2...  धातुकमेक  उद्योग  के  लिए  संयंत्र  मशीनरी  एवं  उपकरण  |

 3.  ओपन  कास्ट  लिगनाइट  खनन  और  कोयला  का  ग्रेड़  बढ़ाने  के  लिए  संयंत्र  एवं

 उपकरण  ।

 4...  रसायनिक  संयंत्र  एवं  उपकरण  ।

 5.  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  संयंत्र  एवं  उपकरण  ।

 6.  परिवहन  उपक  रण  एवं  वहन  मशीनरी  ।

 :
 7.  प्लास्टिक  एवं  इलास्टिक  के  लिए  संसाधिस  मशोनें  ।

 8.  रोलिग  स्टाक  ।

 9...  सड़क  वाहन  ।

 10.  बस्त्र  मशीनरी  ।

 11...  मशीमी

 12,  ..  मुद्रण  मशीनरी  ।

 13...  फूडस्टाक  एवं  पैकिंग  उद्योगों  के लिए  भशीनरी  एवं  उपकरण  ।
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 14.

 15.

 16.

 17.

 29.

 टिप्पणी  एवं  वाणिज्यिक  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  पारस्परिक  समझौते  द्वारा

 अनुसूची -  क  --  संशोधित  एवं  परिवर्धित  की  जा  सकती  है  ।

 86

 3.

 6  1985

 बीसरी  और  उपकरण कृषीय  मशीनरी  और  उपकरण  ।

 वायु  एवं  वातानुकूल  इंजीनियरिंग  के  लिए  उपकरण  ।

 ऊर्जा  प्रंभरण  के  लिए  संयंत्र  एवं  उपकरण  ।

 वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी  यंत्र  और

 काययलिय  मशीनें  नव  इलैक्ट्रानिक  आंकड़े  तैयार  करने  वाली  मशीनें  ।

 विद्युतीय  इंजीनियरिंग-इलक्ट्रानिक्स  के  क्षेत्र  में  संयंत्र  और  उत्पाद  ।

 इस्पात  उत्पाद  ।
 ह

 उबरक  ।

 भवन  निर्माण  सामान  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 रासायनिक  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 फोटो  केमिकल  उत्पाद  ।

 कागज  ।

 ग्लास  और  सीरेमिक  सामान  ।

 ओऔद्योगिक  उपभोक्ता  माल  |

 समाचार  पत्रिकाएं  एवं  स्टाम्प्स  ।

 विविध  ।

 पनुसूची

 भारत  गणराज्य  से  जर्मन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  को  निर्यास  के  लिए
 उपलब्ध  माल  को  सूची

 कृषि  उत्पाद

 समुद्री  उत्पाद  ।

 छनिज  एवं  अयस्क  ।

 रासायनिक  कच्चा  माल  एवं  रासायनिक  उद्योग  के  उत्पाद  ।



 रबड़  एवं  प्लास्टिक  उद्योगों  के  लिए  उत्पाद  ।

 ग्लास  एवं  सीरेमिक  उद्योगों  के  लिए  उत्पाद  ।

 काष्ट--कार्य  उद्योग  की  उत्पाद  ।

 जूता  एवं  चमड़ा  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 रुई  ऊन  एवं  रेशम  उद्योगों  के  लिए  धागे  ।

 तकनीकी  वस्त्र  ।

 निटवियर  के  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 जूट  उत्पाद  जिसमें  फेब्रिक  शामिल  है  ।

 परिधान  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 कायर  उत्पाद  जिसमें  याने  शामिल

 वस्त्र  उद्योग  के  अन्य  उत्पाद  ।

 मशीनी  भौजार  एवं  अनुषंगी  ।

 मशीनरी  एवं  उपकरण  ।

 औद्योगिक  एवं  सफाई  सेनिटरी  फिटिंग्ज

 मशीन  बाउंड  एवं  दस्ती  औजार  |

 विद्युतीय  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  उत्पाद  ।

 हंजीनियरिंग  संघटक  ।

 वेज्ञानिक  यंत्र  ।

 लिखित  उतर

 औषध  विनिर्माण  के  लिए  कच्चा  माल  और  भेषजीय  उद्योग  के  लिए  उत्पाद  ।

 कृषोथ  निर्माण  उद्योग  एवं  परिवहन  के  लिए  उपस्कर  संघटक  एवं

 अनुषंगी  ।

 सावंज  निक  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  लिए उपकरण  ।

 वातानुकूलित  उपकरण  ।

 निक  जिसमें  कार्यालय  भोर  आंकड़े  तैयार  करने  वाले  उपकरण

 शांमिल  हैं  ।

 सथधु  पैमाने  उद्योगों  के  उत्पाद  जिसमें  हृस्तलिपि  की  वस्तुएं  शामिल
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 29.  विविध  ।

 टिप्पणी  एवं  वाणिज्यिक  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  पारस्परिक  समझौते  द्वारा

 अनुसूची  संशोधित  एवं  परिवधित  की  जा  सकती

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  श्राधुनिकीकरण

 +  |  63,  श्रीमतों  गीता  मुखजों  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‌  )  क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  900  करोड़

 रुपयों  की  एक  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 (@)  क्या  आधुनिकीकरण  की  योजना  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  के  एक  दल  द्वारा  पूरी  तरह
 जांच  किये  जाने  के  बाद  तैयार  की  गई  थी  और  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  को  लाभ  अजित  करने  वाला  एक

 प्रतिष्ठान  बनाने  के  लिए  इस  प्रकार  का  आधुनिकीकरण  किया  जाना  आवश्यक  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  उसे

 सातवीं  पंचवर्षीब  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृषण  चरद्र  :  से  मेटलजिकल  एंड  इंजीनियरिंग

 कंसल्टेन्ट्स  लिमिटेड  ने  ब्रिटिश  स्टील  कारपोरेशन  द्वारा  वर्ष  1980  में  और  जापान  की  स्टील

 मिलों  के  एक  दल  द्वारा  वर्ष  1982  में  दिये  गये  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लगभग  990  करोड़
 रुपये  1984  की  तीसरी  तिमाही  में  प्र  वर्तमान  मूल्यों  की  अनुमानित  लागत से  दुर्गापुर  इस्पात
 का  रखाने  के  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार
 की

 सरकार  द्वारा  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के आधुनिकीकरण  की  आवश्यकता  को  सिद्धान्त  रूप
 ते  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  और  प्रारम्भिक  और  समथंकारी  कार्यों  क ेलिए  25  करोड़  रुपये  के
 प्रावधान  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 |

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  इस  मोजना  पर  सरकार  का  पूंजीनिवेश  संबंधी  निर्णय
 प्राप्त  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  तैयार  कर  रही  सातवीं  योजना  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के
 आाधुनिकीकरण  के  लिए  460  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 ]

 यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इष्डिया  भोर  प्रमरोका  को  मेरिल  लायस्स  द्वारा  संयुक्त
 विसोय  प्ोर  निधेश  कम्पनी  को  स्थापना

 2803.  भो  संगत  कुमार  मण्डल  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  अमेरिका  के  मैरिल  लायन्स  का  विश्व  इक्विटी  भागीदारी

 सहित  100  मिलियन  डालर  से  मुख्य  रूप  में  भारत  को  वित्तीय  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  संयुक्त
 वित्तीय  और  निवेश  कम्पनी  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  की  स्थापना के
 प्रस्ताव  फो  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  मुख्य  रूप-रेखा  कया

 (a)  विदेशी  और  भारतीय  पहभागियों  द्वारा  पूंजी  किस  प्रकार  लगाई  जाएगी  और  विदेशी

 भागीदारियों  को  विनियमित  करने  के  लिए  शर्तें  क्या  और

 इस  नये  उद्यम  से  भारत  को  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  भस्त्ालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  और  सरकार  ने

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  मेरिल  लिंच  एण्ड  कम्पनी  को  600  लाख  डालर
 की

 प्रारम्भिक  सामान्य

 पूंजी  के  साथ  एक  सांझी  निधि  वाली  जिसका  नाम  अत्तर्राष्ट्रीय  निधिਂ  स्थापित

 करने  की  अनुमति  दे  दी  जो  कि  भारतीय  यूनिट  टूस्ट  की  विशेष  यूनिट  योजना  में  ही  पूंजी  का  निवेश

 करेगी  ।

 (१)  और  मेरिल  लिंच  ८ण्ड  कम्पनी  द्वारा  भारत  अस्तर्राष्ट्रीय  निधि  की  स्थापना  विदेश

 में  की जाएगी  |  मेरिल  लिच  एण्ड  कंपनी  द्वारा  निधि  की  सामान्य  शेयर  विदेशी  संस्थात्मक

 विदेशी  निवेशकर्शाओं  तथा  अंनिवासी  भारतीयों  से  जुदाई  निधि  के  सामान्य  शेयरों

 को  विदेशस्थ  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  किया  इस  निधि  की  स्थापना  से  यह  परिकल्पना

 नहीं  की  गई  है  कि  भारतीय  कम्पनियों  के  शेयरों  को  विदेशी  स्टाफ  एक्सचेंजों  में  भी  सूचीबद्ध  किया

 निधि  द्वारा  जुटाई  जाने  वाली  पूंजी  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  विशेष  यूनिट  योजना  में

 लगाया  जाएगा  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  इस  तरह  से  प्राप्त  इन  राशियों  को  भारत  में  मौण  बाजार
 के  सामान्य  शेय  नए  सामान्य  उपक्रम  विषयक  पूंजी  तथा  भारत  में  स्थिर  ब्याजू  प्रतिभूतियों
 में  भविष्य  में  निवेश  करने  की  प्रणाली  को  निर्धारित  करने  से  संबंधित  ब्यापक  नीति  का

 निश्चयन  करने  के  निधि  की  एक  सलाहकार  समिति  जिसमें  मेरिल  लिच/निधि  का
 मिश्चित्व  करने  वाले  पांच  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  पांच  सदस्य

 शामिल  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  अध्यक्ष  सलाहकार  समिति  के  अध्यक्ष

 (४)  इस  योजना  का  मुख्य  लाभ  यह  होगा  कि  देश  को  निवेश  के  लिए  अतिरिक्त  साधन

 लब्ध  हो  जिससे  भारतीय  पूंजी  बाजार  के  विकास  में  सहायता  इसके  अलांबा  इस
 योजवा  से  देश  के  पूंजी  बाजार  में  विदेशी  पूंजी  का  अप्रत्यक्ष  समावेश  जिसके  लिए  भारतीय
 कश्कनियों  के  शेयरों  को  बिदेशस्थ  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचोबद्ध  करने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।
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 बल्क  झोपधों  के  झ्ायात  पर  सीमा  शुल्क

 2804.  श्रीमती  एन०  पी०  भांसी  लक्ष्मी  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  आयात  किये  गये  बल्क  क्षौषधों  के  उनकी  मात्रा

 झौर  मृएय  बया

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  उनके  आयात  पर  कितना  सीमा-शुल्क  लगाया

 उपर्युक्त  औषधों  के  निर्माण  में  प्रयुतत  होने  वाली  इण्टरमीडिएट  डग्स  का  यदि  आयात

 किया  जाना  तो  आयात  पर  फिसना  सीमा  शुल्क  लगाया  जाता

 यदि  तो  सरकार  को  उस  विशेष  मामले  में  जब  वह  इंटरमीडिएद्स  से  स्वदेश  में  ह्दी

 इन  आयातित  औषधों  का  निर्माण  करना  चाहे  तो  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  औषधों  और  फार्मास्यूटिकल्स  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने

 यह  सिफारिश  की  थी  कि  अपने  देश  में  इृण्टरमीडिएट  स्तर  पर  ही  बल्क  औषधों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के

 लिए  ड्रस  हंटरमी  डिएट्स  को  परिभाषा  की  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विश  सम्झालय  में  राज्य  मंत्री  जनाबंन  :  आयातित  थोक  औषध-द्रथ्यों  की
 संख्या  बहुत  अधिक  होने  की  वजह  आयातित  थोक  ओषध-द्रव्यों  के  नाम  बता  पाना  सम्भव

 नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  जिन  औषध॑-द्रब्यों  का  आयात  किया  गया  उसक्रा  विवरण

 निम्नोकत  है  :--

 वर्ष  प्रायात  रुषयों

 1981-82  105.55

 1982-83  115.55

 1983-84  3-84  123.06

 से  ओऔषध:-द्रव्य  सीमाशुल्क  टैरिफ  1975  की  प्रथम  अनुसूची  के
 अध्याय  29  अथवा  30  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  औषध  मध्यवर्ती  सामान्यतया  उक्स  प्रथम  अनुसूची
 अध्याय  29  के  अन्तर्गत  आते  हालांकि  इन  अध्यायों  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मदों  पर  सामान्यतया
 सांविधिक  मूल  शुल्क  100%  औषध  द्रव्यों

 पर  सामान्यतया  मूल्यानुसार  60%  प्रभावी
 मूल  शुल्क  और  औषध  मध्यवर्ती  पर  मूल्यानुसार  70%  इसके  अतिरिक्त  उपसंषी  शुल्क
 नुसार  40%  की  दर  से  और  अतिरिक्त  शुल्क  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  समतुल
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 दग्रहणीय  तथापि  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  विभिन्‍न  विनिदिष्ट

 द्रव्यों  और  औषध  मध्यवर्तियों  पर  शुल्क  की  दर  घटा  दी  गई  है  और  इस  संबंध  में  समय-समय  पर

 जारी  की  गई  अधिसूचनाओं  को  सदन-पटल  पर  रख  दिया  गया  औषधघ-द्रव्यों  और  औषध

 वर्तियों  के  सम्बन्ध  में  सीमाशुल्क  के  युक्तियुबतकरण  के  लिए  प्रस्तावों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की

 जाती  है  और  सरकार  का  यह  प्रयास  है  कि  औषध-द्रव्यों  के  के  सिलसिले  में  आधारभूत  स्तर

 पर  प्रोत्वाहुन  दिया  जाए  ।

 और  मध्यवर्तियों  के  सम्बन्ध  में  शुल्कों  के  युक्तियुकतकरण  के  सिलसिले  में  राष्ट्रीय

 ओऔषध-द्रव्य  और  फार्मास्यूटिकल  विकास  परिषद  ने  अनेक  सुझाव  दिए  परिषद  के  उक्त  सुझावों  के

 संबंध  में  सरकार  ने  अभी  निर्णय  करना

 रबड़  की  कीमतों  में  गिरावट

 2805.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक्‍्यां  यह  सच  है  कि  जब  से  किसानों  ने  रबड़  को  बाजार  में  बेचने  के  लिए  लाना  प्रारम्भ

 किया  है  तब  से  रबड़  की  कीमतों  में  गिरावट  आ  गई

 किसानों  को  अपने  उत्पाद  का  लाभप्रद  मूल्य  प्राप्त  हो  इसके  लिए  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ....
 वस्त्र  भत्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालम  :  रबड़  के

 लिए  1650  रु०  क्विंटल  की  बेंच  पार्क  कीमत  की  तुलना  में  कीमतें  शीर्ष  उत्पादन  मौसम  के  बावजूद
 अपेक्षाकृत  ऊंचे  स्तर  १र  रही  है  जैसा  कि  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 1984-85  5  1985-86

 महीना  आर०एम०ए०  4  लाट  आर०एम०ए०  4  लाट

 रबड़

 2  3  4  5

 अप्रैल  1694  1667  1608  1580

 मई  1683  1633  1729  1651

 जून  1760  1708  1723  1655

 जुलाई  1835  1728  1746  1692

 मगल्त  1811  1090  1775  1706
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 1651

 ह

 1579
 ह

 1678

 अक्सूबर  1605  1565  1785  1672

 नवम्बर  1548  1494  17381  1623

 अनन्तिम
 Sn ae  3  बनना  थे  विन  नितिन  ++  अर अ>०५०9व8 ७५०७  थमਂ  +  ७»++>  केक  काव्य  कमरा

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इस्पात  संयंत्रों  में फालतु  अभिक

 2806.  श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  चेयरमैन  ने  यह  बताया  है  कि  इस्पात

 संयंत्रों  में  इस  समय  कार रत  श्रमिकों  में  25  से  30  प्रतिश््त  श्रमिक

 यदि  तो  यह  निर्धारण  कैसे  और  किसने  किया

 क्या  इस  मामले  में  मजदूर  संघों  की राय  ली  गई  और

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  चेयरमैन  द्वारा  लगाये  गये  अनुमान  के  अनुसार
 संयंत्र-वार  जन-शक्ति  के  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  (  भ्रो  कृष्ण  चन्द्र  :

 ओर  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 चुंकि  फालतू  जनशक्ति  के  पक्के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  अतः  अन्तर्राष्ट्रीय  भानदंडों  के

 आधार
 आधिक  दृत्टि  से  सक्षम  कारखानों  में  जनशक्ति  के  वांछनीथ  स्तरों  को  ध्यान  में  रखते

 इस  देश  में  इस्पात  कारखानों  में  जनशक्ति  काफी  अधिक  मानी  जाती

 बेकों  सें  मबन  निर्माण  ऋण  की  राशि  में!ब्धि  की  सांग

 2807.  श्री  मुरली  घर  माने  ]
 :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 श्री  गुरुदास  कासत

 क्या  बेंक  कमंचारी  संघ  ने  यह  मांग  की  है  कि  भवन  निर्माण  की  सामग्री  के  मूल्यों  में

 वृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर  भवन  निर्माण  ऋण  की  सीमा  बढ़ाकर  1,25,000/-  रुपये  की  जैसा  कि

 केसद्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 बिल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादइन  :  हां  ।

 मामला  विचाराधीन

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  श्रौद्योगिक  नियोजन  स्थायी  श्रादेश  भ्रधिनियम  1982  के

 झन्तगंत  लाने  का  प्रस्ताव

 2808.  श्री  संयद  मसुदल  हुसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  औद्योगिक  नियोजन  1982

 के  अन्तगंत  लाते  का  कोह  प्रस्ताद  7;

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के कमंचारियों  को  उक्त  अधिनियम  के  संशोधित  उपबंधों  के

 अनुसार  जीवन-निर्वाह  भत्ता  दिया  जाने  वाला  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  जनादंग  :  और  नहीं  ।

 श्रम  मन्त्रालय  ने  सूचित  किया  है  कि  फिलहाल  औद्योगिक  नियोजन

 अधिनियम  का  कार्यक्षेत्र  केवल  औद्योगिक  फैक्ट्रियों  तथा  रेलवे  तक  ही  सीमित  चूंकि
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  प्रतिष्ठानਂ  परिभाषा  के  अन्तर्गत  नहीं  अतः  उक्त  अधिनियम

 के  उपबंधों  के  अनुसार  जीवन  निर्वाह  भत्ता  दिए  जाने  का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 गौड़  ग्रामोण  जिला  मुशिवाबाद  की  परिसम्पत्तियों  झौर  देयताभों  का

 ग्रामीण  बेंक  मुशिदाबाद  को  हस्तांतरण

 2809.  श्री  जायनल  प्रबैविन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोड़  ग्रामीण  जिला  मुशिदाबाद  की  परिसम्पत्तियों  और  देयताओं  का  ग्रामीण

 मुशिदाबाद  को  हस्तांतरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  अधिनियम  में  संशोधन
 किया  गया

 (@)  यदि  तो  गौड़  ग्रामीण  बेक  के  कमंचारियों  जिनसे  मुशिदाबाद  ग्रामीण  बैंक  में

 त्वानान्तरण  के  लिए  विकल्प  गया  वर्तमान  आधथिक  और  सेवा  शर्तों  की  रक्षा  के  लिये  किये  गये

 डपायों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  दोनों  बेक  पृथक-पृथक  काम  करेंगे  या  गौड़  ग्रामीण  बैंकों  का  विलय  ग्रामीण  बैंक  में

 वी
 जिंत  कर्मचारियों  ने  मुशिदाबाद  ग्रामीण  बैंक  में  कार्य  करने  के  विकल्प  देने  वाले  गौड़
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 ग्रामीण  बैंक  के  कमंचारियों  की  सुरक्षा  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  से  राष्ट्रीय  कृषि

 ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  संगठनात्मक  ढांचे  आंदि  को  सुव्यवस्थित  करने  के  उद्देश्य

 से  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  में  कुछ  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  जब  इस

 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  को  मूर्त  रूप  दे  दिया  तब  इन्हें  संसद  के  दोनों  सदतों  के  सम्मूख  विधेयक  के

 रुप  में  प्रस्तुत  किया

 हिमाजल  प्रदेश  प्रामीण  बेंक  कर्मझा री  संघ  से  शापन

 2810.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :  ..

 कया  सरकार  को  हाल  में  हिमाचल  प्रदेश  ग्रामीण  बैंक  कमंचारी  संघ  की  ओर
 से

 ग्रामीण

 बैंक  क ेअधिकारियों  और  कमंचारियों  को  विभिन्‍न  विशेष  रूप  से  पदोन्नति  आवास

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागेदारी  और  सुरक्षा  व्यवस्था  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  की  मांग

 के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  मांगों  की  जांच  को  है  और  उस  पर  कोई  कायेवाही  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाबंस  :  सरकार/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बक  को  हिमाचल  प्रदेश  ग्रामीण  बेक  कमंचा री  संघ  के  अध्यक्ष  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 और  शापन  में  दी  गई  मुख्य  मांगों  और  उन  पर  सरका  र/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बैंक  द्वारा  की  गई  कारंवाई  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 सांग  सरकार/नाबा्ड  हारा  की  गई  कारंवाई

 1  2

 1.  काय॑  के  लिए  समान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की परिकल्पना  सीमित  कार्य-क्षेत्र

 वेतनਂ  और  वेतनमानों  तथा  और  ग्राहकों  को  सामने  रखकर  कम  लागत  वाले  संस्थानों  के

 सेवा-शर्तों  के  मामले  में  रूप  में  की  गई  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  अधिनियम  की  धारा

 वाणिज्यिक  बेंकों  के  साथ  17  के  अनुसार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्म  चारियों  के

 बराबरी  ।  श्रमिक  का  निर्धारण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  और

 पारिश्रमिक  तय  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार
 के  कमंचारियों  के  वेतन  ढांचे  ओर  तुलनात्मक  स्तर  के  स्थानीय

 प्राधिकारियों  और  अधिसूचित  क्षेत्रों  के  दर्जे  को  ध्याम  में
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 2.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में

 पदोन्नति  नोति

 3.  आवास  ऋण

 4.  संदेशवाहकों  को  नियमित

 करना

 5.  बातसोल  का  मंच

 6.  प्रायोजक  बैंकों  के  स्टाफ  की

 बापसी

 1.  सुरक्षा  उपाय

 रखकर  करेगी  ।  इसे  देखते  हुए  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  के

 चारियों  का  पारिश्रमिक  और  सेवा  शर्ते  अन्य  वाणिज्यिक  बैंकों

 फे  समान  नहीं  हो  सकतीं  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  के

 मार्ग-निर्देशों  के  अनुसार  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षकों  और  शाखा  प्रबंधकों

 के  सम्बन्ध  में  ५0  प्रतिशत  खाली  स्थान  आतरिक  उम्मीदवारों

 के  त्रिए  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  के  वास्ते  आरक्षित  रखे  गए

 वाकी  50  प्रतिशत  रिक्तियां  प्रत्यक्ष  भर्ती  द्वारा  भरी

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  नई  प्रतिभा  के  प्रवेश  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  करना  जरूरी  समझा  गया

 ताबार्ड  द्वारा  1985  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 के  ताम  मार्गनिदश  जारी  कर  दिए  गए  जिनके  अन्तर्गत

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  अपने  कर्मचारियों  राज्य  सरकार

 द्वारा  अपने  कर्मचारियों  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  दर  पर

 50,000  रुपये  तक  की  अधिकतम  सीमा  तक  आवास  ऋण

 मंजूर  कर  सकते

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क ेसीमित  ज्ञोतों  को  देखते  हुए  इस

 समय  सीमा  को  बढ़ाना  या  व्याज  दर  को  कम  करना  संभाथ्य

 गहीं

 सरकार  ने  बैंक  के  प्रधान  कार्यालय  और  इसकी  कुछ

 प्रमख  शाखाओं  में  नियमित  संदेशवाहक  नियुक्त  करने  के  आदेश

 पहले  ही  जारी  कर  दिए

 कर्मचारियों  की  शिकायतों  और  उनकी  सेवा  शर्तों  पर

 बातचीत  करने  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार/नाबार्ड  को  उच्ति

 सिफारिशें  भेजने  के  लिए  अभी  हाल ही  में  क्षेत्रीय  प्रबन्धक

 नाबार्ड  की  अध्यक्षता  में  राज्य  स्तर  पर  एक  मंच  की  स्थापना

 की  गई  है  ।

 शुरू-शुरू  में  यह  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  अपने  हिंत  में

 है  कि  प्रायोजक  बैंक  से  स्टाफ  डेप्यूटेशन  पर  लिया

 प्रति-नियुक्ति  पर  आया  स्टाफ  5  वर्ष  के  पश्चात्‌  भी  परस्पर

 सहमति  से  अपने  पद  पर  बना  रह  सकता  है  और  जब
 क्षेत्रीय

 प्रामीण  बैंक  का  स्टाफ  पर्याप्त  रूप  से  प्रशिक्षित  हो  जाए  तब

 उसे  विभिन्‍न  चरण  में  वापस  भेजा  जा  सकता

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  क्षेत्रीय  प्रमीण

 i
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 बैंक  के  कर्मचारियों  को  आवश्यक  सुरक्षा  व्यवस्था  प्रदान  करने

 के  लिए  कहा  है|

 8.  नया  बैंक  खोलना  दिनांक  2  1985  को  चम्बा  जिले  में  एक  और

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोल  दिया  गया  है  ।

 विधड़े  राज्यों  में  विकास  के  लिए  प्धिक  धनराशि  निवेश  करने  के  निर्देश

 2811.  भी  श्रनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बकों  की  शाखाओं  में  और  जमा  राशि  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  शहरों  ओर  उद्योगों  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  को

 दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  राशि  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  विशेषकर  उड़ीसा  जैसे  पिछड़े
 राज्यों  के  लिए  अधिक  धन  राशि  का  निवेश  करने  के  निर्देश  जारी  करने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जबाईन  :  1969  में  वाणिज्यिक

 बैंकों  की शाखाओं  की  संख्या  8262  थी  जो  1985  में  बढ़कर  50980  हो  गयी  ।  1969

 में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  जप्ता  राशियां  4646  करोड़  रुपये  थी  जो  1985  में

 बढ़कर  78539  करोड़  रुपये  हो  गई  ।

 और  बैंकों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  और

 उन्हें  ग्रामीण  और  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  की शाखाओं  में  ऋण:जमा  अनुपात  का  60  प्रतिशत  लक्ष्य  पूरा
 करने  के  लिए  कहा  गया  बेंकों  द्वारा  किये  गये  विभिन्‍न  उपायों  के  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंतों  के  ग्रामीण  अग्रिमों  की  राशि  जो  1969  में  54  करोड़  रुपये
 1984  में  बढ़कर  6342  करोड़  रुपये  हो  ग्रामीण  शाखाओं  का  ऋणःजमा  अनुपात
 1969  में  37.2  प्रतिशत  से  बढ़कर  1984  में  65.4  प्रतिशत  हो  गया  ।  1984

 के  अंत  की  स्थिति  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  सम्बन्ध  उड़ीसा  और  अखिल
 भारत  स्तर  पर  ऋण:जमा  अनुपात  के  जनसंख्या  समूहवार  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 ऋण:जमा  पझनुपात

 उड़ीसा  झलिल  मारत

 प्रामीण  133.5  65.4

 अध  शहूरी  73.1  52.9

 जोड़  85.7  68.8

 उपर्युक्त  आंकड़ों  को  देखने  से  यह  पता  चलता  है  कि  उड़ीसा  का  ऋण:जमा  अनुपात  अखिल

 भारत  ओसत  की  तुलना  में  अधिक  है  ।

 हर
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 धर्ष  1975  से  1985  तक  लोहा  प्रौर  इस्पात  के  मल्यों  में

 घृद्धि  से बसूल  किया  राजस्व

 2813.  भरी  पूर्ण  चझ्य  मलिक  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975  से  1985  की  अवधि  के  दौरान  प्रशासनिक  आदेश  द्वारा  लोहा  और

 इस्पात  के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि

 प्रत्येक  बार  कितने  रुपये  की  वृद्धि

 लोहा  और  इस्पात  के  वर्ष  1975  से  1985,  5,  तक  वर्ष-वार  प्रति  टन  मूल्य  क्या  भौर

 वर्ष  1975  से  1985  तक  लोहा  और  इस्पात  के  मूल्य  में  वर्ष-वार  वृद्धि  स ेकुल  कितना

 अतिरिक्त  राजस्व  वसूल  किया  गया  ?

 इस्पात  प्रौर  खान  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारश्ानों  द्वारा
 उत्पादित  लोहे  और  इस्पात  की  मुख्य-मुख्य  श्रेणियों  के  मूल्य  संयुक्त  संयंत्र  जो  भारत  सरकार

 द्वारा  गठित  एक  निकाय  नियत  और  घोषित  किए  जाते  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रक  संयुक्त
 संयंत्र  समिति  के  अध्यक्ष  होते  हैं  और  इस  समिति  में  सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  और  रेलवे  के
 निधि  इसके  सदस्य  होते  हैं  ।

 1  1975  से  लेकर  अब  तक  लोहे  और  इस्पात  की  सामग्री  के  मूल्यों  में  बीस  बार
 परिवतंन  किया  गया  लेकिन  स्वेतोमुख्ली  इस्पात  कारखानों  को  इन  बीस  बारों  में  से  केवल  नो  बार
 अतिरिक्त  प्राप्तियां  मिलीं  ।  अन्य  ग्यारह  बार  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  निम्नलिखित  में  स ेएक  या  अधिक

 कारकों  में  वृद्धि  हो  जाने  के कारण  हुई  है  :---

 (1)  रेल  भाड़े/भाड़ा  वर्गीकरण  में  संशोधन  से  समीकरण  भाड़ा  ।

 (2)  उत्पाद  और

 (3)  इस्पात  बिकास  आयात  पूल  निधि  और  इंजीनियरी  सामान  निर्यात  सहायता
 निधि  के  लिए  अंशदान  ।

 और  अपेक्षित  जानकारी  आफ  ज्वाइंट  प्लांट  कमेटीਂ  शीष॑क  से

 प्रकाशित  एक  पुस्तिका  में  उपलब्ध  इस  प्रकाशन  की  एक  प्रति  संत्द  पुस्तकालय  को  भी  भेज  दी

 गई

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 47
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 गाजीपुर ौस्थिते श्रोपियम एण्ड एल्कोलाइड बक्से के प्राधुनिकोक रण में प्रगति 28 भ्री जेनुख बशर : क्या बित्त मन्त्री यह बतादे की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुर स्थित सरकारी ओपियम एण्ड एल्कोलाइड बक्से के आधुनिकीकरण में कितनी अ्रगति हुई है ? वित्त मभ्वालय सें राज्य मन्‍्त्रो जमादन : यह निर्णय किया गया है कि गाजीपुर एल्काज्नाइड का रखाने में अफीम एल्कालाइड के निस्सारण के लिए अपनाई गई पुरानी प्रौद्योगिकी को बदलकर एक विकसित प्रोद्योगिकी को अपनाया जाए और कुछेक मौजूदा उपकरणों में सुधार करके शथा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित अतिरिक्त विशेष उपकरणों को संस्थापित करके संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया जाए । राष्ट्रीय रसायन पुणे और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को परामशंदाता और परियोजना इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया गया स्थल के मिट्टी के आदि काय॑ पूरे हो चुके कुछ महत्वपूर्ण जँसे--सेंट्रीपूगल क्लेरीफायर और निस्तारण कालम का आयात पहले ही किया जो चुका परामशंदाताओं हारा तैयार की गई गतिविधि-योजना के अनु इस परियोजना के तक पूरा हो जाने की आशा है । ] नई चेक बुक धौर थेकों का शीघ्र शोधन श्री बिलास मुत्तेमवार : कया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बया ग्राहकों को तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नई चैक बुक जारी की गेंई यदि तो उसी शहर में और अन्य शहरों में इन चेकों का शोधन में अब कितना समय लग रहा और क्‍या नई चैक व्यवस्था से जाली चैकों का भुगतान रोकने में कोई सफलता मिली है ? वित्त मसत्रालय सें राज्य सन्‍त्री जमादंन : बेंकों में चैकों पर मशीनों से प्रक्रि| करने के प्रयोजन भारतीय रिजर्व बैक ने मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकगनीशन ०आर० ) टेक्नालाजी शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जो विभिन्‍न वीरों में पूरा किया इससे चैकों का शोधन जल्दी होने में मदद मिलेगी । चालू वर्ष के अन्त तक मद्रास और दिल्‍ली में बैंकों की सभी शाखाओं में एम०आई०सी०आर० चैक व्यवस्था शुरू हो बताया गया है कि इस समय एक ही शहर के चैकों का शोधन जमा करने की तारीख 48
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 सै  2  से  5  दिन  के  अन्दर-अन्दर  हो  जाता  बाहरी  चैकों  के शोधन  में  अधिक  समय  लगता

 चूंकि  चैकों  पर  मशीनों  द्वारा  कारंवाई  करने  की  प्रणाली  अभी  लागू  की  जानी  अतः

 यह  सवाल  अभी  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शाखाएं  खोलना

 2816.  श्री  भ्रमल  दल्त  :  क्या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्री  यकृत  बेंक  शाखाएं  खोलने  का  लाइसेंस  देने  के बावजूद  पश्चिम

 बंगाल  में  अपनी  शाखाएं  नहीं  खोल  रहे

 यडि  तो  इसके  विस्तृत  कारण  क्या

 नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसी  कितनी  शाखाएं  खोली  जानी

 प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  के  सम्बन्ध  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  खिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनादंन  और  पहली
 1985  से  30  जूत  1985  तक  की  अवधि  के  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल

 में  204  शाखाएं  खोली  30  जून  1985  तक  इन  बैंकों  के  पास  पश्चिम  बंगाल  में

 शाखाएं  खोलने  के  लिए  446  लाइसेंस  विचाराधीन  लम्बित  आबंटित  केन्द्रों  मे ंशाखाएं  न  खोलने

 के  मुख्य  कारणा  हैं  :  आधारभूत  सुविधाओं  का  उपयुक्त  परिसर  न  सुरक्षा  प्रबंध  पर्याप्त

 न  होना

 30  1985  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  पाप्त  लम्बित

 सेंसों  की  संख्या  का  बैंकवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 उक्त  केन्द्रों  में शाखाएं  खोलना  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  जिनके  नए  बंकों  के  पास

 लाइसेंस  लम्बित  दिनांक  3।  1985  को  समाप्त  हुई  शाखा  विस्तार  अवधि  के  लिए  जारी

 किए  गए  ऐसे  सभी  लाइसेंसों  की  वैधता  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  3]  1985  तक

 बढ़ा  दी  गई  है  और  बैंकों  को  31  1985  से  पहले  सभी  लम्बित  लाइसेंसों  का  उपयोग  करने

 के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  कह  दिया  गया  इसके  राज्य  में  शाखा  दिस्तार
 में  हुई  प्रगति  पर  नजर  रखने  और  बैंकों  के  पास  लम्बित  लाइसेंसों  का  शी  ध्र उपयोग  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  भारतीय  रिजवबं  बैंक  वा  भारतीय  रिजव॑  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  तथा  राज्य

 सरकार के  प्रतिनिष्चियों  का एक  कृतिक  बल  गठित  किया  गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  एक  केन्द्र  के

 ९१
 +
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 स्थान  पर  दूसरे  केन्द्र  क ेलिए  अनुमति  देने  और  यहां  तक  की  बैंकों  के  बीच  केन्द्रों  का पुनः  आबंटन  करने

 के  मामले  में  भी  उदार  रहा  है  ताकि  और  अधिक  शाबाएं  शोलना  सुनिश्चित  किया  जा

 विवरण

 30  1985  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के पास

 लम्बित  लाइसेंसों  को  संख्या  का  ब्यौरा

 बेंक  का  मास  लस्बित  लाइसेंसों की  संख्या

 1  2

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  oR

 2.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर

 3-  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  2

 4  स्टेट  बेंक  आफ  सौराष्ट्र

 5.  इलाहाबाद  बैंक  14

 6  आंध्र  बैंक  3

 7  बैंक  आफ  बड़ोदा  7

 8.  बैंक  आफ  इंडिया  27

 9,  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 10.  केनरा  बंक  5

 11.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  36

 12...  कारपोरेशन  बंक  2

 13.  देना  बेक  3

 14.  इंडियन  बेक  4

 15.  इंडियन  ओवरसोज  बेक

 16.  स्यू  बैंक  आफ  इंडिया  6

 17...  पंजाब  नेशनल  बेक  21

 पु  द्ु  0
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 1  टे

 18.  सिडिकेट  बेंक  10

 19...  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  10

 20...  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  98
 '

 यूनाइटेड  कमशियल  बंक  99

 द

 जोड़  :  446

 उड़ीसा  को  प्रस्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  मानचित्र  सें  शासिल  कशना

 2817.  भ्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  धौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्येटन  के  बारे  में  उड़ीसा  पर  समुचित  ध्यान

 नहीं  दिया  जा  रहा

 कया  यह  भी  सच  है  कि  भव्य  स्मारकों  और  रमणीय  समुद्र  तटों  और
 विभिन्‍न  प्रकार  से  वन्य  जीवन  और  आदिवासियों  के  इस  राज्य  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन
 चित्र  में  स्थान  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  इसका  आंशिक  कारण  यह  है  कि  पर्यटकों  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  कार्यवाही  करने  का  है  ताकि  उड़ीसा
 का  माम  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यंटन  मानचित्र  में  आ  सके  ?

 संसदीय  कार्य  भ्रौर  पर्यटन  मन्‍्त्री  एच८  के०  एल०  :  नहीं  ।  केन्द्रीय
 पर्यटन  विभाग  द्वारा  विदेशों  में  संत्र्धन  कार्यतीति  हेतु  उड़ीसा  की  ओर  समुचित  ध्यान  दिया  जाता  है
 ओर  उसे  सभ्चित  स्थान  दिया  जाता  केन्द्राय  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  के  पर्यटक  आकर्षणों  पर  एक
 बहुत  बड़ी  मात्रा  में  फोल्डर  ओर  पोस्टर  छपवाए  गए  हाल  ही  में  विभाग  ने
 लेंड  आफ  अनफारगैटेबल  मैमोरीज  अविस्मरणीय  यादों  की  फिल्‍म
 के  50  प्रिट  खरीदे  हैं  जिनका  भारत  और  विदेश-स्थित  हमारे  कार्यालयों  में  वितरण  किया  गया
 इसके  इस  विभाग  द्वारा  बनाई  गई  कम  से  कम  5  अन्य  फिल्मों  में  उड़ीसा  को  कवर  किया  गया

 उड़ीसा  में  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  स्कीमों
 के  लिए  पर्यटन  विभाग  द्वारा  पर्थाप्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 उड़ीसा  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  पयेंटक  मानचित्र  पर  स्पष्ट  रूप  से  चित्रित

 ह॥
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 उड़ीसा  के  प्रति  पर्यंटंक  अभिरुचि  भी  काफी  तेज़ी  से  बढ़  रही  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सीमा  शुल्क  भ्रधिकारियों  हारा  दिल्‍लो  की  एक  जवाहरात  को  फर्स

 से  200  कि०  प्राम  सोना  पकड़ा  जाना

 2818.  भी  महेन्द्र  सह  है
 >  :  कया  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीझाननद  सिह  |

 क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  दिल्ली  फे  प्रसिद्ध  आभूषण  विक्र ता  द्वारा  चोरी  छिपे

 किया  जाने  वाला  लगभग  200  कि०  ग्राम  सोने  का  लेन-देन  पकड़ा  है  जो  हाल  ही  के  वर्षो  में  सबसे  बड़ी
 राशि  का  मामला  और

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  जनादंत  :  हां  ।

 मैससे  मेहरा  सन्‍्स  ज्यूलस  के  कनाट  ग्रेटर  साउथ  एक्सटेंशन  तथा

 बाग  स्थित  चारों  लाइसंसशुदा  परिसरों  की  तलाशी  ली  गई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  2,72,227.00

 शपये  मूल्य  के  लेखा  बाह्य  2  03  क्ि०  ग्रा०  स्वर्ण-आभूषण  पकड़े  गए  तथा  5,02,691.00  रुपये  मूल्य
 के  2-57  कि०  ग्रा०  स्वर्ण  आभूषणों  की  कमी  का  पता  उपयुक्त  के  अपराध-आरोपणीय

 दस्तावेज  पकड़े  गए  जिनसे  4,00,17,450.00  रुपये  मूल्य  के  200.023  कि०  ग्रा०  स्वर्ण  आभूषषणों
 के  गुप्त  लेन-देन  का  पता  चला  है  |  मामले  का  न्याय-निर्णय  किया  जा  रहा

 इस्पात  उद्योग  में  रग्णता

 2819.  श्री  रेणुपद  दास  :  क्या  इस्पात  क्रोर  खास  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  ;

 (%)  क्‍या  इस्पात  उद्योग  में  रुण्णता  उत्पन्न  हो  गई

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  रुग्णता  के  क्या  कारण  और )

 महत्वपूर्ण  और  बुनियादी  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  अब  तक  क्या  उपचारात्मक  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 इस्पात  भर  खान  सरत्री  कृष्ण  चना  :  से  देश  में  इस्पात  उद्योग  के  कार्य

 निष्पादन  में  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  देश  में  सर्वतोमुख्ची  इस्पात  करखानों  का  प्रमुख  लक्षण  यह  है'कि

 इस  कारश्षानों  में  क्षमता  का  उपयोग  कम  ऊर्जा  की  खपत  अधिक  कच्चे  माल  की  क्वालिटी

 है
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 में  सातंजनिक  ज्ोतों  स ेबिजली  की  अपर्याप्त  सप्लाई  पुरानी  उपकरण  पुराने

 पड़  अमिक  अधिक  होने  और  उद्योग  में  कार्य  के माहौल  में  परिबंतन  लाने  की  आवश्यकता  के

 कारण  इन  कारखानों  की  उत्पादन  लागत  अधिक  है  ।

 लघू  इस्पात  क्षेत्र  में  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  भी  कम  हो  रहा  पिछले  दो-तीन  वर्षों  में

 मुख्य  रूप
 से

 बिजली  को  पर्याप्त  उपलब्धि  नहोने  के  कारण  विद्युत  चाप  भट्टी  की  परिचालनरत

 इकाइयों  की  क्षमता  का  औसतन  उपयोग  65-75  प्रतिशत  के  बीच  रहा

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  बेहतर  उसके  आधुनिकीकरण  और  अड़चनों

 को  दूर  करने  के  लिए  योजनाएं  तैयार  की  गई  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  को  सोहादंपूर्ण  बनाए  रखने

 और  इस्पात  बिरादरी  में  कार्य  का  एक  नया  माहौल  बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  संयन्त्र  का

 आधुनिकीकरण  करने  सम्बन्धी  विभिन्‍न  योजनाओं  से  कच्चे  माल  के  बेहतर  ऊर्जा  की  खपत

 में  कमी  उत्पादिता  में  वद्धि  करने  और  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  में  सहायता  इन  उपायों

 से  भारतीय  इस्पात  उद्योग  को  उत्पादन  की  बढ़ती  हुई  लागत  पर  काबू  पाने  में  मदद  मिलनी  चाहिए  ।

 लघु  इस्पात  क्षेत्र  और  पुनर्बेलकों  कच्चे  माल  तथा  बिजली  की  पर्याप्त  उपलब्धि  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  उपाय  जारी  हैं  +

 उड़ीसा  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  ग्रामीण  बेक  सोलना

 2820.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  विभिन्‍न  जिलों  में  अब  तक  कितने  ग्रामीण  बैंक  खोले  गए

 इनमें  से  प्रत्येक  बेक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कमजोर  बर्गों  के  लोगों  को  वर्ष

 बार  फितनी  राशि  के  ऋण  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  के  पास  वर्ष  1985-86  5-86  में  इन  बेकों  की  शाखाएं  बढ़ाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  उड़ीसा  में  वर्ष  1985-86  में  ग्रामीण  बैंकों  की  कितनी  शाख्ाएं  खोलने  का

 प्रस्ताव  और

 (3)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंत  :  उड़ीसा  के  सभी  जिलों  जिलों  के  लिए

 9  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  हैं  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कमजोर  वर्गों  जैसे  छोटे  और  सीमान्तिक  कृषि  क्षेत्

 के  भूमिद्दोन  मजदरों  और  गांवों  के
 प्राम  भर  कुटीर  गैर-कृषि  क्षेत्र  के  छोटे  धंधों

 53
 ।
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 ओर  छोटे  दुकानदारों  को  ऋण  देते  जिनकी  निवेश  से  पहले  की  वाधिक  आय  6500  रुपये  से  अधिक

 न  हो  ।  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपर्युक्त  बेकों  द्वारा  संवितरित  ऋण  से  सम्बन्धित  सूचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  अभी  हाल  हो  में  घोषित  1985-90  की  शाला

 लाइप्रेंसिग  नीति  का  उद्देश्य  ग्रामीण  और  अदें-शहरी  क्षेत्रों  के  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  [17,000  की

 जनसंख्या  के  पीछे  एक  बेक  कार्यालय  खोलने  ओर  स्थानिक  दूरियों  को  कम  करना  है  जिससे  10

 मीटर  के  अन्दर-अन्दर  एक  बैंक  कार्यालय  हो  सके  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  पहले  ही  सहित
 सभी  राज्य  सरकारों  से  उपर्युकतत  शाखा  लाइसेंसिंग  नोति  के  संदर्भ  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  केन्द्रों  का
 पता  लगाने  के  लिए  कहा  उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  सहित  विभिन्‍न  बेंकों  को  अधिक  शाखाएं
 ख्लोलने  की  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकार  से  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  होने  पर  और  उपर्युक्त  नीति

 के  सन्दर्भ  में  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  विचार  किया

 विवरण

 उड़ीसा  राज्य  में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  हारा  संबितरित  ऋण

 ननीीीनीननीनणीणीीीई-ी8ध  आओ  न  से  न  न  ती-ीत  तन  नन+नन--+333++33-3७.+3-५«+.+७3+>+>2 ०  मकथ5०3-+०  3»,
 .  बैंक  का  नाम  संवितरित  ऋण  रुपये  )

 1982-83  1983-84  1984-85 5
 ५४ कक++++++५७33७++++++3.स3+मनान नमन  ननन+3क  नीम  नमन  विन  नमन 33333

 पुरी  ग्राम्य  बक  |  444.06

 बोलनगोर  भांचलिक  ग्राम्य  बैंक  837.33  928.39

 कटक  ग्राम्य  बैंक  647.36  834.64

 कोरापुट  पंचवटी  ग्राम्य  बेंक  540.00  242.00

 कालाहांडी  आंचलिक  ग्राम्य  बेंक  उनन०  *  उ०  न०  उ०

 बेतरणी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  370.53  233.40

 बालासोर  प्राम्य  बेक  95.44

 ऋषिकुल्य  प्राम्य  बेंक  349.24

 पेनकनाल  ग्राम्य  बेंक  202,22  20  5.72

 खा  5  55  फ  सससअअ  नोस्‍क्‍अ
 3682.63  3309.36  2792.07

 +-्माकाकामाक

 उ० न० -- उपलब्ध नहीं इनक फरआ॥७ & 04७०० |
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 बिदेशी  मुद्रा  सम्डार

 2821.  श्री  के०  एस०  राब०  :  क्‍या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  को  विदेशी  मुद्रा  का  कितता  भंडार

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  भेजी

 और

 सरकार  मे  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  अपने  अजित  धन  को  विदेशी  मुद्रा  में  भारत  भेजने

 के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  हैं  ?

 वित्त  मग्ल्रालय  में  राज्य  मसत्री  जनादन  :  31  1985  5  को  विदेशी

 मुद्रा  संसाधन  और  विशेष  निकासी  अधिकारों  को  6822.10  करोड़  रुपये  के

 (@)  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  विभिन्‍न  स्क्रीमों  के  अन्तगेंत  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किए

 गए  निवेशों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 31-12-1983  31-12-1984.  .  30-9-1985

 (1)  प्रत्यक्ष  निवेश  119,46  224.8  8  419.33

 (ii)  पोर्टफोलियों  निवेश  39.37  46.63  51.94

 (शेयरों/ऋण-पन्रों  की

 वास्तविक

 (iii)  बैंक  निक्षेप

 आर०  ई०/एफ०  2552.83  3502.87  4547.23

 सी०  एन०  आर०  खातों  में

 बकाया

 :  अनन्तिम  शेष  संचयी

 अनिवासी  भारतीयों  को  दिए  गए  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  इस  प्रकार  --

 है



 लिखित  उत्तर
 'सककननममम»>म+म का»

 वकमनमयाओ

 6  1985

 कतलिपय  विनिदिष्ट  परिसम्पत्तियों  पर  20%,  की  समान  दर  से  आयकर

 विनिदिष्ट  परिसम्पत्तियों  पर  20%,  की  दर  से  दीर्धावधि  पूंजीगत

 एन०  आर०  ई०/एफ०  सी०  एन०  आर०  खातों  में  बैंक  निक्षेपों  और  राष्ट्रीय  बचत

 पत्रों  पर  निवासियों  को  उसी  परिपक्वता  की  अवधि  के  लिए  जमा  राशियों  पर  मिले

 वाले  ब्याज  की  दर  की  तुलना  में  अधिक  ब्याज  दर  ।

 धन  कर  से  छूट  ।  यह  छूट  निर्धारणीय  परिसम्पत्तियों  तथा  भारत  में  स्थाई  रूप  से

 बसने  के  लिए  लौटते  समय  साथ  लाई  गई  परिसम्पत्तियों  और  विदेशी  मुद्रा  पर  उत्त

 वर्ती  सात  वर्ष  तक  बनी  रहेगी  ।

 दान  कर  से  यदि  दान  भारत  में  रिश्तेदारों  को  दिया  जाए  ।

 देश  लौटने  वाले  भारतीयों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  की  पात्रता  की  स्कीम  के

 विदेशों  से  लौटने  वाले  भारतीय  अपने  विदेश  निवास  काल  में  अपने  द्वारा

 प्रत्यावतित  विदेशी  मुद्रा  के  25  प्रतिशत  भाग  तक  की  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  को  अगले

 दस  वर्षों  तक  के  लिए  विदेशों  की  यात्राएं  व्यक्तिगत  प्रयोजनों  और  डाक्टरी  इलाज
 आश्रित  बच्चों  और  अभिरक्षितों  को  विदेशों  में  शिक्षा  विदेशों  में  रहने

 वाले  नजदीकी  रिश्तेदारों  को  उपहार  देने  और  व्यावसायिक  प्रयोजनों  के  लिए  विशेष

 सामान  का  आयात  करने  के  लिए  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 अनिवासी  रिहायश  बदलने  पर  भारत  में  प्रत्यावतित  की  गई  समस्त  विदेशी

 मुद्रा  परिसम्पत्तियों  को  अपने  साथ  वापस  ले  जा  सकते  हैं  यदि  वे  भारत  में  आने  के  बाद

 पांच  वर्षों  के  अन्दर  किप्ती  अन्य  देश  में  बसने  के  लिए  भारत  छोड़ना  चाहते  हों  ।

 उपर्यक्त  सभी  कर  रियायतें  वैयक्ति  रूप  में  अनिवासी  भारतीय  निवेशकों  को  उपलब्ध

 उड़ीसा  में  वाणिज्यिक  बेंकों  हारा  किसानों  को ऋण  का  वितरण

 2822.  भरी  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  वर्ष  1983-84  और  1984-85  5  के  दौरान  विन  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 किसानों  को  कितनी  धन  राशि  के  ऋण  वितरित  किए  और

 उड़ीसा  के  संबलपुर  जिले  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  लेखे  के  अन्तर्गत  वितरित  कछूण
 का  ब्यौरा  कया  है  और  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया  है  ?

 बिता  मस्त्रालय  सें  राज्य  सम्जो  जनादंन  और  वर्तमान  आंकड़ा

 सूचना  प्रणाली  से  किसी  वर्ष  विशेष  में  वाणिज्यिक  बेकों  द्वारा  संवितरित  कृषि  ऋणों  की  राशि  के  संबन्ध

 में  राज्यवार  तथा  जिलावार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  होती  ।  उड़ीसा  में  दिसम्बर  1983  और  दिसम्बर
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 1984  के  अन्त  में  वाणिश्यिक  बैंकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  की  बकाया  राशि  के  सम्बन्ध  में  सूचना
 नीचे  दी  गई  है  :

 निम्नलिखित  के  अन्त  में  खातों  की  संख्या  बकाया  राशि

 रुपयों  मे ं)

 दिसम्बर  1983  5.18  115.05

 दिसम्बर  1984  5.70  142.76

 सिले-सिलाए  वस्त्रों|के  निर्यात  का  कोटा  प्राप्त  करने  वाले

 केस्द्रीय/राज्य  सरकार के  निगम

 2823.  श्री  लक्षण  सलिक  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेंगे  कि
 :

 चालू  वर्ष  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिले-सिलाए  वस्त्रों  के  निर्यात  के  लिए  कोटा

 नीति  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय/राज्य  प्रकार  के  कितने  निगमों  को  कोटा  मंजूर  किया  तत्सम्बन्ध

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्येक  देश  को  प्रतिवर्ष  कितने  बस्त्रों  का  निर्यात  कोटा  मन्जूर  किया  गया  दै

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  और

 1985  में  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरानः  सिले-सिलाए  वस्त्रों  के  निर्यात  के  लिए  कुल
 कितनी  नगद  सहायता  दी  गई  तथा  सिले-सिलाए  बस्त्रों  के  नियति  के  लिए  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 वस्त्र  सन्‍त्रालय,के  राज्य  मन्त्रो  खुर्शोद  झ्रालस  :  तथा
 2

 संलग्न
 हैं  ।

 संलग्न

 बिव

 केन्द्रीय/राज्य  नियमों  को  सूची  जिरहें  1982  से  जनवरी-सितम्बर
 1985  के  दौरान  सात्राएं  भ्राबंटित  की  शई

 1982  के  दौरान

 1.  दि०  एस०  टी०  सी०  आफ  इंडिया  लि ०

 2.  पंजाब  स्टेट  स्मालਂ  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि  ०

 3* नेशनल स्माल इंडस्ट्रोज कारपोरेशन लि० 4. यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि० 5. दि एच० एच० ई० सी० आफ इंडिया लि०



 उत्तर  6  विसम्ब  85

 6.  मैसूर  सेल्स  इंटरनेशनल  लि०

 7.  नेशनल  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  लि०

 8.  महाराष्ट्र  एग्रो  इंडस्ट्रीज  ढेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 1983  के  दोरान

 1.  दि  एस०  टी०  सी०  आफ  इंडिया

 2.  पंजाब  स्टेट  स्माल  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०

 3,  बिहार  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 4.  नेशनल  स्माल  इंडस्ट्रीज़  कारपोरेशन  लि०

 5.  भध्य  प्रदेश  एक्सपोर्ट  कारपो  रेशन  लि०

 6.  यू०  पी०  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 7,  दि  एच०  एच०  ई०  सी०  आफ  इंडिया  लि०

 8.  महाराष्ट्र  एग्रो  इंडस्ट्रीज  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 9,  पंजाब  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 10  महाराष्ट्र  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 1984  के  दौरान

 1.  दि  एच०  एच०  ई०  सी०  इंडिया  लि०

 2.  दि
 महाराष्ट्र  एग्रो  इन्डस्ट्रीज़  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 3.  बिहार  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 4.  दि  यू०  पी०  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 5.  दि  नेशनल  स्माल  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०

 हा  दि  एस०  टी०  सी०  आफ  इन्डिया  लि०

 7.  आल  इन्डिया  हैंडलूम  फैब्रिक  मार्केटेग  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लि०

 8.  पंजाब  स्टेट  स्माल  इन्डस्ट्रीन  कारपोरेशन  लि०

 9.  महाराष्ट्र  स्माल  इन्डस्ट्रीज  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 10  इपिटैक्स  हन्टरनेशनल  लि०
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 1985  के  दौरान

 1,  दि  यु०  पी०  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 4 बाग  दि  एच०  एच०  ई०  सी०  आफ  इन्डिया  लि०

 «  पंजाब  वूमन  एण्ड  चिल्डरेन  वेलफ्रेयर  कारपोरेशन  लि०

 «  इपिटेक्स  इन्टरनेशनल  लि०

 «  केरल  स्टेट  हैंडलूम  डवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 «  मैसूर  सेल्स  इन्टरनेशनल  लि०

 7.  बिहार  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 ,  आल  इन्डिया  हैंडलूम  फेब्रिक्स  मार्केटिंग  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लि०

 .  आंध्र  प्रदेश  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  लि०

 «  महाराष्ट्र  स्माल  इन्डस्ट्रीज़  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 «  हरियाणा  स्टेट  स्माल  इन्डस्ट्रीज  एण्ड  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 12.  दि  राजस्थान  स्माल  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०

 3.  महाराष्ट्र  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 ,  गुजरात  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लि०

 »  दि  नेशनल  स्माल  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०

 ,  दि  दिल्‍ली  स्टेट  इन्डस्ट्रियल  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 .  पंजाब  स्माल  इन्डस्ट्रीज  एण्ड  एक्सपोर्ट  क्वारंपोरेशन  लि०

 «  दि  एस०  टी०  सी०  आफ  इन्डिया  लि०

 ,  मध्य  प्रदेश  एक्सपोर्ट  कारपो  रेशन  लि०

 :  अपेरल  निर्धात  संबर्धन

 $9
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 केखीय/राज्य  सरकार  निगमों  को  से  तक  मंजर
 '

 की  गई  वेशवार  परिधान  निर्यात  हकवारियों  के  ब्योरे  ।

 ४:  ४:

 वर्ष  देश  (“000”  नग

 रा०  अमरीकी  ई०ई०  सो०  स्वीडन  फिनलेंड  कनाडा

 राज्य

 ७73  2  40

 To अमरीकी  347  स्वीडन  feats |  -+.  --

 राज्य  1982... 121 673 471 2  >>  26

 1983  .
 620  267  291 106  न  —

 सितम्बर )  विवि  नुमनुललललललअइअ  अब

 टिप्पणी  :  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय/राज्य  सरकार  निगमों  द्वारा  निर्यात  के  लिए  रेस्ट  ग्रुप
 नामक  एक  श्रेणी  के  अन्तर्गत  721°  कि०  ग्रा०  के  विभिन्‍न  परिधान  भी  आबंटित

 किए  गए  हैं  ।

 :  अप  रल  निर्यात  संवर्धन

 परिघानों  के  निर्यात  क ेआधार  पर  से  वितरित  की  गई  नकद  मुआवजा  सहायता  ।

 वितरण  का  वर्ष  राशि  स०

 83

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 ज्ञोत  :  आयात  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  का  ।
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 श्रांध्र  प्रदेश  में  बेराइट  खानों  का  राष्ट्रीयक रण

 2825.  श्री  एस  ०  एम०  भट्टम  :  क्या  इस्पात  भौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आंध्र  प्रदेश  में  कडप्पा  में  बेराइट  खानों  के  राष्ट्रीयक  रण  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही

 विभिन्‍न  खानों  का  कुल  वाधिक  उत्पादन  कितना  है  क्या  वे  उन  खानों  को  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  आदि  की  सप्लाई  करते

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रास  बुलारी  :  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुडप्पा
 जिले  में  बैराहट  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 .  आन््न  प्रदेश  में  कुडप्पा  जिले  सहित  कुल  बैराइट  उत्पादन  वर्ष  1983  तथा  1984  में

 इस  प्रकार  रहा  :--

 बषं  मात्रा  मुल्य
 रुपयों

 3,75,750

 3,87,343  5,29,93

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बैराइट  का  मुख्य  खरीददार

 और  जी  हां  ।

 खाड़ो  देशों  से  वापिस  झाने  बाले  मजदूरों  द्वारा  उठाई  जा  रही  कठिनाईयों  पर

 विद्वार  करने  हेतु  सलाहकार  सभिति  का

 2826.  श्री  गुशदास  कामत  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  खाड़ी  देशों  आदि  से  वापिस  आ  रहे  मजदूरों  हारा  हवाई  अड्डों  पर

 सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  मनमानी  कायंवाही  के  कारण  उठाई  जा  रही  कठिनाइयों  की  जामकारी

 यह  युनिश्चित  करने  के  लिए  कया  उपाय  किये  गये  हैं  कि  गरोब  मजदूरों  को  अनुचित

 ईंड  न  दिया  और
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 अल  ममਂ  गा

 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  सुझावों  पर  विचार  करने  हेतु  अधिकारियों  और

 जनप्रतिनिधियों  की  एक  सलाहकार  समिति  गठन  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  असवाब  नियमों  के

 अधीन  उपलब्ध  निःशुल्क  असबाब  लाए  जाने  की  सुविधा  तथा  अन्य  रियायतों  के  विदेशों  में  एक

 वर्ष  का  अनुबंध  पूरा  करके  स्वदेश  आने  वाले  कामगारों  को  णंच  हजार  रुपये  के  मूल्य  तक  की

 शुदा  व्यक्तिगत  वस्तुओं  और  घरेलू  सामान  को  बिना  शुल्क  अदा  किए  लाने  की  अनुमति  विदेशों  में

 दो  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक  समय  तक  काये  करने  के  पश्चात्‌  स्वदेश  वापस  आने  वाले  अ्यक्तियों  को

 इस्तेमालशुद्धा  व्यक्तिगत  और  घरेलू  सामान  के  सम्बन्ध  में  आवास-रियायत  के  अन्तरण के  पूरे
 लाभ  उठाने  की  अनुमति  दी  जाती  खाड़ी  के  तथा  अन्य  देशों  से  आने  वाले  यात्रियों  के  मामलों  में

 जो  अपने  साथ  शुल्क्य  वस्तुएं  लाते  शुल्क--का  निर्धारण  असबाब  की  अंतर्व॑स्तु  के  बारे  में  उनके  द्वारा

 स्वयं  पेश  किए  गए  घोषणापत्र  तथा  असबाब  में  रखो  हुई  वस्तुओं  के  मूल्य  के  आधार  पर  ही  किया

 जाता  है  तथा  केवल  संदिग्ध  मामले  में  ही  सामान  की  जांच  की  जाती  ऐसी  जांच  का  काम  वरिष्ठ

 अधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  ही किया  जाता

 खाड़ी  के  देशों  से  आने  वाले  यात्रियों  को  उनकी  निकासी  में  ह्वोने  वाले  विलम्ब  तथा  कठिनाइयों
 के  सम्बन्ध  में  कुछेक  शिकायतें  सरकार  की  जानकारी  में  लाई  गई  जब  कभी  भी  ऐसी  शिकायतें
 मिलती  हैं  तो  उन  पर  उपयुक्त  कारंवाई  करने  के  उद्देश्य  स ेउनकी  भली-भांति  छानबीन  की  जाती

 नहीं  |  असबाब  निकासी  को  सुविधाजनक  बनाने  हेतु  पर  विचार
 करने  तथा  भारत  में  स्थित  हवाई  अड्डों  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  विभिन्‍न  सरकारी

 अभधिकरणों  तथा  एयरलाइन्स  के  प्रतिनिधियों  को  पहले  से  ही  एक  स्थायी  सुविधा  समिति  प्रत्येक

 सीमाशुल्क  गृह  में  एक-एक  सीमाशुलल्‍क  सलाहकार  समिति  है  जिसमें  अधिकारियों  के  साथ-साथ
 व्यापारियों  और  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 निर्यात  संवर्धन  के  लिये  लेटिन  श्रमरीका  को  थाभा

 2827.  श्री  जो०  एभ०  बनातबाला  :  कया  ब्राणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के दोरान  किसी  अधिकारी  ने  निर्यात  संवर्धेन  क ेलिए  लैटिन  अमरीका
 की  यांत्रा  की  ओर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणार  मिकला  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  खुशोंद  श्रालम  :  जी  हां  ।

 गत  दो  व्॑षों  में  राज्य  व्यापार  निगम  टी०  खनिज  तथा  धांतु  व्यापार
 नियम  एम०  टी०  सी०  ),  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  डी०  इंजीनियरी  निर्यात

 संवर्धन  परिषद  ई०  पी०  के  अधिकारियों  के  चुनिंदा  लैटिन  अमरीकी  देशों  के  दोरों  के

 हे
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 परिणामस्वरूप  मुख्य  रूप  से  इन  देशों  में  से  कुछ  मदों  की  निर्यात  सम्भाव्यता  का  पता  चला  त्रिनिदाद
 और  टौबैगी  के  मामले  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  यूरिया  का  आयात  किए  जाने  के  आधार
 पर  भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  लि०  एच०  ई०  द्वारा  भारत  से  बिजली  के  उपकरणों  का
 निर्यात  किए  जाने  के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गए

 भिलाई  झौर  बोकाखे  इस्पात  संयंत्रों  में  विदेशी  कामिकों  को  सेवा  शरलें

 28  28.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  कया  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भिलाई  और  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  कब  चालू  हुए  थे  और  उनमें  कितने  विदेशी  और

 अन्य  तकनीशियन  रखे  गये

 विदेशी  कामिकों  की  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  करार  का  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  दो  संयंत्रों
 में  इस

 समय  कितने  विदेशी  कामिक  नियुक्त  और

 उनकी  सेवा  की  शर्तें  और  इन  संयंत्रों  मे ंउतकी  सेवा  अवधि  कया  हैःऔर  उनके  वेतन  और
 अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  खाम  मंत्री  कृष्ण  चस्त्र  :  भिलाई  तथा  बोकारों  के  इस्पात
 ख्ानों  के  पूरे  किए  गए  चरणों  को  चालू  करने  की  तारीख  तथा  इन  चरणों  को  बालू  करने  के  पश्चात्‌
 रोके  गए  विदेशी  तकनीशियनों  की  संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 चालू  किया  गया  चरण  चालू  करने  की  चालू  करने  के  पश्चात  रोके कारखाना

 गए  विदेशी  तकती  शियनों

 की  संख्या

 भिलाई  प्रथम  चरण-दस  लाख  टन  1961  |  334  (31-12-61

 द्वितीय  लाख  टन  1967  74  (31-12-67  को )

 बोकारो  प्रथम  लाख  टन  1978  250  (31-12-78  2-78  को )

 विदेशी  विशेषज्ञों  का वेतत  तथा  परिलब्धियां  वर्षानुवर्षी  आधार  पर  हस्ताक्षरित  करारों

 के  नियमों  तथा  शर्तों  क ेआधार  पर  संशोधित  तथा  निगमित  को  जाती  इन  नियमों  तथा  शर्तों  में

 स्थानान्तरण  यात्रा-भत्ता  चिकिप्सा  बीमा  आदि

 शामिल  _

 31-10-85  को  भिलाई  तथा  बोकारो  के  इस्पात  कारखानों  में  विदेशी-कार्मिकों
 की  कुल

 संक्या  124  तथा  27  थी  ।
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 जननी न

 उनके  वेतन  तथा  परिलब्धियों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 पदनाम  सेवाओं  की  प्रतिपू्ति  की

 मासिक  दर

 महा-अधी  क्षक/मुख्य  अभियन्ता

 उप-महा-अधीक्षक/उप  मुख्य  अभियन्ता

 मुख्य  विशेषज्ञ

 यरिष्ठ  अभियन्ता

 अभियन्ता  963

 सभी  तकनीशियन/फोरमैन
 778

 कुशल  कामगार  672

 प्रत्येक  कारखाने  के  लिए  अपेक्षित  विशेषज्ञों  की  संख्या  का  निर्धारण  वर्षानुवर्षी  आधार  पर

 किया  जाता  विशेषज्ञ-विशेष  पदावधि  का  निर्धारण  सोवियत  संगठनों  द्वारा  किया  जाता

 उबके  लिए  वर्तमान  नियमों  तथा  शर्तों  के  अनुसार  वे  निम्नलिखित के  पात्र  हैं  --

 विशेषज्ञों  तथा  उसके  परिवार  के  लिए  वायुयान  का

 (2)  यदि  विशेषश  भारत  में  कायं  करता  है  तो  प्रत्येक  ।  दिन  पर  एक  दिन  की  पूरे  वेतन

 सहित  छुट्टी  ।

 (3)  विशेषज्ञ  तथा  उसके  परिवार  के  लिए  चिकित्सा  परिचर्या  तथा  उपचार  की  निःशुल्क

 सुविधा  ।

 (4)  कार्य-स्थल  तक  जाने  तथा  वापस  आने  के  लिए  निःशुल्क  परिवहन  सुविधा  ।

 (5)

 (6)  स्थातान्तरण  अनुदान  ।

 विवेशी  सियेटिक  वस्त्र  की  तस्करी

 2829,  भी  दिनेश  सिह  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रति  वर्ष  लगभग  3,000  करोड़  रुपए  मुल्य  के  विदेशी  सिथेटिक  वस्त्रों  की

 तस्करी  की  जा  रही  और
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 यदि  तो  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  से  पूरी  तरह  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  !

 विक्ष  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद॑न  :  और  देश  में  तस्कर-आयात

 किए  गए  संश्लिष्ट  फैन्निकों  की  मात्रा  का उचित  अनुमान  बता  पाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  तस्करी  का

 धन्धा  चोरी-छिपे  किया  जाने  वाला  एक  धन्धा  होने  की  वजह  से  और  उसके  स्वयं  के  स्वरूप  को  देखते

 हुए  भी  उसका  कोई  परिमाण  नहीं  बताया  जा  सकता  ।  प्राप्त  रिपोर्टों  और  किए  गए  अधभिग्रहृणों
 से  यह  पता  चलता  है  कि  संश्लिष्ट  फैब्रिक  लगातार  तस्करी  के  आकषंण  का  केन्द्र  बने  हुए

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  सीमा  शुल्क  विभाग  का  निवारक  तथा

 गुप्तचर्या  तन्‍्त्र  सामान्यतया  तस्करी  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  और  तस्करी  के  आकर्षण  को

 जिक्षमें  संश्लिष्ट  फेब्रिक  भी  शामिल  के  विरुद्ध  सतक॑  रहता  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के

 संबंधित  प्राधिकारियों  क ेसाथ  घनिष्ठ  तालमेल  स्थापित  करके  समुचित  उपचारी  कार्यवाही  के  लिए
 तस्करी  के  तोर-तरीकों  और  किए  गए  अभिग्रहणों  की  सतत  समीक्षा  की  जाती

 भारत-चैकोसलोवाकिया  व्यापार  में  वद्धि

 2830,  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत-चैकोस्लोवाकिया  व्यापार  में  वर्ष  1986  के  दौरान  वृद्धि  होने
 की  संभावना  और

 ॥

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तारों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुशोद  प्रालम  और  नई  दिल्‍ली  में
 26  1985  को  हस्ताक्षरित  1986  हेतु  भारत-चैकोस्लोवाकिया  व्यापार  संलेख  में  1985  की
 अपेक्षा  उच्च  व्यापार  कारोबार  की  व्यवस्था  बैकोसलोवाकिया  को  भारतीय  निर्यातों  में  मुख्यतः  ये
 शामिल  कृषि  इंजीनियरी  खनिज  एवं  चमड़ा  एवं  चमढ़ा
 रसायन  एवं  सम्बद्ध  उत्पाद  और  कतिपय  अन्य  विविध  मर्दे  ।  चैकोस्लोवाकिया  भारत  से  जेरोग्राफिक

 सूती  सूती  सिले-सिलाए  जूट  तैयार  चमड़ा  एवं  चमड़ा  उत्पादों  जैसे
 विनिमित  और  गैर-परम्परागत  उत्पादों  के  आयात  हेतु  सहमत  हो  गया  चैकोस्लोवाकिया  से
 भारतीय  भायातों  में  ये  मर्दे  शामिल  बेल्लित  इस्पात  डीजल  जनरेटिग

 सीवनहीन  टयूबें  और  मशीनी  रोलर  एवं  टैपर  उवंरक  और
 चैकोस्लोवाकिया  द्वारा  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए

 विवेज्ञ  यात्रा  करने  वाले  मारतीयों  को  विदेशी  मुद्रा  विया  जाना

 2831.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
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 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  नागरिकों  को  घिदेशों  की

 यात्रा  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  भाग  के  राज्यवार  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रा  जनादन  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में  राज्य-बार  ब्यौरा  नहीं  रक्षा

 जाता

 विवरण

 1982-83,  2-83,  1983-84  भ्रौर  1984-85  5  के  दौरान  विभिन्‍त  प्रयोजनों  से  विदेशों  की  यात्रा

 करने  वाले  भारतीयों  को  म।रतीय  रिजर्व  बेंक|प्राधिकृत  डोलरों  द्वारा
 शक्षितयों  के  दी  गई  विदेशी  मुद्रा  के  ब्योरे

 रुपये  )

 प्रयोजन  1982-83  1983-84  5

 (7)  उच्च  शिक्षा

 तकनीकी  पाठ्यक्रम  8.46

 गैर-तकनी  की  पाठ्यक्रम  9.52

 निर्यात  संवर्धन  सहित
 व्यावसायिक  यात्राएं  99.90

 अन्य  प्रयोजन  25.79  35.02
 जिसमें  अध्ययन  एः

 रस्भजय । में भाग लेना और विविध प्रयोजन शामिल (४) विदेश यात्रा योजना इस समय आंकड़े उपजब्ध्नहीं हैं 66
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 पहिष्दी  ]

 बेक  कर्मचारियों  पर  दृढ़  प्रनुशासन  लगाना

 2832.  भरी  वृद्धि  चना  जेन  :  क्‍या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्र  का
 विकास  करने  के  लिए  बैंकों

 को
 सॉंपी  गई  भूमिका  कार्य-कुशलता  से

 निभाने  तथा  बैंकों  द्वारा  अपने  हितों  को  और  आगे  बढ़ाने  की  दृष्टि  स ेसरकार  का  बैक  कर्म  च|रियों  पर

 दृढ़  अनुशासन  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो उस  आर  अब  तक  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उनका  क्या  परिणाम

 निकला  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनादंन  :  और  सरकारो  क्षेत्र  के

 के  मुख्य  कार्यपालकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  बैंकों  की  शाखाओं  का  अचानक  दौरा

 ब्ञाकि  कर्मचारियों  में  अनुशासन  और  समय  की  पाबंदी  में  सुधार  लाया  जा  बंकों

 ने  समय  की  पाबंदी  और  कार्यालयों  में  हाजिरी  पर  उचित  नजर  रखने  तथा  सभी  स्तरों  पर  उचित

 शासन  बनाये  रखने  के  लिए  सभी  शाखाओं  के  नाम  मार्ग-निर्देश  जारी  कर  दिए

 नहीं  वेतन  नहींਂ  के  सिद्धांत  को  लागू  किया  जा  रहा  है  और  जहां  कहीं  जरूरी  होता  वहां  कम  चारियों

 के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  भी  की  जाती  बेकों  ने  यह  बताया  है  कि  अनुशासन  और  समय  की

 पाबंदी  में  अब  काफी  सुधार  हुआ

 ]

 यूरोप  के  देशों  के साथ  व्यापार  समभौतों  में  विस्तार

 2833.  श्री  श्रोकांत  दस  नर्ासहराज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 क्‍या  सरकार  का  यूरोपीय  देशों  के  साथ  व्यापार  समझौतों  में  विस्तार  करने  का
 :

 यदि  तो  उसके  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  भारत  यूरोपीय  ब्यापार  विकास  केर्द्र  संधापित  करने  का  विचार  और

 :  यूरोपीय  देशों  के  साथ  बेहतर  व्यापारिक  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  अन्य  कदम

 .  उठाने  का  विचार  है  ?
 '

 बर्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालम  :  से  सभी  देशों

 67
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 जन्‍ममम्»»णकब्>क«»»»ब»

 के के  |  जिनमें  यूरोपीय  देश  भी  शामिल  जिनके  साथ  भारत  के  मंत्रीपूर्ण  संबंध  व्यापार  संबंधों

 का  विस्तार  करने  में  रच  रखती

 भारत  ई०  ई०  सी०  के  बीच  घनिष्ठतर  व्यापार  तथा  आधथिक  संबंधों  के  संवर्धत  के  लिए  एक

 भारत  ई०  ई०सी०  वाणिज्यिक  तथा  आथिक  सहयोग  करार  पर्श्चिम  यूरोप  के  अधिकांश  व्यक्तिगत

 देशों  क ेसाथ  भी  बेहतर  व्यापार  संबंधों  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  संस्थागत  ढांचा  समिति

 आयोग  इसके  अतिरिक्त  इन  देशों  के  साथ  व्यापार  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्वालिटी  स्तर  में

 व्यापार  मेलों  ओर  प्रदर्शिनयों  में  भाग  प्रतिनिधिमण्डलों  का  आदान  संयुक्त  उद्यमों

 में  बाजार  सर्वेक्षण  करना  आदि  जैसे  सभी  सामान्य  उपाय  भी  किए  जा  रहे

 नहीं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  को  लोक-झावासीय  योजनाएं

 2834.  श्री  बनवारी  लाल  कया  वित्त  मंत्री  जीवन  बीमा  निगम  की  लोक

 सीय  योजनाओं  के  बारे  में  26  5  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  696  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपने  पालिसीधारियों  के  लिए  मकानों/फ्लैटों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  कोई  और  कारंवाई  की

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपनी  नई  आवासीय  योजना  के  बारे  में  अपने  सभी

 धारियों  को  सूचित  किया  और

 यदि  तो  जीवन  बीमा  निगम  देश  में  अपने  पालिसी-धारियों  के  लिए  कब  तक  मकान

 बनाकर  देगा  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  जीवन  बीमा  निगम  ने  324

 मकान  अपने  पालिसी-धारकों  को  अहमदाबाद  में  बिक्री  के  लिए  प्रस्तुत  किए  दूसरे  चरण  में

 अहमदाबाद  में  गया  और  फ्लैटों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जा  चुका  बंगलौर  ओर  हैदराबाद
 में  जन  आवास  योजना  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  नक्शों  को  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  पास  अनुमोदन  के

 लिए  भेज  दिया  गया

 बिक्री  के  लिए  जब  मकान  तैयार  हो  जाते  हैं  तो पालिसी-धारकों  की  सूचना  और  उनसे

 आवेदन-पत्र  आमंत्रित  करने  क ेलिए  समाचार-पत्रों  में  विज्ञापन  जारी  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 पालिसी-धा  रकों  से  प्राप्त  हुए  आवेदन-पन्रों  के  अनुसरण  में  यथा-अमुमोदित  पद्धति

 के अनुसार आवंटन किया जाएगा क्‍योंकि विभिन्‍न स्थानों पर उपलब्ध मकानों की तुलना में मांग अधिक होने की संभावता है ।
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 न्‍स-०>ृमन्‍>«»»  जम»>ज>
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 बकास पर्यटन  विकास  निगम  के  होटल
 पर  ied के  ०

 ०4
 4

 2833.  भ्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रम  :  क्या  संसदीय  कार्य  झ्ौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श

 केरल  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कितने  होटल  हैं  और  कहां  स्थित

 कया  ये  होटल  लाभ  में  चल  रहे  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केरल  में  पयंटन  विकास  के  लिए  वहां  और  होटल
 थोलने  का  है  ?

 संसदोय  कार्य  प्लौर  प्ंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  भारत  पयंटन  विकास

 निगम  केरल  के  अन्तर्गत  कोबलम  में  कोलबम  अशोक  बीच  रिसार्ट  नामक  केवल  एक  होटल
 का  संचालन  करता  है  :--

 इस  होटल  के  संबंध  में  लाभ  और  हानि  इस  प्रकार  हैं  :  --

 ब्ष  लिवल  लाभ/हानि

 (+)  (-)
 रु०

 1982-83  10.34

 1983-84  (+)  1.35

 1984-85  84-85  (+)  3.62

 फिलहाल  भारत  पयंटन  विकास  निगम  और  भारतीय  होटल  निगम  का  केरल  में  कोई

 होटल  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यूरोपीय  झ्ार्थिक  समुवाय  के  देशों  को  नारियल  जटा  के

 उत्पादों  का  निर्यात

 2837.  श्री  के०  पीौ०  उन्नीकृष्णन  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  से  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  को  नारिय  ल  जटा  के  उत्पादों  का  निर्यात
 भारत  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  बीच  किसी  समझौते  के  अन्तर्गत  किया  जाता

 इस  समझोते  का  ब्यौरा  क्या
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 समझौते  न ननननन-ननननानना-झायनी॑ीकन॑ीयणथणीयणीयएएयईीयीययी  अल यनननननममत-क-नन-+--नय+यीीीय-पनन-म-म-नममनम-+मभ उत्पादों  भर

 इस  समझौते  के  अन्तगंत  नारियल  जटा  के  उत्पादों  पर  लगाये  जाने  वाली  शुल्क  की

 मान  दर  कया  और

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  में  से भारतीय  नारियल  जटा  के  उत्पादों  के  मुख्य
 दार  कौन-कौन  से  देश  हैं  ?

 घस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खशोंद  झालम  ;  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 यूरोपीय  आ्िक  समुदाय  देशों
 में  भारतीय  कयर  उत्पादों  के  मुख्य  खरीदार

 पश्चिमी  नोदरल  डेनमार्क  तथा  बेल्जियम  हैं  ।

 लाल  इमली  वलेन  सिल्स  का  प्राधुनिकोक रण

 2838,  भ्री  राजकुमार  राय  :  कया  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  लाल  इमली  वूलेन  मिल्‍स  जो  कभी  भारत  की  एक  असिद्ध  वुलेन  मिल

 का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  अपने  हाथों  में  लिये  जाने  के बाद  इसकी  दशा  खराब  होती  जा  रही

 और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  मिल  का  आधुनिकीकरण  के-लिए  11.12  करोड़

 रुपए  खर्च  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ?

 बस्स  मस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालस  :  ब्रिटिश  इण्डिया  का  रपोरेशन

 कानपुर  के  तिजी  तौर  पर  रखे  गये  शेयरों  को  11-6-1981  को  सरकार  ने  ले  लिया  लाल

 इमली  का  उत्पादन  1980-81  को  428  लाख  रु०  से  बढ़कर  1984-8 £  में  1529  लाख  रु०  हो  गया

 ब्याज  और  घिसावठ  को  निकाल  कर  हानियां  जो  1980-81  में  413  लाख  रु०  की  घटकर

 "1984-85  5  में  68  लाख  रु०  रह  गई  हैं  ।

 12.71  करोड़  र०  के  परिव्यय  की  आधुनिकीकरण  की  एक  योजना  अनुमोदित  की

 गई  .

 *

 इपहार  कर

 2839.  भी  डाल  चम्तर  जेम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपां  करेंगे  कि

 प्रतिं  वर्ष  कितना  उपहार  कर  पसूल  किया  जाता  है  और  यत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसकी
 कितनी  वसूली  को

 10
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 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  उपहार  कर  के  कितने  मामलों  का  आंकलन  किया  गया

 कौर

 पहली  1985  तक  आंकलन  हेतु  कितने  मामले  लम्बित  थे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइन  :  दानकर  के  रूप  में  बसूल  की  गई

 राशि  वर्ष-दर-वर्ष  भिन्‍न-भिन्‍न  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  दान  कर  के  रूप  में  वसूल  की  गई  रकम

 के  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :  --

 करोड़  दपयों

 वर्ष  राशि

 198  2-83  7.71

 1983-84  8.84

 1984-85  4-8  5  10.56

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  के  मामलों  की  सं्या  निम्नानुसार

 है
 ह

 बे  निर्धारित  दानकर  सासलो

 की  संख्या

 2-83

 82450

 ।  की  स्थिति  के  अनुख्र  कर-निर्धारण  के  लिए  बकाया  पड़े  दान-कर  के

 मामलों  की  संख्या  38456  थी  ।

 [  प्रनुवाद ]

 लघ  उद्योष  क्षेत्र  को  ऋण

 2840.  भरी  जय  प्रकाश  झग्रवाल  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सथु  उद्योगों  एककों  की'संस्या  तथा  उनकी  रोजगार  क्षमता  की  तुलता  में  उन्हें  ऋण

 बहुत  कम  दिया  जा
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 कि  मिली  कक  जाने  ललललमललललल सब व डिडॉ  कस  अइअ  क्‍इक्‍अक्‍अऊओ  अल्‍अअडदञभ:--"सा-

 !  सरकार  का  विचार  लघु  एककों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  में
 यथानुपात  वृद्धि  करने

 a  ञ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  :  बैंकों  हरा  किसी  एकक  को  दिया

 जाने  वाला  ऋण  उत्तकी  आवश्यकता  और  अर्थक्षमता  पर  निर्भर  करता  बैंकों  को  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्र  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  बढ़ाने  के  निदेश  दिये  गये  लघु  उद्योग  एकक  इसी  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्र  के  अंतगंत  आते  दिसम्बर  1982,  1983  और  जून  1984  के  अन्तिम  शुक्रवार  की

 स्थिति  के  अनुसार  बैंकों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दिये  गये  अग्निमों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 लाखों  मे ं)

 करोड़  रुपयों

 दिसम्बर  में  यातों  की  बकाया  कुल  बैंक  कालम  4  की  तुलना  में

 समाप्त  अवधि  संख्या  रकम  ऋण  कालम  3  का  प्रतिशत

 ।  3  4  5

 4209.22..

 5063.92  36790.97

 (20.3)

 जून  5549.24  _

 (9.6)

 दिये  गए  आंकड़े  प्रतिशत  दर्शाते

 :  भारतीय  रिजबं

 और  अति  लघु  एककों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उन  मामलों  में  ग्राम  और  कुटीर  उद्योगों  को  भी  शामिल  कर  लिया

 जहां  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  में  कमजोर  वर्गोंਂ  के  अन्तर्गत  अलग-अलग  एककों  की  ऋण  सम्बस्धी

 आवश्यकताएं  25,000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होतीं  ओर  बैंकों  स ेकहा  है  कि  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने

 वाले  ऋण  की  राशि  उनके  कुल  ऋणों  का  कम  से  कम  प्रतिशत  होनी
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 प्रार्र  प्रदेश  में  करनूल  जिले  से कपास  की  खरीद  धौर  उसका  समर्थन  मूल्य

 2841.  श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  करनूल  जिले  में  अड़ोनी  तथा  वारंगल  में  भारतीय  कपास  |
 लिगम  द्वारा  खरीदी  गई  कपास  की  कुल  मात्रा  कितनी

 ह

 कपास  का  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  मूल्य  क्या

 सितम्बर  तथा  1985  के  महीनों  में  अडोनी  तथा

 बारंगल  में  किसानों  द्वारा  किन  दरों  पर  कपास  बेची  और

 आंध्र  प्रदेश  में  उपर्युक्त  केन्द्रों  पर  मजजूरन  बिक्री  को  रोकने  हेतु  भारतीय  कपास  निगम

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अ वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुशोंद  झालस  :  से  अदोनी
 ओर  वारंगल  में  भारतीय  रुई  निगम  ने  ]  सितम्बर  1985  से  29-11-1985  तक  रुई  की  खरीद  इस
 प्रकार  की  :--

 क्विटल  में

 अदोनी  :  6858

 नास्दयाल  3741

 वारंगल  हे  45000

 उपर्युक्त  केन्द्रों  मे ंव्यापार  की  गई  रुई  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  कीमतें  इस
 प्रकार  हैं  :  ---  --

 किसमें  समर्थन  कोमत  प्रति  क्विटल

 डी०  सी०  600

 एम०  सी०  यू  ०-5  555

 जै०  के०  535

 535

 भारत  सरकार  ने  एस०  सी०  एच०  11  किस्म  की  कपास  के  लिए  समर्थन  कीमत  निर्धारित

 तहीं  की  चूंकि  यह  किस्म  1007  किस्म  की  कपास  के  बराबर  समझी  जाती  आवश्यकता

 mf)  9

 है १4
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 होने  पर  घटिया  क्वालिटी  के  लिए  सामान्य  कटौती  करके  इसकी  श्रीद  1007  किस्म  के  लिए

 रित  500  रुपये  प्रति  क्विटल  की  समर्थन  कीमत  पर  की  जा  रही  है  ।

 जुलाई-अक्तूबर  1985  की  अवधि  के  दौरान  अदोनी  और  वारंगल  में  रई  निगम

 द्वारा  दी  मई  औसत  कीमतें  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  398  रुपए  प्रति  क्विटल  से  लेकर  550  रुपये  प्रति

 क्विटल  तक  रही  ।  उपर्यक्षत  क्षेत्रों  के  रई  उपजकर्ताओं  को  अपना  स्टाक  बेचने  में  मदद  करने  के  लिए

 भारतीय  रुई  निगम  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 (1)  निगम  ने  राज्य  कृषि  विभाग  और  निगम  के  प्रतिनिधियों  की एक  समिति  गठित  की  !

 समित्ति  ने  नानदयाल  जिले  के  40  ग्रामों  का  दौरा  किया  और  उसके  परिणामस्वरूप

 निगम  ने  लगभग  7000  ब्िवटल  कपास  समेटी  और  इस  प्रकार  रुई  उपजकर्ताओं  को

 अपना  स्टाक  निकालने  में  मदद  की  ै

 (2)  निगम  ने  1985-86  सीजन  के  दौरान  खरीद  के  लिए  अपने  प्रबन्ध  पहले  ही  पक्के  कर

 दिए  हैं  और  नानदयाल  तथा  वारंगल  में  पर्याप्त  स्टाफ  की  नियुक्तित  कर  दी  है  ।

 निगम  ने  अदोनी  में  एक  पृथक  उपशावा  कार्यालय  भी  खोल़ा

 (3)  वस्त्र  मंत्रालय  और  कृषि  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  तथा  भारतीय  रुई  निगम  के  अध्यक्ष

 संह-प्रबन्ध  निदेशक  की  एक  मंत्रालय  दल  ने  रुई  की  खरीद  तथा  अन्य  सम्बन्धित

 मामलों  के  लिए  किए  गएप्रबन्धों  की  स्थल  पर  समीक्षा  करने  के  लिए  क्षांध्र  प्रदेश  के

 कई  स्थानों  का  दोरा  किया  ।

 किसानों  हारा  कपास  के  मल्य  में  बुद्धि  किए  जाने  की  सांग

 2842.  श्री  मोहम्भद  महफूज  झलो  खां  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसानों  के  संग्रठनों  ले  कपास  के  मूल्यों  में  वृद्धि  किए  जाने  की  मांश  की

 क्‍या  सरकार  ने  उन  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया
 ह

 ॥
 यदि  हां  तो  प्रति  क्विंटल  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र
 सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  प्ालम  :

 से  चालू  रई  मोसम  के  दौरान  सरकार  ने  कपास  की  छ्लेटी  तेश्रा  मध्यस  क्ेणियों  की

 न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  लगभग  15  २०  अ्रति  क्विंटल  की  दर  से  ढढ़ा  दी
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 ]

 रजंह  का  उत्पादन

 2843.  डा०  के०  जी०  झ्दियोडी  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  भारत  में  राज्य-वार  रबड़  का  कुल  कितना  उत्पादन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  रबड़  के  वर्ष-वार  उत्पादन  की  सामान्य  दर  कितनी

 होने  की  संभावना  और

 इसके  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मसतालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्ालम  :  पिछले  तोन  वर्षों
 के

 दौरान

 प्राकृतिक  रबड़  को  राज्य-वार  उत्पादन  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 मै०  टनों

 राज्य  1982-82  1983-84  1984-85...

 केरल
 ।

 152662  162212  172092

 तमिलनाडु  9700  9736  10603

 कर्नाटक  3070  2785  3095

 अन्य  418  547  660

 165850.
 175280.  186450...

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  उत्पादन  के  अनुमान  निम्नोक्त  प्रकार

 टनों

 1985-86  201,000

 1986-87  215,000

 1987-88  231,000

 1988-  9  248,000

 1989-90  2635,000
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 रबड़  बोर्ड  कई  योजनाओं  का  कार्यात्वयन  कर  रहा  अर्थात्‌  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  रबड़  -

 बागान  के  तीव्र  विकास  की  रबड़  बागान  विकास  अण्डमान  तथा  निकोबार

 समूह  में  रबड़  की  कृषि  क ेविकास  के  लिए  तकनीकी  अवस्थापना  का  विकास  इसके

 रबड़  बोर्ड  उत्पादकों  को  विस्तार  परामर्शी  बरसात  से  बचाव  सम्बन्धी  सामग्री  आदि

 प्रदान  करता  है  तथा  देश  में  रबड़  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  रबड़  की  खेती  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 गवेषणा  कार्य  भी  करता  है  ।

 ]

 पटसन  का  खरोद  मूल्य

 2845.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  कृषि  मंत्री  ने  उन्हें  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  उन्होंने  यह  मांग  को

 है  कि  कच्चे  पटसन  का  समर्थन  मूल्य  प्रति  वर्ष  जनवरी  में  घोषित  किया  जाना  चाहिए  और  किसानों

 से  पटसन  की  खरीद  सीधे  भारतीय  पटसन  निगम  के  माध्यमों  से  की जानी  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 धस्त्न  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  खुशोंद  श्ालस  :  और  पश्चिमी  बंगाल  के

 क्षषि  मंत्री  न ेभारत  सरकार  के  कृषि  मन्त्री  को  जनवरी  तक  कच्चे  पटसन  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन

 कीमत  की  घोषणा  करने  तथा  किसानों  द्वारा  सामना  की  गई  उन  समस्याओं  के  बारे  जिन्हें  कि  वे

 ज्योंही  समर्थन  कीमत  उनके  अनुमानों  से  कम  होतो  करते  के  बारे  में  लिखा  पटसन

 जकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  उद्देश्य  स ेनिम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (1)  भारतीय  पटसन  निगम  को  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 स्यूनतम  समर्थन  कीमत  पर  कच्चे  पटसन  की  बड़े  पैमाने  पर  खरीद  भारतीय

 पटसन  निगम  सीधे  उपजकर्ताओं  से  खरीद  करता

 (2)  भारतीय  पटसन  निगम  को  कीमत  समन  कार्य  करने  के  लिए  पर्याप्त  ऋण  दिया

 गया

 (3)  पटसन  आयुक्त  ने  निजी  क्षेत्र  में  कायं  कर  रही  सभी  पटसन  मिलों  को  विशेषीक्ृत  स्तरों

 तक  कच्चे  पटसन  के  स्टाक  बनाने  के  लिए  6-9-85  को  एक  निदेश  जारी  किया  है  ताकि

 मिलों  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  खरीद  बढ़ाई  जा

 (4)  भारतीय  पटसन  निगम  को  कच्चे  पटसन  की  सीमित  मात्रा  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी

 गई
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 ]

 क्र

 काफी  की  खपत  में  कमी

 2846.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  काफी  की  खपत  में  कमी  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सन्‍त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  झालस  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  भ्ास्ट्रेलिया  व्यापार

 2848.  श्री  सुमाष  यादव  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1985  के  फाइनेन्शियल  एत्सप्रेस  में  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  आस्ट्रेलिया  मछली  पकड़ने

 वाली  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  रिगों  और  सौर-ऊर्जा  पैनलों  का  उत्पादम  करने  के

 लिए  भारत  आस्ट्रेलियाई  व्यापार  को  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  बढ़ाने  की  कोशिश  में  संयुक्त  उद्यम
 लगाने  की  इच्छुक  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्थ्र  म्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालम  :  और  डाल  के  महीनों
 में  आस्ट्रेलिया  का  दोनों  देशों  के बीच  वाणिज्यिक  तथा  आशिक  क्षेत्रों  जिनमें  संयुक्त  उद्यम  शामिल

 सहयोग  के  क्षेत्र  बढ़ाने  का  प्रयास  रहा  सरकारों  और  साथ  हो  निजी  स्तर  पर  बातचीत  .

 जारी  भारत  सरकार  अपनी  सामान्य  नीति  के  अनुसरण  आपसी  लाभ  के  लिए  आस्ट्रेलिया  के

 साथ  वाणिज्यिक  तथा  आधिक  सम्बन्धों  को  मजबूत  करने  के  लिए  ऐसे  प्रस्तावों  का  स्वागत  करती

 कालीन  उद्योग  के  समक्ष  संकट

 2849.  डा०  चन््रशेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ०

 क्या  उत्तर  देश  में  कालीन  बनाने  बाला  एक  प्रमुख  राज्य
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 यदि  तो  क्या
 यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  ऊन  और  मैमनों  के  निर्यात  की  अनुमति

 दिए  जाने  फे  कारण  यह  उद्योग  संकट  में  पड़  गया  ७

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  उद्योग  को  सुदृढ़  बनाने  क ेलिए  कोई  ठोस

 कदम  उठाना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  लुशोद  झालम  :

 नहीं
 ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 एल्यूमिनियककं  मुल्य  में  बढि

 2850.  श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  इस्पात  भौर  लाम  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  प्रतिं  टन  एल्यूमिनियम  के  मूल्य  में  होने  वाली  वृद्धि  की  जानकारी

 क्या  देश  में  एक  एल्यूमिनियम  संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा  और

 .  यदि  तो  इसे  कहां  स्थापित  किया  गया  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रास  ढुलारी  :  सरकार  एल्यूमिनियम  के

 बिक्री  मूल्य  में  बुद्धि  के  बारे  मे ंविचार  कर  रही

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  नामक  एक  बृहत

 एल्यूमिनियम  कम्पलंक्स  उड़ीसा  के  पूर्वी  तट  पर  स्थापित  किया  जा  रहा  इसके  अन्सगंत  कोरापुट
 जिले  में  पंचपटमाली  में  24  लाख  टन  वार्षिक  क्षमता  की  एक  बावसाइट  खान  और  दामनजोड़ी  में

 8  लाख  टन  वाषिक  क्षमता  का  एल्यूमिना  संयंत्र  तथा  घेनकनाल  जिले  में  अंगुल  क्षेत्र  में  2.18  लाख

 ,  डन  वाधिक  क्षमता  का  एक  प्रद्रावक  और  600  मेगावाट  क्षमता  का  एक  ग्रहीत  बिजली  संयंत्र  शामिल

 विशाखापत्तनम  पत्तन  से  3.75  लाख  टन  एल्यूमिना  के  वाबिक  निर्यात  की  क्षमता  भी  इसके

 झततैगंत

 18
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 बस्थई  में  कपड़ा  सिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 2851.  श्री  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 नई  कपड़ा  नीति  के  अन्तगंत  कपड़ा  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य
 से  सरकार  द्वारा  बम्बई  में  क्तिवी  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  का  अस्ताब

 क्‍या  बम्बई  में  कपड़ा  मिल  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  दोरान  सेवा  से  हटांये  गये

 गारों  और  कमंचारियों  को  बहाल  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  स्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशीद  भालम  :  अन्य  बातों  के  ताथ-साथ

 कपड़े  और  धागे  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  1983  में

 सरकार  द्वारा  बम्बई  के  13  वस्त्र  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  अधिग्रहण  किया  गया

 और  अधिकांश  वस्त्र  मिल  श्रमिकों  को  1983  ज्यों  ही  मिलें  पुनः  खुलीं  वापिस

 ले  लिया  गया  मिलों  द्वारा  अलग-अलग  श्रमिकों  की  बहाली  अब  प्रत्येक  मामले  की

 स्थितियों  पर  निर्भर  होगी  ।

 [  भ्रमुवाद च्छ  मा

 मेंढकों  का  निर्यात

 2852.  डा०  चिन्ता  सोहन  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गठ  अनेक  वर्षों  से  मेंढ  हों  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जाता  है
 जिससे  पारिस्थितिकी  पर  प्रभाव  पड़ता  है और  इस  कारण  घाम  जैसी  फसलों  में  कीटनाशी  दवाओं  का
 अधिक  मात्रा  में  प्रयोग  करना  पढ़ता

 ब्या  पश्चिम  जमेनी  के  पारिस्थितिकी  वेशञानिकों  ने  भ्वारत  के  पारिस्थितिकी  सन्तुलभ
 और  आवश्यकताओं  की  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से  भारत  से  मेंढकों  का  आयात  बन्द  करने  के  लिए  आन्दोलन

 चलाया  *

 १या  सभी  के  हित  में  इसका  कोई  समाधान  निकालने  के  शिये  राष्ट्रीय  समस्या  के  मामले
 पर  उच्च  स्तर  पर  चर्चा  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  व्योरा  क्या  है  ?

 7१
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 ननन्‍ीनीन-तत।+।+

 वस्त्र  सन्‍त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुर्शाद  भ्रालम  :  परिस्थितिकीय  बातों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कई  निर्धारित  विनियमों  के  आधार  पर  मेंढक  की  टांगों  के  निर्यात  को  अनुमति
 1984-85  5  में  इनके  निर्यात  7.77  करोड़  रु०  मूल्य  के  हुए

 से  गत  वर्ष  के  दौरान  १रिस्थितिकी  वैज्ञानिकों  ने  कई  बाहरी  देशों  में  जिनमें

 प०  जमंती  शामिल  मेंढक  की  टांगों  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कहा  मेंढक  की  टांगों  के

 निर्यात  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  सारे  मामले  की  समीक्षा  की  गई  और  ऐसे  निर्यातों  को  रोकने  का

 प्रस्ताव  नहीं  मेंढकों  को  पकड़ने  तथा  संसाधन  करने  और  कुल  निर्यातों  को  सीमित  करने  के

 सम्बन्ध  में  ऐसे  निर्यातों  के  लिए  विनियकों  को  कठोर  बनाया  गया  है  ताकि  अन्यवस्थित  रूप  से  मेंढक

 पकड़ने  को  रोका  जा  सके  जिससे  मेंढकों  की  जीव  संख्या  पर  प्रभाव  पड़  सकता

 चोन  धौर  पाकिस्तान  को  यूरेनियम  की  तस्करी

 2853.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  है|
 /  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 प्रो०  सिसला  कुमारी  शक्तावत  |)

 कः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  सिहभूम  जिले  में  स्थित  जदुगुदा  यूरेनियम  खान  से  नेपाल
 के  रास्ते  चीन  और  पाकिस्तान  को  यूरेनियम  की  नियमित  तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  यह  तस्करी  कई  वर्षों  से की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  मे  यूरेनियम  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  व्यक्षि  को  गिरफ्तार  किया  श्रया  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खान  और  मिल  काम्पलेक्स  से  चोरी-छिपे  यूरेनियम  ले  जाने  के  विरुद्ध  कड़े  सुरक्षात्मक
 उपाय  मौजूद  हैं  ।  तस्करी  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  अभियांन  सामान्यतया  तेज  कर  दिया  गया  है  और
 केन्द्रीय  ओर  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  धनिथ्ठ  तालमेल  स्थापित  करके

 समुचित  उपचारी  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
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 बंगलादेशी  घुसपेठियों  द्वारा  तस्करी

 2854.  श्री  श्रीहरि  राव  ;  क्या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  यहू  रच  है  कि  बंगला  देशी  घुसपैठिये  सीमा  के  आर-पार  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  कर

 रहे

 यदि  तो  इन  घुसपैठियों  को  बंगलःदेश  वापिस  भेजने  और  सीमा  के  आर-पार  तस्करी

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  इन  लोगों  को  रंगे  हाथ  पकड़ा  और

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  सरकार  को  प्राप्त  हुई
 रिपोर्टों  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  बंगला  देशी  घुसपैठिये  भारत-बंगलादेश  सीमा  के  आर-पार

 बड़ी  संख्या  में  तस्करी  के  धन्धे  में  लगे  हुएं

 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  ने  1984  के  पूरे  वर्ष  में  अभिगृहीत  किए  गए  2.56  करोड़

 रुपये  के  माल  तथा  गिरफ्तार  किए  गए  208  व्यक्तियों  की  तुलना  में  वर्ष  1985  में  अक्तूबर  माह  तक

 3.27  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  निषिद्ध  वस्तुएं  अभिगृहीत  की  हैं  और  308  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया

 और  भारत-बंगला  देश  सीमा  का  क्षेत्र  तस्करी  की  गतिविधियों  के  लिए  सुगम्य

 क्षेत्र  बना  हुआ  है  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  की  सम्बन्धित  एजेंसियों  क ेसाथ  घनिष्ठ  तालमेल

 पित  करके  इस  क्षेत्र  में  तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमाशुल्क  विभाग  को

 निवारक  और  गु५:वर्या  मशीनरी  इस  क्षेत्र  में  तस्करी  विरोधी  गतिविधियों  के  प्रति  सतर्क  बनी  रहती
 तस्करी  के  तौर-तरीकों  और  इस  क्षेत्र  में  पकड़े  गए  माल  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि

 आवश्यक  उण्युक्त  कारंवाई  की  जा  सके  ।

 तस्करों  की  गतिविधियों  में  लिप्त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तितयों  के  विरुद्ध  विभागीय  स्तर  पर  तथा

 न्यायालयों  में  मुकदमे  दायर  करके  कड़ी  कारंवाई  की  जाती  माल  को  जब्त  किए  जाने  और  उपयुगत
 मामलों  में  व्यक्तिगत  जुर्माने  लगाए  जाने  के  अलावा  लिप्त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  विदेशी  मुद्रा
 संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नजरबन्द  भी  किया  जाता

 गैर-सरकारी  यात्राप्रों  क ेलिए  स्टाफ  कारों  का  प्रयोग

 2855.  भ्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  के  सचिवों  और  सरकारी  उपक्रमों  तथा  स्वायत्तशांसी  मिकायों

 a
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 के  प्रमुखों  द्वारा  सरकार  को  500  कि०  मी०  की  दूरी  के लिए  150.00  ₹०  का  भुगतान  कर  गैर-स

 कारी  प्रयोजन  हेतु  स्‍्थाफ  कारों  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  तरीके  से  उनको  टैक्सी  भाड़ा  दरों  की  अपेक्षा  सस्ती  दरों  पर  निरन्तर  सहकारी
 वाहनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिल  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 (2)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  मस्त्रालयों  के  सचिवों  और

 पवायत्तशासी  निकायों  के  प्रमुखों  ने  गर-सरकारी  यात्रा  के  प्रयोजन  हेतु  500  कि०  मी०  की  दूरी  के

 लिए  150/  -  र०  प्रतिमाह  भुगतान  करके  स्टाफ  कारों  का  नियमित  प्रयोग  करने  का  स्थाई  प्रबन्ध  कर

 लिया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  सरकार  वाहनों  का  स्थाई  आधार  पर  प्रयोग  करने  के

 मामलों  में  उन्हें  निरुत्साहित  करने  के  लिए  कया  कार्य  वाहो  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्ालय  में  राज्य  भन्‍त्री  जनादंन  :  हां  ।

 सरकार  ने  निजी  प्रयोजनों  के  लिए  निम्नलिखित  अधिकारियों  द्वारा  सरका  री  कार  के

 उपयोग  की  मंजूरी  दी  है  :  --

 (i)  केन्द्री३  मन्त्रालयों  क ेसचिवों  और  उनसे  ऊपर  के  पदधारियों  तथा  सांविधिक/स्वायंत्त-
 शास्री  निकायों  के  प्रमुखों  द्वारा  प्रतिमिस  500  कि०  मी०  की  दूरी  तक  निम्नलिखित
 दरों  पर  भुगतान  करने  पर  :

 16  हार्स  पावर  तक  की  तथा  150/--९०  प्रतिमाह
 16  हासं  पावर  वाली  कारों  के  लिए

 16  हास  पावर  के  ऊपर  की  कारों  225/--९०  प्रतिमाह
 कारों  के

 (ii)  सरकारी  उद्यमों  के  प्रमुखों  द्वारा  बंगलौर  तथा
 बाद  में  1000  कि०  मी०  की  दूरी  तक  तथा  अन्य  शहरों  में  730  कि०मी०  की  दूरी  तक
 निम्नलिखित  दरों  पर  :

 16  हाप्ते  पावर  की  तथा  इससे  150/--९०  प्रतिमाह
 नीचे  की  गैर-वातानुकूलित

 *

 कारों  के  लिए



 15  1907  ह  लिखित  उतर

 16  हास  पावर  से  ऊपर  की  225/--९०  प्रतिमाह
 कारों  के  लिए

 16  हासं  पावर  तथा  उससे  200/---०  प्रतिमाह
 नीचे  की  वातानुकूलित  का  रों  क ेलिए

 16  हार्स  पावर  से  ऊपर  की  300/---%०  प्रतिमाह
 कारों  के  लिए

 से  भारत  सरकार  के  सचिवों  तथा  उनसे  ऊपर  के  पदधारियों  और

 स्वायत्तशासी  निकायों  के  प्रमुखों  की  कार्यात्मक  और  सुरक्षा  का  लिहाज  करते  हुए  भुगतान  करने  पर

 गैर-सरकारी  यात्राओं  के  लिए  स्टाफ  कारों  के  सीमित  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई  टैबसी

 के  भाड़ा  दरों  के  साथ  इसकी  तुलना  करना  उचित  प्रतीत  नहीं  वर्तमान  सुविधा  एक  स्थाई
 व्यवस्था  है  जो  ऊपर  उल्लिखित  निर्धारित  किलोमीटर  दूरी  तक  सीमित  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बंकों  को  शालाएं  खोलना

 2856.  श्री  मोला  नाथ  सेन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिम  बंगाल  में

 अप्रैल-अक्तूबर  1955  की  अवधि  के  दौरान  वर्ष  1983  ओर  1984  की  उत्ती  अवधि  की  तुलना  में

 बैंकों  को कितनी  नई  शाखाएं  खोली  गई  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  अधतन

 सूचना  के  अनुसार  अप्रैल  से  1985  की  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  बैंकों  की  35  शाखाएं
 खोली  1983  और  1984  के  दोरान  46  और  72

 शाखाएं  खोली  गई  थी  ।

 केरल  में  सर्प  नौका  दोड़ों  का आयोजन

 2857.  भ्री  तम्पन  थासमस  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  अमुला  सर्प  नौका  दौड़ों  का आयीजन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  प्रकार  को  नोका  दोड़  केरल  में  बहुत  लोकप्रिय
 है

 और  ओनम  पर्व  के  दौरान

 अआयोजित  की  जाती  और

 यदि  तो  क्प्र  सरकार  का  विचार  विदेशी  अजित  करने  हेतु  पंटन  के  विकास  के

 लिए  ऐसी  नौका  दौड़ें  बड़े  पैमाने  पर  आयोजित  करने  का  विचार
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 संसदीय  कार्य  भोर  पयंटन  भन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  राज्य  सरकार  से  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  सरकार  को  केरल  में  ओणम  त्यौहार  के  अवसर  पर  नौका-दोड़  के आयोजन

 की  लोकप्रियता  के  बारे  में  जानकारी  है  और  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  विभिम्न  महत्वपूर्ण  त्यौहारों
 का  आयोजन  करने  के  जिनमें  नौका  दोड़  भी  शामिल  स्थाई/अर्ध-स्थाई  प्रकार  की

 सम्पत्तियों  के  सृजन  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 घाटे  की  प्रर्थव्यवस्था

 2858.  श्री  प्रजय  विश्वास  :  कया  बित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  198  1-8  2,  1982-83  2-83  और  198 3-84  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 द्वारा  कुछ  कितने  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  की  गई  और

 घाटे  की  अथ  व्यश्वस्था  से  उत्पन्न  समस्याओं  से  निपटाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और

 राज्य  सरकारों  के  लिए  क्‍या  दिशा  निर्देश  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य

 सरकारों  के  व  1981-82  से  1983-84  तक  के  बजटीय  घाटे  की  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 क्षभा-पटल  पर  रखा  गया

 केन्द्रीय  सरकार  अपने  घाटे  को  नियन्त्रणीय  सीमाओं  में  रखने  का  प्रयत्न  करती  केन्द्र

 के  धाटे  में  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुस्तार  राज्यों  को  अंतरित  संसाधनों  के  प्रभाव  राज्य

 सरकारों  के  अनुमोदित  आयोजना  परिव्यय  के  वित्तपोषण  की  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  बारे  में

 ब्यय  के  वित्तपोषण  के  अनुमोदित  स्वरूप  को  हिसाब  में  लिया  जाता  इसलिए  राज्यों  से  घाटे  में  जाने

 की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  ।

 विवरण

 केग्रीय  सरकार  झौर  राज्य  सरकारों  का  बजटीय  घाटा  (---)  -|-  )

 रुपये )

 1982-83  2-83  1983-84  ह

 केन्द्रीय  सरकार  _..1655.46*  --  8  1  6.3  3#%

 (w)  राज्य  सरकारें  :--

 1.  भाक्न  प्रदेश  + 26.27  +9.19  --४82.00

 84
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 1  2  3

 2.  आत्षाम  425.19  30.87  --50.99

 3.  बिहार  —  54.22  --235.36  +92.01

 4.  गुजरात  --  39.20  +42.15  --52.70

 5.  हरियाणा  --30.78  --86.24

 6.  हिमाचल  प्रदेश  --3.48  --11.36

 7.  जम्मू और  कश्मीर  *»«  @  3.20 6

 8.  कर्नाटक  -+-39.50

 9.  केरल  9

 10.  मध्य  प्रदेश  +-0.04

 11.  महाराष्ट्र  +17.25  --23.58

 12.  मणिपुर  +5.53  1.13

 13.  मेघालय  --0.30  —  4.55  --  2-44

 14.  नागालेंड  --  18.65

 15.  उड़ीसा  --0.88  +

 16.  पंजाब  +50.81  न+  25.60

 17.  राजस्थान  --5.94  >>  26.07  +-27.73

 18.  सिक्किस  -  6.54  --2.63

 19.  तमिलनाडु  न  12.84  40.50  21.98
 20.  त्रिपुरा  --3.44

 21.  उत्तर  प्रदेश  --66.83  --86.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  --57.79

 राज्यों  का
 -  323.64

 —

 *इसमें  राज्य  सरकारों  को  31  1982  तक  के  अपने  घाटों  को  बेबाक  करने  के  लिए  दिए
 गए  1743.46  करोड़  रुपये  क ेऋण  शामिल  नहीं  हैं  ।

 **इसमें  राज्य  सरकारों
 को  1983  के  अन्त  तक  के  अपने  अवर-ड्राफ्डों  को  चुंकाने  के

 लिए  दिएं  गए  400  करोड़  रुपये  के ऋण  शामिल  नहीं  हैं

 @  संशोधित  अनुमान

 ३$
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 SS मकर  भभआआ  कम  «बमआक  2», OE  मनन  नम  नाक  कननन+  अमन»

 वीर्धाबधि  आर्थिक  नोति

 2859.  भरी  यशवंतराबव  गड़ाल  पाटिल  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दीर्घावधि  आदिक  नीति  तैयार  करने का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसकी,मुख्य  विशेषताएं  गया

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 नीति  की  घोषणा  संसद  के  चालू  सत्र  में  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 ]

 विदेशों  में  मारतोय  चाय  की  सांग  में  कमी

 2860,  प्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक्तावत  :  कया  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  चाय  के  निर्यात  में  कमी  के  क्या  कारण

 भारत  द्वारा  गत  तीन  वर्षो  के  दौ  रान  जिन  देशों  को  घाय  का  निर्यात  किया  गया  है  उनके

 ताम  क्या

 (1)  इन  देशों  में  भारतीय  चाय  की  मांग  में  कमी  के  क्या  कारण

 कया  यह  सच  हैं  कि  पुराने  चाय  बागानों  में  दिन  प्रतिदिन  उत्पादन  घट  रहा  है  और

 इसकी  किस्म  में  गिरावट  आ  रही  और

 कया  सरकार  का  विचार  नये  उत्पादकों  को  विशेष  सहायता  देने  का  है  जिससे  वे  राष्ट्रीय
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  मुकाबला  कर  सकें  ?

 वस्त्र  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  चाय

 का  निर्यात  निम्नलिखित  अनुसार  रहा  है  :--

 भात्रा  सि०  किग्रा०

 धर्ष  झात्रा  करोड़  र०  )

 198  2  189.9  355.55

 1983  208.5  516.82

 1984  214.70  744.92

 १९
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 जिन  मुख्य  देशों  को  भारत  से  चाय  का  निर्यात  किया  जाता  है  थे  हैं  सोवियत  यू०
 पश्चिम  हराक  और  मित्र  का  अरब  गणराज्य  ।

 भारत  में  चाय  बागानों  की  उत्पादकता  1982  में  1420  किग्रा०/हैक्टेयर  से  बढ़कर

 1984  में  लगभग  1600  किंग्रा०/हैक्टेयर  हो  गई

 अनेक  ऋण  तथा  उपदान  योजनाएं  चला  रहा  है  और  उत्पादकता  तथा  चाय  के  अंत

 गेंत  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  रियायतें  भी  दी  गई

 ]

 काले  घत  को  समाप्त  करने  के  लिए  बिशेष  बांड

 2861.  श्री  झ्लाननद  सिह  :  क्या  विश
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कालेधन  को  समाप्त  करने  के  लिए  विशेष  बांड  जारी  करने  हेतु  काले

 धन  संबंधी  हाल  ही  की  रिपोर्ट  में  दिये  गये  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  कर  दिया  और

 यदि  तो  किन  आधारों  पर  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  हां  ।

 काले  धन  को  बाहर  निकालकर  हसे  मुख्य  धारा  में  लगाए  जाने  की  आवश्यकता
 लेकिन  इसे  किसी  भी  ऐसी  योजना  द्वारा  चाहे  हम  उसे  किसी  भी  नाम  से  प्राप्त  नहीं  किया  जा
 सकता  जो  बेईमान  करदाता  को  ईमानदार  करदाता  से  बेहतर  स्थिति  में  इसे  अन्यथा  स्पष्ट  कर
 दिया  गया  है  कि  चालू  विवरणियों  में  अपेक्षाकृत  अधिक  आय  घोषित  करने  वाले  लोगों  से  मात्र  इसलिए

 पूछताछ  नहीं  की  जाएगी  कि  उन्होंने  पर्ववर्ती  वर्षों  में  अपेक्षाकृत  कम  आय  दिखाई

 ]

 पाल्मोड़ा  जिले  में  लक्ष्मी  कर्माशयल  बंक  की

 शासाप्रों  का  बन्द  होना

 2862.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  लक्ष्मी  कमशियल  बैंक  की  कुल  कितनी  शाख्ाएं  बन्द
 कर  दी  गई

 क्या  उतका  मंत्रालय  उन  स्थानों  पर  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शालाएं  खोलने  पर
 विचार  कर  रहा  ओर

 यदि  तो  इन  शा्षाओं  के  कब  तक  खुल  जाने  की  संभावना  है  ?

 है
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 वित्त  सम्तालय  में  राज्य  मंत्नी  जनादंग  :  केनरा  बेक  जिसमें  24  अगस्त

 1985  से  लक्ष्मी  कमशियल  बैंक  का  विलय  किया  गया  बताया  है  कि  उसने  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा

 जिले  में  भूतपूर्व  लक्ष्मी  कमशियल  बेंक  की  कोई  शाखा  बंदन  हीं  की

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 साल  को  कस  मूल्य  का  विखाकर  सीसा-शुल्क  की  श्रपजंचता

 2863.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  कुछ  कम्पनियों  द्वारा  आयातित  माल  को  कम  मूल्य  का

 कर  सीमा-शुल्क  को  अपवंचन  करने  और  भारतीय  रिजरय  बेंक  की  मंजूरी  के  बिना  कुछ  कम्पनियों  द्वारा

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  कुछ  मामलों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  पता  लगाये  गये  इस  प्रकार  के-मामलों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 ऐसे  मामलों  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 बिश  संज्ञासय  में  राज्य  मंत्री  जतादेन  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सक्‍न-पटल  पर  रख  दी

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  में  जन-शक्ति  को  झावश्यकता

 2864,  श्री  सुधोर  राय  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  प्रबन्धंक  न ेजनशक्ति  की  आवश्यकता  के  बारे
 में  दुर्गापुर  में  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  के  कमंच्रारी  संघ  के  साथ  हुए  त्रिपक्षीय  समझौते  में  किए  गए  वायदे

 का  पालन  करने  से  इनका  र  क२  दिया  और

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  प्रवन्धकों  के  निर्णय  से  मिश्चित  इस्पात  संयंत्र

 जिसकी  कि  अपनी  उत्पादन  क्षमता  का  98  प्रतिशत  उपयोग  करने  का  रिकार्ड  तीव्र  श्रमिक

 असंतोष  व्याप्त  हो  गया  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  नहीं  ।

 वर्तमान  जनशक्ति  को  दूसरे  स्थान  पर  लगाकर  कारखाने  के  चरणों  में  विस्तार  के

 स्वयन  के  बारे  में  यूनियनों  से  विचार-विमर्श  किया  गया  की  यूनियन  ने  श्रमिकों  को  दूसरे
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 स्थान  पर  लगाने  की  प्रवन्धकों  की  योजना  के  लिए  अपनी  सहमति  प्रदान  की  है  जबकि  दूसरी  यूनियनों

 ने  इसका  विरोध  किया  इसके  परिणामस्वरूप  3-10-85  से  29-10-85  तक  उत्पादन  में  बाषा

 पड़ी  ।  यूनियनों  के  बीच  विचार-विमर्श  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  29-10-85  को  यह  समझौता  हुआ
 कि  मिश्र  इस्पात  कारखाना  30-10-85  को  6  बजे  से  काम  शुरू  कर  प्रबन्धकों  तथा

 यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  क ेबीच  यह  सहमति  हुई  कि  यदि  श्रमिकों  को  दूसरे  स्थान  पर  भेजने  से  कोई

 समस्या  उत्पन्न  हुई  तो  संयुक्त  बैठकों  में  इनका  समाधान  कर  दिया

 नेशनल  टेक्‍्सटाइल  कारपोरेशन  कलकत्ता  में  नुकसान

 2865.  डा०  वी०  बेंकटेहा  :  क्या  वस्ञ्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  कलकत्ता  में  वर्ष  1५  85  में  प्रति  माह  न

 केवल  लगभग  2.5  करोड़  रुपये  की  दर  से  नकद  बाटा  हो  रहा  बल्कि  निर्मित  वस्तुओं  के  भण्डार  में

 भी  काफी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  निभित  वस्तुओं  का

 निपटान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सहायक  कंपनियों  के  घाटे  को  रोकने  तथा  उनके  सुचारू  कार्यधालन  और  उनकी  स्थिति

 मजबूत  बताने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्द्व  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  ध्रालम  :  और  जी  अप्रैल
 से  1985  की  अवधि  के  दौरान  एन०  टी०  सी०  वी०ए०  वी०भो  ०  के  अधीन

 मिलों  को  1.75  करोड़  रुपए  प्रति  मास  नकद  हानियां  हुई  ।  तैयार  उत्पादों  और  चल  रहे  कार्य  के  बारे

 में  एन०  टी०  सी०  ०  यी०  ए०  वबी०  ओ०  )  द्वारा  बनाई  गई  सूची  31-3-85  के  10.35  करोड़
 रु०  की  तुलना  में  30-9-85  को  मामूली  कम  होकर  10.20  करोड़  रु०  थी  ।

 एन०  टी०  सी०  वी०  ए०  वी०  के  अधीन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में

 सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  अथवा  किये  जा  रहे  कुछ  महत्वपृर्ण  उपाय  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :---

 विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  दई  की  समय  पर  वसूली  के  लिए  व्यवस्था  की  जा

 रही

 नकद  हानियों  की  पूर्ति  के लिए  कार्यशील  पूंजी  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  गई

 विद्युत  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  स्वजनित्र  क्षमता  की  व्यवस्था  की  गई

 सभी  स्तरों  पर  उत्पादन  लागत  में  कमी  लाने  के  लिए  लागत  नियंत्रण  पद्धतियां  आरम्भ
 की  गई
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 अनुषंगी  स्तर  पर  प्रबन्ध  को  उपलब्ध  स्रोतों  के  बेहतर  प्रबन्ध  के  लिए  सुदृढ़  किया  जा

 रहा  है  ।

 मिलों  के  प्रबंध  में  श्रमिक  भागीदारी  योजना
 को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा

 दो  झौर  तीन  सितारा  होटलों  की  सेजाधों  में  सुधार  की  पुनरीक्षा

 2866.  श्री  बुज  सोहम  सहस्तो  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  दो  और  तीन  सितारा  होटलों  की  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये

 क्या  उपर्युक्त  श्रेणियों  के  होटलों  की  सेवाओं  में  गुणात्मक  सुधार  के  संबंध  में  कोई

 रीक्षा  की  गई

 यदि  तो  धत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ऐसे  होटलों  की  वित्तीय  स्थिति  के  संबंध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गई  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  भ्ौर  पयंटन  मंत्री  हरकिज्ञन  लाल  :  से  पयंटन  विभाग

 ऐसे  होटलों  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाओं  और  सेवाओं  के  स्तर  के  उचित  रख-रखाव  को

 सुनिश्चित  करने  के लिए  2  और  3  सितारा  श्रेणियों  के  होटलों  सहित  देश  में  वर्गीकृत  होटलो  का

 समय  पर  निरीक्षण  करता  ऐसे  निरीक्षणों  के  दौरान  पाई  गई  करमियों  के  बारे  आवश्यक

 चारात्मक  उपाय  करते  होटलों  को  सूचित  कर  दिया  जाता

 और  पर्यटन  विभाग  होटलों  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  कोई  समीक्षा  नहीं

 स्पंज  झापरन  के  एकक

 2867.  श्री  मोहनसाई  पटेल  .

 ह  /  :  कया  इस्पात  श्लौर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 भरी  क्रमर  सिह  राठवा  |

 करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  स्पंज  आयरन  परियोजनाएं  कार्य  कर  रही  हैं  तथा  स्पंज  आयरन  का

 वाधिक  उत्पादन  कितना

 "१९.
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 क्‍या  मांग  की  पूति  के  लिए  स्पंज  आयरन  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितना  स्पंज  आयरन  आयात  किया  जाता  है  और  इस  पर  कितनी

 राशि  खच  की  जाती

 क्या  देश  में  और  अधिक  स्पंज  आयरन  एकक  स्थापित  करने  का  कोई

 और

 (2)  यदि  तो  कितनी  ऐसी  परियोजनाएं  स्थापित  करने  की  सम्भावना  है  तथा  कहां  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  खख्र  :  इस  समय  देश  में  स्पंज  लोहे  की  दो

 इकाइयां  उत्पादन  कर  रही  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ण  उत्पादन

 1983-84  50,285

 1984-8  5  76,167

 1985-86  59,615

 1985  तक )

 और  हां  |  वर्ष  1983-84  3-84  और  1984-85  में  टन  और

 42,170  टन  स्पंज  लोहा  आयात  किया  गया  था  जिनका  मूल्य  4.71  करोड़  रुपये  और  6.85

 करोड़  रुपये  था  ।

 और  स्पंज  लोहा  उद्योग  पर  से  लाइसेंस  की  प्रक्रिया  हटा  ली  गई  उत्पादन-रत

 इकाइयों  को  छोड़कर  जिन  इकाइयों  को  अशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  अथवा  जिन्हें
 पंजीकरण  प्रदान  किया  गया  उन  इकाइयों  की  संख्या  ये  इकाइयों  किस-किस  राज्य  में  स्थित

 से  संबंधित  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
 ह

 राज्य  का  नास  इकाइयों  की  संख्या  क्षमता  दन

 oe
 रण  गण  पर

 असम  या  दर  3  5,57,500

 मां्न  प्रदेश  6  12,80,000

 बिंहा  र  4  3,13,000

 गुज  रात  1  4,00,000

 91
 |

 |
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 नमन  ननन  मनन  थ  3  सदड।+  रन  ससससससससफससफससफसअस:अोससअसरस  2  3

 ]  2  3

 हरियाणा  4

 ।

 ०  5,50,000

 कर्नाटक  4  7,40,000

 मध्य  प्रदेश  6  7,40,000

 महाराष्ट्र  4,00,000

 उड़ीसा  3  3,90,000

 पश्चिम  बंगाल  3  53,50,500
 ह

 35  या  53,50,500
 लिन  ५  ““--  ८  -  +-  बेल  ज  कण  : +अअमकरा

 गेर  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  प्रधिकारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन

 2868.  श्री  पी०  कुलर्वई  बेल  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  बैंक  अधिकारी  संघ  की  राष्ट्रीय  कार्यकारी  समिति  ने  मांग  की

 है  कि  गैर  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंक  अधिकारियों  के  वेतनमान  में  1  फरवरी  से  संशोधन  किया

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  वेतनमानों  में  संशोधन  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  वेतनमानों  में  संशोधन  न  करने  के  क्या  कारण

 कारण  हैं  ?
 हु

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  भारतीय  बैंक  संघ  मे

 धूचित  किया  है  कि  उसने  गैर-सरकारों  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अधिकारियों  के  एसोसिएशन  से  अधिकारियों

 पथ

 के  वेतनमानों  में  संशोधन  करने  के  लिए  प्राप्त  अनुरोध  के  उत्तर  में  हाल  में  एसोसिएशन  के  साथ  ,

 विचार-विमर्श  किया  था  ।  ऐसा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  करने

 के  कुछ  निर्णेयों  के  परिणा  भ-स्व॒रूप  हुआ  ।  चूंकि  ये
 बेंक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 ह ैइसलिए  वर्तमानों

 मानों  में  सुधार  लाने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करना  इन  बैंकों  के  प्रबन्धकों  के  हाथ  में

 मारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  एकक  परिषद  की  योजता  ध्रारस्भ  करता

 2869.  भोमती  गोता  मुखर्जी  :  क्या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटम  मन्त्री  कह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  कुछ  समय  पहले  अपनी  एकक  परिषदों  के  माध्यम

 से  प्रबंध  में  श्रमिकों  की भागीदारी  की  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  देश  भर  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  बिभिस्न  क्रियाकलापों  में

 वार/क्रियाकलापवार  कार्यरत  प्रत्येक  एकक-परिषद  ओर  प्रबन्धकों  के  के  सदस्यों

 के  नाम  क्या

 प्रत्येक  एकक  परिषद  की  बेंठक  कितनी  अवधि  के  बाद  होती  है  तथा  एकक  परिषद  का

 मुख्यालय  कहां

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  एकक  परिषद  की  कितनो  बैठकें  हुईं  ओर  इस  अवधि  के

 कायं  कुशलता  टत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  भ्रत्येक  एकक/गतिविधि  ने  क्या  सुझाव/सिफा-

 रिशें  की  और

 (&)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम के  प्रबन्धकों  ने  उन  सुझावों  पर  यदि  कोई

 वाही  की  है  तो  वह  क्या  है  ?

 संसदोय  काय  ब्रौर  पयंटन  मंत्री  एथ०  के०  एल०  :  हां  ।

 (@)  से  (&)  सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।;
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 2870.  श्री  हुसेन  दलबाई  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थिछले  तीन  बर्षों  के दौरान  भारत  से  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  मछली  का  निर्यात  किया

 गया

 कया  मछली  के  निर्यात  को  मछली  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  दिया  गया

 यदि  तो  इन  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  मछली  निर्यातकों  को  इससे  क्‍यों  वंचित  रखा  गया

 भारत  को  इस  प्रकार  के  निर्यात  से  क्या  लाम  हैं  ?

 बस्त्र  सम्ज्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  खुर्शोद  प्रालम  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  निम्नांकित  प्रकार  थे  :-

 बर्ष  मात्रा  मूल्य
 २०  )

 2-83  के निर्यातकों को मिल ने वाले प्रोत्साहनों  में

 373.02

 5  384.29

 तथा  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातकों  को  मिल  ने  वाले  प्रोत्साहनों  में  शामिल  हैं  :--

 (1)  चुनिंदा  मदों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  ।

 (2)  नमूनों  के  हवाई  भाड़े  क ेलिए  सहायता  देने  के लिए  वित्तीय  और

 (3)  जैनेरेटिंग  प्रशीतित  स्वचालित  फलेग-चिपवर्फ  बनाने  की  मशीन  की  स्थापना

 के  जमाने  के  एककों  को  अपग्रेडिग  के  लिए  मूल्यवधित  उत्पादों  क ेलिए  और

 पीलिंग  शैड़ों  की  अपग्रेडिग  तथा  रखरखाव  के  लिए  मशीनरी  प्राप्त  करमे  के  लिए

 दान  सहायता  ।
 ह  -

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (४)  इन  निर्यातों  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  अतिरिक्तਂ  समाज  के  आधिक

 दृष्टि  से  अप्रेक्षाइत  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलते
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 खनिज  श्रोर  धातु  व्यापार  निगम  हारा  इस्पात  का  झायात

 2872.  श्री  धर्ममाल  सिह  सलिक  ]
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  9  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सुमाष  यादव  J

 जैसाकि  31  1985  के  फाइनेंशियल  टाइम्स  में  समाचार  छपा  क्या  खनिज

 ओर  धातु  व्यापार  निगम  ने  इस्पात  का  आयात  करने  का  निर्णय,किया

 किन-किन  देशों  से  इस्पात  का  आयात  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  पर  कुल  कितनो  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खशोंद  झ्ालम  :  जी

 इस्पात  का  आयात  मुख्यतः  डी०  पी०  आर०

 जापान  दक्षिण  पश्चिमी  जमंमी  और  यूगोस्लाविया
 से  किया  जा  रहा

 सरकार  ने  एम०  एम०  टी०  सी०  की  मार्फत  1985-86  के  दौरान  लोहा  और  इस्पात

 मदों  के  आयात  के  लिए  547  करोड़  रु०  की  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  रिलीज  की

 ध्यापार  घाटे  में  बद्धि

 2873.  प्रो०  भधु  वण्डवर्ले  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने
 ।3  1985  को  नई  दिल्ली  में  एण्ड  टेक्नोलोजी  :

 इस  दृण्डिया  रिप्रास्पेकंट  एण्ड  प्रास्पेक्ट  पर  दो-दिवसीय  सम्मेलन  का  उद्घाटन  करते  समय  तर्क  दिया

 था  कि  यदि  आयात-प्रतिस्थापन  महूंगा  पड़ता  तो  आयात  बढ़ाया

 यदि  तो  क्या  यह  दृष्टिकोण  आत्म-निर्भरता  के  मार्ग  के  प्रतिकूल  और

 क्‍या  इस  नये  दृष्टिकोण  के  परिणामस्वरूप  व्यापार  घाटा  नहीं  बढ़ेगा  जो  पहले  ही  अप्रैल

 ओर  जुलाई  1985  के  बोच  3,079  करोड़  रु०  तक  पहुंच  चुका  है  ?

 बस्त  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुशोंद  आलम  :  जी  प्रधान  मंत्री  ने

 केवल  आयात  प्रतिस्थायना  की  लागत  को  ध्यान  में  रखने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  ।

 (@)  ओर  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।
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 बीत  नलश््््ा5:ससससडफफफककससफसकफककककोइअइन  "०

 बंक  लाकर  का  केवल  सावधिक  जमाकर्ताशों  को  ही  उपलब्ध  होना

 2874.  प्रो०  संधु  वण्डवर्ले  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंकों  न ेअपनी  शाखाओं  को  निदेश  जारी  किए  हैं  कि  बैंक  लाकर  केवल  उन्हीं  ग्राहकों '
 को  उपलब्ध  कराये  जाएं  जो  बक  में  सावधिक  जमा  खाता  खोलने  को  तैयार

 क्‍या  आल  इंडिया  आई०  एस०  बी०  सी०  सी०  के  सचिव  ने  वित्त  मंत्रालय  को  एक  पत्र

 लिखा  है  जिसमें  सूचना  दी  गई  है  कि  यह  संदेह  से  परे  है  कि  बैंक  ग्राहकों  पर  हावी  हैं  और  लाकर
 *  आवंटित  करने  से  पहले  यह  शर्तं  लगाते  हैं  कि  व ेधनराशि  जमा  करवाएं  या  अपने  मित्रों  और  संबंधियों

 के  नाम  धनराशि  जमा  और

 यदि  तो  क्या  बैंकों  की  इस  प्रवृत्ति  से  यह  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होगी  कि  सावधिक  जमा

 खातों  के  लिए  लाकरों  पर  अमीरों  का  एकाधिकार  होगा  और  उनका  काला  धन  सुरक्षित  रहेगा  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 ग्राहकों  को लाकर  अलाट  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  द्वारा  अनुपालन  किये  जामे  के

 लिये  1984  में  कुछ  मार्ग  निदेश  जारी  किये  इन  मार्ग  निदेशों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  --

 (1)  शाखाओं  में  लाकरों  के  अलाटमेंट  की  एक  प्रतीक्षा  सूची  होती  चाहिए  ।  लाकर  अलाट

 करने  के  लिए  प्राप्त  सभी  आवेदनों  की  प्राप्ति  की  सूचना  दी  जानो  चाहिए  ओर  उसमें

 प्रतीक्षा  की  संख्या  भी  दी  जानी

 (2)  शाखाओं  द्वारा  कम  से  कम  80  प्रतिशत  लाकर  आओ  पहले  के  भाधार

 पर  अलाट  किये  जाने  बाकी  लाकर  शाखा  प्रबन्धक  अपने  विवेकानुसार

 कारोबार  के  बिचार  से  अपने  महत्वपूर्ण  प्राहकों  को  अलाट  कर  सकते

 (3)  लाकरों  के  अलाटमेंट  में  बैंकों  को  सावधि  जमा  के  रूप  में  प्नराशि  जमा  कराने  पर  जोर

 नहीं  देना  लेकिन  यदि  बैंक  आवेदक  से  जिसे  लाकर  अलाट  किया  गया  हो  उतनी

 धनराशि  की  अलाटमेंट  की  शर्तों  के  रूप  में  मांग  जिसका  वार्षिक

 ब्याज  लाकर  के  वार्षिक  किराये  से  अधिक  न  हो  तो  उस  पर  कोई  आपत्ति

 विकल्प  के  रूप  लाकर  धारियों  से  3  वर्ष  के  लिए  लाकर  का  किराया  पेशगी  लिया

 जा  सकता  वे  लाकर  धारी  जो  किराये  का  वाषिक  भुगतान  करते  हैं  भौर  भुगतान  में

 चूक  करते  हैं  उन्हें  तब  तक  इन  लाकरों  में  समान  रखने  तथा  सामान  निकालने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  जब  तक  वे  किराए  की  बकाया  रकम  को  अवा  नहीं
 कर  देते  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मार्गनिददेशों  का  पालन  कर  रहे  हैं  लेकिन  जब  कभी  इन  भांग

 निर्देशों
 का  उल्लंधन  किये  जामे  के  बारे  में  कोई  विशेष  शिकायतें  प्राप्त  होती  तब  उपचारात्मक

 कारंबाई  करन ेके  लिए  उनकी  जांच  की  जाती
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 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कक्णे  पटसम  की  खरीद

 2875.  श्री  क्षतीश  चम्त्र  सिह  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  चालू  मौसम  के  दोरान  कच्चे  पटसन  की  खरीद  हेतु  लक्ष्य

 निर्धारित  किया

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  अब

 तक  कितने  मूल्य  का  और  कितनी  मात्रा  में  कच्चा  पटसन  खरीदा  गया

 उस  प्रकार  की  खरीद  के  लिए  पटसन  उत्पादकों  को  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  क्या

 मूल्य  दिया

 पिछले  तीन  मौसमों  के  दोरान  भाग  ओर  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  स्थिति

 और

 (3)  उपरोक्त  भाग  और  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्न्न  सरत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुशोंद  श्रालम  :  से  भारतीय  जूट  निगम

 को  सर्वाधिक  समर्थन  कीमत  पर  उपजकर्ताओं  द्वारा  निगम  को  बिक्री  हेतु  कच्चे  जूट  की  अपेक्षित  मात्रा

 की  खरोद  के  सम्बन्ध  में  स्थायी  अनुदेश  मिले  हुए  3  1985  तक  भारतीय  जूट  निगम  ने

 राज्य  सहकारिताओं  की  सहायता  से  लगभग  79.31  करोड़  रु०  मूल्य  की  18.75  लाख  गाठों  की  कुल
 मात्रा  की  खरीद  की  भारतीय  जूट  निगम  चालू  सीजन  के  दौरान  की  गई  खरीद  हेतु  उपजकर्ताओं

 को  दी  गई  कीमत  एक्स-असम  के  लिए  215  रु०  से  240  रु०  के  बीच  और

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  244  रु०  से  273  रु०  प्रति  क्विटल  के  बीच  रही  ।

 (a)  और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 भारतीय  जूट  निगम  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरौन  कच्चे  जूट  की

 बसूली  के  ब्योरे  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :---

 भाता-हजार  शाठों  में

 भल्य-लाख  ९०  में

 1982-83  2-83

 कमीज ct car  की  जी

 राज्य  अधि  प्राप्त  की  अधिप्राप्ति  कीमत  की  श्रेणी  अधिप्राप्त  मात्रा

 गई  मात्रा  का  अनुमानित

 मूल्य  .

 प्रमुख  किस्म  कीमत  (२०/क्वि०)
 न्यूमतम  अधिकतम

 1  2  3.“  4  5  6

 प्िसम  .....  130.)  175.00  185.00  वश
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 राज्य

 1

 असम

 बिहार

 मेघालय

 उड़ीसा

 त्रिपुरा

 छल  प्र०

 प०  बंगाल

 आण०  प्र०

 69.3  184.50  195.00  239.1

 सहित )
 1.7  मेस्टा  154.00  154.00  1.1

 0.7  188.50  188:50  2.3

 34.0  मेस्टा  159,50  159.50  98.3

 0.1  190.00  19000  —

 622.8  194.50  229.50  2321.0

 न  बिमली  बाट  कोई  खरीद  नहीं  —

 नीरज  ल्चंंअस्‍  ना  नस  न  तल  ७,  ७,
 सान्रा  हुजार  भाणों  में

 मूल्य  लाख  र०  में

 3-84

 अधिप्राप्स  की  प्रधिप्राप्ति  कीमत  की  श्रेणी  अधिप्राप्त  मात्रा  ;
 गई  मात्रा  का  अनुमानित

 मूल्य

 प्रमुख  किस्म  कीमत  (रु०/क्वि०)

 न्यूनतम  अधिकतम

 2  3  4  5  6

 245.00  285.00  546.7

 54.5  245.00  290.00  284.9

 2.9  मेस्टा  बाट  225.00  255.00  3.9

 0.7  225.00  3.7

 मेस्टा  बाट  260.00

 कोई  खरीद  नहीं  ---

 654.0  टी  .  255.00  325.00

 -  बिमली  बाट  कोई  खरीद  नहीं

 4548.0



 85

 यर्कइाआ्आंआ  9  $  6

 असम  1553  575 3  575.00  920.00  2309.8

 बिहार  99.8  600.00  910.00 1382.5

 मेघालय  6.4  मेस्टा बाट  650.00  820.00  16.8

 उड़ीसा  23.8  595.00  965.00  394.7

 त्रिपुरा  28.3  मेस्टा बाट  400.00  800.00.  356.2

 उ०  प्र०  4.1  werq-5 800.00  800.00  —

 प०  बंगाल  683.7  ढी०  612.50  980.00  10268.1

 आ०  प्र०  15.6  बिमली  बाट  570.00  800.00  199.7

 योग  :  1016.0  149278”

 लेयरमेत  एवं  प्रबन्ध  निवेशक  के  बिना  कार्य  कर  रहो  राष्ट्रीय  वस्त्र

 नई  दिल्‍ली  के  सहायक  मिल

 2876.  भ्री  एच०  एन०  नस्जे  गौड़ा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  नई  दिल्‍ली  के  9  सहायक  मिलों  में  से  अधिकांश

 मिलें  इस  समय  चेयरमैन  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  बिना  कार्य  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  किस  तारीख  से  इन  मिलों  में  चेयरमैन  एवं
 प्रबन्ध  निदेशक  के  बिना  प्रबन्ध  व्यवस्था  चल  रही  है  ?

 वस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  खुशोंद  ध्रालस  :  ओर  नो  में  से  के कंबल

 तीन  सहायक  कम्पनियां  इस  समय  अध्यक्ष-सह-प्र  बन्धक  निदेशकों  के  बिना  इसका  विवरण  नीचे

 दिया  गया  है  :--

 (1)  एन०  टी०  सी०  बिहार  तथा  :

 इस  सहायक  कम्पनी  के  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध  निदेशक  ने  त्याग-पत्र  दे  दिया  था  तथा  उन्हें
 31-8-198  5  को  कार्ममुक्त  कर  दिया  चुने  गए  उम्मीदवार  को  नियुक्षित  का  आफर  भेज  दिया

 गया
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 (2)  एन०  ढी०  सी०  लि०  :

 सह  सहायक  कम्पनी  के  अध्यक्ष-सह-प्र+न्ध  निदेशक  24-12-1985  को  अपने  कार्यकाल
 के  पूरे

 होने  के  पूर्व  1-10-8  5  से  अबकाश  पर  चले  गए  तथा

 (3)  एन०  टी०  सी०  लि०  :

 इस  सद्दायक  कम्पनी  के  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध  निदेशक  ने  13-9-1985  को
 '

 त्यागपत्र  दे

 इनका  त्याग-पत्र  इस  वीच  स्वीकार  कर  लिया  गया

 राष्ट्रीयकृ॒त  बेंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  श्रनुस॒चित  जातियों/भनुसचित

 जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  नियुक्ति

 2877.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  निदेशक  मण्डलों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभान्वितों  के  हितों  की  देख-रेख  के  लिए  इन  जातियों  के  एक  अथवा  अधिक

 व्यक्ति  है  7  और

 क्या  गत  अनेक  वर्षो  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  द्वारा  बार-बार  की  गई  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  निदेशक

 मंडलों  में  कम  से  कम  एक  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  निदेशक  नियुक्त  करने  का  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  और  राष्ट्रीयक्त  बैंकों

 के  बोर्डों  मे ंनामित  गैर-सरकारी  निदेशकों  में  सरकार  का  यह  प्रयास  रहता  है  कि  इनमें  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  अधिकांश  राष्ट्रीयक्रृत  बैंकों  के

 निदेशक  बोर्डों  मे ंकुछ  समय  पहले  जो  ऐसे  प्रतिनिधि  अन्य  गैर-सरकारी  निदेशकों  के  साथ  कार्य
 कर  रहे  व ेजनवरी  1985  से  3  वर्ष  का  अपना  कार्यकाल  समाप्त  होने  के  बाद  निदेशक  नहीं  ये
 स्थान  खाली  हो  जाने  के  बाद  अभी  भरे  नहीं  गये  इन  स्थानों  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  का  बयन

 करने  की  प्रक्रिया  जारी  फिलहाल  उन  गैर-सरकारी  निदेशकों  में  जिनका  कार्यकाल  अभी  समाप्त

 नहीं  हुआ  विजया  बैंक  के  निदेशक  बोर्ड  में  अनुसूचित  जाति  के  एक  निदेशक  कार्य  कर  रहे

 झौषधियों  के  निर्यात  में  गिरावट

 2878.  श्री  रास  मगत  पासवान  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  औषध  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  बिदेशों  में  औषध  कम्पनी  स्थापित  करने  जा

 रही
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 क्या  एककों  के  विदेशों  में  लगाने  से  औषधियों  के  निर्यात  में  गिरावट  होने  के  कारण

 सरकार  को  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सरतालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोद  पझ्ालम  :  विदेशों  में  संपुक्त  उद्यम

 स्थापित  करने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  न ेएफ०ई०आर०ए०  के  अधीन  निम्नलिखित  भारतीय  कम्पनियों

 को  अनुमति  प्रदान  कर  दी  है  जिनके  बारे  में  बताया  गया  है  कि  वे  क्रियान्वयन  के  अन्तगेत

 ताईजीरिया

 1.  मैसर्स  राप्ताकोस  ब्रेट  एण्ड  कं०  बम्बई  |

 2.  मैससं  यूनीक  फार्मास्यूटिकल्स  लेबोरेटरीज

 3.  मैसस  यूनाइटेड  कमोलाइड  इण्डस्ट्रीज  प्रा०

 4.  मैसर्स  रैनबेषसी लेबो  रेटरीज  नई  दिल्‍ली

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रबड़  बागान  के  विकास  के  लिए  निधि

 भरी  जाम  जोसेफ  सुभ्शकल  ]
 क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  के०  जी ०  झविधोडी  ल्‍
 प

 शत
 किः

 पंचवर्षीय  योजना  में  रबड़  बागान  के  विकास  के  लिए  कुल  कितना  परिव्यय
 निर्धारित  किया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  प्राकृतिक  रबड़  के  महत्व  और  रबड़  के  आयात  पर  होने  वाली
 विदेशी  मुद्रा  के  घाटे  को  ध्यान  में  रखते  रक्‍्ड़  विक्यस  योजना  के  लिए  कम  से  कम  150  करोड़  रु०
 की  व्यवस्था  करने  का

 पं
 देखते  हुए  और  सरकार  का  रबड़  वागानों  केਂ  विकास  के  लिए  अधिक  धनराशि  को  व्यवस्था  करने  का

 और

 क्‍या  रबड़  के  बागानों  का  अधिक  श्रमिकोन्मुख  होने  और  हमारे  देश  की  बेरोजगारी  को
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 ऊ  अ  ऊ  ऋ  ऋ  ऊ  उ  ल्‍ननननननयनममनन-ऊगन५-+ननननऊनन  कान  ननन++  नमन  न  नमन  Enna  भस  मन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 बस्त  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोद  स्‍ालस  :  से  छठी  योजना  अवधि

 के.दौरान  किए  गए  32.10  करोड़  रु०  के  वास्तविक  व्यय  की  तुलना  में  सातवीं  योजना  के  लिए

 53.43  करोड़  रु०  का  अन्तरिम  आवंटन  किया  गया  है  जोकि  छठी  योजना  के  वास्तविक  व्यय  की

 अपेक्षा  66.4%,  अधिक  है  |  कोई  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किए  जाते

 ]

 झ्ाविवासी  क्षेत्रों  में  कार्य रत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कर्मथारियों  को  जिशेष  सत्ता

 2882.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  विद्यमान  वेतनमानों  में  कार्यरत  कर्म  -

 चारियों  को  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  भत्ता  दिया  जा  रहा  है  जैसा  कि  राज्य  सरकार  के

 कर्म  चारियों  को  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कार्यरत  क्षेत्रीय  ग्रागीण  बैंकों  के

 चारियों  को  ऐसा  विशेष  भत्ता  देने  का  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनादंन  :  से  सरकार  ने  राष्ट्रीय

 कृधि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  से  यह  कहा  है  कि  उसे  किसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  द्वारा  अपने

 चारियों  को  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनाई  बई  रीतिके  अनुसार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विशेष  भत्ता

 दिए  जाने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  बशतें  कि  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बेकों  के  कं  चारियों  को  दी  जाने  वाली

 सुविधाएं  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  साथ  मोटे  तौर  पर  बराबरी

 के  सिद्धाग्त  पर  सुलभ  कराई  जाएं  ।

 बिहार  में  खनिज  सम्पदा  का  पूरा  उपयोग

 2883.  शीमतो  अमावती  गुष्त  :  कया  इस्पात झौर  जवान  मन्त्री  यह  बतामे.की  कृपा  करेंगे

 क्या  विहार  में  खनिज
 सम्पदा

 के  भण्डार  उपलब्ध  हैं  और  इसका  पूरा  उपयोग  नहीं  किया

 भा  रहा

 इस  खनिज  सम्पंदा  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार  और
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  उपलब्ध  की  जा

 रही  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ]

 लोहिक  किस्म  के  इस्पात  का  निर्माण  करने  के  लिए  मंज्रो

 2884.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  श्रय्यर  :  क्या  इस्पात  और  खास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  देश  में  इस्पात  संयंत्रों  को लोहिक  किस्म  के  इस्पात  का  निर्माण  करने  की

 मंजूरी  दे  टी

 यदि  तो  कितने  इस्पात  संयंत्रों  को  मंजूरी  दी  गई  है  और  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  के

 लिए  कितनी  मात्रा  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  उपर्युक्त  किस्म  के  इस्पात  का  अधिकतम  निर्माण  करने  के  लिए

 अनुमति  देने  का  विचार  और

 क्या  देश  में  सिक्कों  की  कमी  की  समस्था  को  हल  करने  के  लिए  मिकल  के  सिक्‍कों  के

 बजाय  इस्पात  के  सिक्के  बनाने  का  प्रयोग  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मस्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  संभवतः  माननीय  सदस्य

 द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  मे ंलोहिक  किस्म  के  इस्पात  का  अभिप्राय  बेदाग  इस्पात  की  लोहिक  किस्म  से

 है  |  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  जारी  कर  दिये  गये  न  कि  विशेष  रूप  से  बेदाग

 इस्पात  की  लोहिक  अथवा  किसी  अन्य  किस्म  के  लिए  ।  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए

 लाइसेंसी कृत  इकाइयां  बेदाग  इस्पात  की  विभिन्‍न  किस्मों  की किसी  एक  अथवा  अधिक  किस्मों  का

 उत्पादन  कर  सकती  हैं  ।

 विद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयों  को  अपने  उत्पादन  में  बिविधता  लाने  के  लिए  कार्बन  तथा  मिश्र

 जिसमें  बेदाग  इस्पात/ताप-प्रततिरोधी  इस्पातं  भी  शामिल  का  अपनी-अपनी  लाइसेंसीकृत

 क्षमता  तक  उत्पादन  करने  की  अनुमति  है  ।

 श्र
 लोहिक  किस्म  के  बेदाग  इस्पात  से  सिक्‍के  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया
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 सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़ा  गया  करोड़ों  रुपये  मूल्य  के सामान  का

 गोदासों  में  बेकार  पड़े  रहना

 2885.  प्रो०  चन्द्र  सानु  वेवी  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़ा  गया  करोड़ों  रुपये  का  माल

 निपटान  न  होने  के  कारण  गोदामों  में  बेकार  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  निपटान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  सीमा  शुल्क
 कारियों  द्वारा  अभिग्रहीत  किया  गया  और  माल  गोदामों  में  जमा  किया  गया  निषिद्ध  माल  अभिग्रहण  के

 तुरन्त  बाद  निपटान  के  लिए  तैयार  नहीं  हो  जाता  माल  निपटान  के  लिए  तभी  तैयार  होता  है  जब

 उसे  सरकार  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  जब्त  कर  लिया  जाता  अर्थात्‌  पुनरीक्षण  और  अभियोजन

 की  यदि  कोई  के  पूर्ण  हो  जाने  के  दिनांक  30-9-85  को  स्थिति  के  अनुसार
 विभिन्‍न  सामहर्तालयों  में  निपटान  हेतु  पड़े  हुए  जब्तशुदा  माल  का  मद-वार  कुल  मूल्य  निम्नोक्त  है  :--

 रुपयों  में  )

 सोना  83

 भांदी  29

 हीरे  एवं  रत्न  123

 मुद्रा  16

 घडियां  323

 इलैक्ट्रानिकी  का  सामान  137

 संश्लिष्ट  फैब्रिक  172

 भग्य  वस्तुएं  983

 1866

 ney  433०8  ऋक»  न्याए  आममनमक

 खराब  होने  वाले  माल  को  विभाग  द्वारा  चलाएं  ओ  रहे  खुंदरा  बिक्री  काउंटरों  के  जरिए
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 उपभोक्ताओं  को  सीधे  ही  बेच  दिया  जाता  उपभोक्ता  माल  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहका  री

 राज्य  सिविल  आपूर्ति  राज्य  सहकारी  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुमोदित  तथा

 सहकारी  सम्तिति  अधिनियम  के  तहत  विधिवत  पंजीकृत  सभी  सहकारी  सेनिक  तथा

 सेनिक  कैन्टीनों  को  और  खुदरा  बिक्री  के  जरिए  बेचा  जाता  व्यापारी  जैसे

 मोटर  वाहन  आदि  को  सावंजनिक  नीलामी के  द्वारा  बेचा  जाता  सरणीबद्ध  औषध-द्रव्यों  की

 पेशकश  सरणीबद्ध  अभिकरणों  को  की  जाती  सोना  तथा  चांदी  भारत  सरकार  की  टकसाल  में  जमा

 कर  दी  जाती

 इसके  निषिद्ध  माल  के  निपटान  की  नीति  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  और

 ऐसे  माल  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  यथापेक्षित  समुचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 विदेशी  फिल्म  निर्माता  को  श्राफ  झ्राई  ०टो०डो ०  सी  ०  ''  शीर्थंक  से

 फिल्‍म  निर्माण  का  कास  सौंपा  जाता

 2886.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पर्यटन  प्रचार  के  संवर्धनात्मक  कार्यों  क ेलिए  विदेशी  एजेंसी  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में

 पघरकार/भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  नियम  तथा  विनियम  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  के  मैसर्स  ओस्सग्रेयम  को  आफ  इंडियन  दूरिम्म
 डेवलपमेंट  कारपोरेशनਂ  शीर्षक  से  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  पर  फिल्म  निर्माण  का  काम  सौंपा

 गया

 (१)  यदि  तो  उक्त  फिल्म  का  निर्माण  विदेशी  एजेंसो  को  देने  के  क्या  कारण  जबकि
 भारत  का  फिल्‍म  उद्योग  काफी  बड़ा  है  तथा  यहां  बहुत  सक्षम  फिल्म  निर्माता

 क्या  उक्त  विदेशी  फर्म  के  साथ  किसी  समझौते  या  संबिदा  पर  हस्ताक्षर  किये  गये
 भौर

 (3)  यदि  तो  उसका  तथा  उक्त  विदेशी  फर्म  को  फीस  के  दी  जाने  वाली  धनराशि

 तथा  अन्य  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  झोर  पंटन  संत्री  एच०  के०  एल०  :  विदेशी  विशापन  और

 जन-सम्पर्क  एजेंसियों  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  नियम  और  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध

 हमारे  विदेशी  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तर्गत  पर्यटन  विभाग  और  एयर  इंडिया  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  बनाये  जाते  जहां  तक  भारत  पबंठन  विकास  निगम  का  सम्बन्ध  इसने  अभी  हाल  ही  में

 धम्बन्धित  मन्त्रालयों  की  अनुमति  से  मेससं  गोल्डन  टूयुलिप  वल्ड  वाइड  नीदरलेंड्स  ओर  मैससे
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 ओडनर  होटल  हांग  कांग  के  साथ  मार्केटिंग  और  रिजर्वेशन  करार  किए

 और  मैससे  आर०जी  ०एम०  फिल्म  लंदन  को  केवल  20,750/-  पौँड

 3.11  लाख  रुपये  के  की  समेकित  फीस  पर  दो  फिल्में  तैयार  करने  का  काम  सौंपा

 गया  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम  और  पर्यटन  विभाग  के  पाप्त  संवर्धनात्मक  और  वाणिज्यिक

 उद्देश्य  से  उसे  डुप्लीकेट  करने  और  टी०बी०  तथा  अन्य  नेट-वक््स  पर  दिश्वाने  का  सुरक्षित
 इस  लागत  में  स्क्रिप्ट  तैयार  करने  डायरेक्टर  और  पा  च  व्यक्तियों  के  क्रयू  के  लिए  फीस  शामिल

 उनके  साथ  इस  आशय  के  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  एक  फिल्म  का  शीषंक  आफ

 आई०टी०डी०सी०ਂ  है  और  दूसरी  विषयक  फिल्म  क्रयू  को  पयंटन  विभाग  के  आतिथ्य

 और  मीडिया  सम्पर्क  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  आतिथ्य  प्रदान  किया  गया  था  ।

 उच्च्च-स्तरीय  ब्यावसायिक  पर्यटन  अभिमुखी  व॒त-चित्र  के  निर्माण  के  जो  अभिप्रेरक

 उद्देश्यों  तथा  हार्ड-सैल  हेतु  समानतः  प्रयुक्त  हो  न  केवल  इस  क्षेत्र  में  अनुभव  और  सुविज्ञता
 अपेक्षित  होती  है  बल्कि  इस  क्षेत्र  में  प्रायः  एक  सुप्रसिद्ध  नाम  भी  मेस्स  आर०जी०एम०

 फिल्मूस  को  विदेशों  में  वाणिज्यिक  स्क्रीनिंग  क ेलिए  भारत  पर  पर्यटन  अभिमुखी  फिल्मों  के  निर्माण  का

 काफी  अनुभव  है  और  इन्होंने  एक  सुप्रसिद्ध  फिल्म  आन  व्हील्सਂ  बनाई  हैं  जो  विदेशों  में  कई
 ली०्वी०  नेट  वर्क  पर  दिद्लाई  जा  चुकी  है  जिससे  पर्यटक  भेजने  वाली  मार्कटों  में  भारत  के  बारे  में

 वान  प्रचारात्मक  कार्य  हुआ  है  ।

 विदेशी  विमान  लेबाहों  के  माल  गोकामों  से  तस्करी  के  सोने  के

 मेडेसिनल  थरर्ण  ध्लौर  हाथ  को  घड़ियां  जब्त  किया  जाना

 2887.  श्री  यू०  एच०  पटेल  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  किनांक  7  1985  के  टं।इम्सਂ  में

 77  लैक्स  वर्थ  कोस्ट्राबेड  सी  ज्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  7  1985  को  सीमा-शुल्क  विभाग  के  निवारक

 एकक  के  जासूप्रों  द्वारा  पालम  में  बड़े  पैमाने  परः  मारे  गये  तस्करी  विरोधी  छापे  के  दौरान  एक  विदेशी

 विमान  सेवा  के  माल  गोदाम  से  77  लाख  रुपये  मूल्य  के  तस्करी  के  सोने  के  मैडेसिनल  चूर्ण  और

 हाथ  की  घड़ियां  जब्त  की

 इसमें  कितने  व्यक्ति  और  देश  शामिल  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 से  दिनांक  सीमाशुल्क  दिल्ली  के  अधिकारियों  ने

 111
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 दो  पैकेटों  को रोककर  उनकी  जांच  की  जो  हांगकांग  से  लाये  गये  थे  तथा  जिन्हें  काबुल/काठमांड  ले

 जाया  जाना  जांच  किए  जाने  पर  13.57  लाख  रुपये  मूल्य  की  3392  कलाई-घड़ियां  तथा  20

 किलोग्राम  के  मूल  औषध-द्रव्य  बरामद  करके  अभिग्नहीत  किए  गए  थे  ।

 अनुवर्ती  कारंवाई  में  7795  11,977  घड़ियों  के  दस-दस  तौले  सोने

 के  100  83  किलोग्राम  दवाइयों  का  विदेशी  मूल  का  विविध  माल  1.25  लाख  रुपये

 की  भारतीय  मुद्रा  तथा  एक  कार  पकड़ी  गई  पकड़े  गये  माल  का  कुल  अनन्तिम  मूल्य  1.03  करोड़
 रुपये  *

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  चूंकि  इस  मामले  की

 क्षभी  जांच  की  जा  रही  इसलिए  इस  स्तर  पर  और  ब्योरे  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 तारियल  का  तेल  झौर  खोपरा  झ्रायात  करने  के  लिए  केरल  सरकार  का  सुझाव

 2888.  श्री  टी०  बशीर
 :  क्या  बाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीपी०  ए०  एन्दनो

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  नारियल  की  खेती  को  संकट  से  बचाने  के  लिये

 खोपरा  और  नारियल  के  तेल  का  आयात  करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुशोद  प्रालम  :  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  इस

 प्रकार  का  कोई  भी  सन्दर्भ  नहीं  भेजा  गया

 खोपरा  और  नारियल  तेल  की  विद्यमान  निर्यात  नीति  में  परिवतंन  करने
 के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  सरकार  ने  हाल  ही  में  खोपरा  और  नारियल  उत्पादों  का  500  मी०टन  ओर

 ताजा  छिलका  रहित  नारियल  का  100  मी०टन  नेपाल  को  निर्यात  अनुमोदित  किया

 हालेंड  प्रमोशन  फाउस्डेशल  द्वारा  पर्यटन  संबर्धन  का  प्रस्ताव

 2889.  श्रीसतीं  साधुरी  क्या  संसदीय  कार्य  शौर  पर्यटल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हा्लैंड  प्रमोशन  फाउस्डेशन  ने  दोनों  देशों  के  बीच  पर्यटन  संवर्धन  के  अनेक  प्रस्ताव

 रखे  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पसंटल  संत्री  एज०  के०  एल०  :
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 बट  पएकनकनक  पार्क  इन  ए्हारइहनननक  नम  कनन्‍स  नानक  पक  नव  5  नाल++  व  कप  ननम  कान  मन  गिनयियि  पति  तन  नसकप  वन  पाक  नामक  +ऊ  कम  नाक  मना

 प्रएत  हौ  नहीं  उठता  ।
 ह

 भारत  पर्यटन  विक्षास  निगम  के  होहलों  में  घाटा

 2890.  श्री  जल  चन्द  डाथा  :  क्या  संसदीय  कार्य  प्रौर  पयंटन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  द्वारा  आज  तक  कितने  होटल  बनाये  गये  हैं  और  वे  कहां

 कहां  स्थित

 क्या  उनमें  से  कुछ  होटल  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  होटल  पिछले  तीन  वर्षों  से  घाटे  में  चल  रहे  हैं  और  उन्हें
 कितना  घाटा  हुआ  तथा  घाटा  होने  के  क्या  कारण

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधीन  होटल  जो  वर्ष

 में  बनाया  गया  घाटे  में  चल  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  है  और  घाटा  होने
 के  क्‍या  कारण  और

 (४)  इसके  कार्यक्रण  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  ध्लौर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  से  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 )  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  होटल  सम्राट  सहित  अपने  होटलों  के  कार्यकरण  में  सुधार
 लाने  के  लिए  निम्नलिखित  विभिन्‍न  कदम  उठाए  --

 में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  बारे  विषणन  तथा  आरक्षण

 सम्बन्धी  टाई  अप्स  करता  ताकि  विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  इनका  सतत  प्रयोग  किया  जा

 सके  ;

 ---  -  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  अपनी  ट्रेवल  एजेंसी  की

 ट्रेबल  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  आदि  को  अतिरिक्त

 छूट

 “---  स्वदेशी  ग्राहकों  लिए  सस्ती  एक-मुश्त  यात्राएं  प्रारम्भ

 ट्रेड  फोरम्ज  में  भागीदारी  द्वारा  विदेशी  मार्केट  में  भारत  पर्यंटल  विकास  निगम

 की  सम्पत्तियों

 में

 है  113
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 कब

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  विकास  से  सम्बन्धित  फर्म

 2891.  श्री  दौलत  सिह  जो  जदेजा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 उनका  ध्यान  दिनांक  12  1985  के  आफ  इंडियाਂ  में  प्लान  एक्सपोर्ट  टार्गेट

 फेसिज  ए  फिशी  प्राब्लमਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  गहरे  समद्र  में  मछली  पकड़ने  के  विकास  पर  वाणिज्य  सचिव  द्वारा  कोचीन

 में  बड़ी  फर्मों  को  क्या  आश्वासन  दिए  गये

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  श्रिम्प  मछली  के  अधिक  पकड़े  जाने  की  जानकारी

 श्रिम्प  मछली  की  पंदावार  के  विकास  के  लिए  क्‍या  ठोस  उपाय  किए  जा  रहे

 गहरे  समुद्र  में  श्रिम्प  मछली  की  सम्पत्ति  को  वैज्ञानिक  तरीकों  से  सुरक्षित  करने  के  लिए
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 कोचीन  में  हुई  बैठक  न॑  समुद्री  खाद्य  उद्योग  द्वारा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 उद्योग  के  संबंध  में  की  गई  मांगों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मनत्रो  खु्शोद  श्रालम  :  जी  गहरे  समुद्र  मे ंमछली

 पकड़ ने  के  बारे  में  बड़ी  व्यवसायी  फर्मो  को  कोई  आश्वासन  नहीं  दियः  गया  ।

 ऐसा  कोई  निश्चित  निष्कर्ष  निकालना  सम्भव  नहीं  है  कि  थ्लिम्प  मछली  अधिक  पकड़ी

 गई

 और  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  जो  कदम  उठाए
 गये  हैं  उनमें  शामिल  हैं  (i)  तीन  क्षेत्रीय  तथा  दो  उप-क्षेत्रीय  प्रान  प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  स्थापित  किया

 जाना  ।  (11)  तटीय  राज्यों  में  सृक्ष्मस्त  रीय  सर्वेक्षण  क  रना  (11  )  कोचीन  के  निकट  वल्ला  रपादम  में  माडल

 प्रान  सीड  हैचरी  फार्म  को  स्थापना  (iv)  पश्चिम  उड़ीसा  तथा  आंध्र  प्रदेश  के

 राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  के  हिसाब  से  तीन-प्रान  सीड  हैचरी  की  स्थापना  करने  की  योजनाएं  तथा

 (५)  हैचरी  सीड  बैंकों  तथा  फार्मो  की  स्थापना  के  लिए  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था

 करने  की  योजनाएं  तैयार  करना  ।

 कीचीन  में  हुई  बैठक  समुद्री  ख्लाद्य  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली

 उद्योग  के  संताधनों  का  उपयोग  किए  जाने  में  उनके  द्वारा  अनुभव  की  जाने  ढाली  कठिना  हयों  को  बताया

 तथा  इस  संबंध  में  उद।र  और  विकास  अभिमुख  नीति  के  लिए  आग्रह

 गुजरात  का  शिप  ब्रेकिंग  उद्योग  शिष्ट  मण्डल

 2892.  श्रीमती  पडेल  रमाबेन  रामजो  माई  सावणि  :  क्‍या  बितत  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपां

 करेंगे
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 क्या  यह  सच  है  कि  भावनगर  के  शिप  ब्रेकिंग  उद्योग  के

 निधियों  का  एक  शिष्ट  मण्डल  1985  में  उनसे  मिला  था  और  उन्होंने  शिप  ब्रेकिंग  उद्योग  पर

 लगाये  गये  शुल्क  को  वापस  लेने  तथा  अन्य  सम्बन्धित  म।मलों  के  बारे  में  चर्चा  की

 यदि  तो  उक्त  बातचीत  और  उनके  द्वारा  शिष्ट  मण्डल  को  दिए  गए  आश्वासन  का

 ब्यौरा  कया

 उक्त  आश्वासनों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गत  दो  महीनों  से  इस  तद्योग  में  सभी  कार्य  रुका  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  उद्योग  को  ऋण  और  अन्य  सुविधाएं  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाएजा  .
 ड  ¢

 रहे  हैं

 विक्  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  गुजरास  के  शिप  ब्रेकिंग

 उद्योग  के  प्रतिनिधियों  उनसे  मांगे  गए  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  दिये  जाने

 के  लिए  अनुरोध  किया  वे  इस  बारे  में  वित्त  मंत्री  महोदय  सें  भी  मिले  इस  मामले  में  रारकार

 द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 और  गुजरात  में  अल्ञांग  स्थित  शिप  ब्रेकिंग  एकक  दिनांक  5  से  7  1985

 तक  बन्द  रहे  और  दोबारा  16  सितम्बर  से  बन्द  शिप  ब्रेकरों  तथा  एम०एस०टी  ०सी  ०द्वारा  आवश्यक  -

 उपकरण  की  खरीद  के  लिए  फैरस  स्क्रेप  समिति  द्वारा  बिलों  में  बट्टा  सुधिधा  प्रदान  करके  वित्तीय

 सहायता-मुहैया  की  जाती  है  ।

 बंगाल  देशी  किस्म  की  कपास  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 2893.  भरी  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  क्या  वस्त्ञ  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  उगाई  गई  बंगाल  देशी  किस्म  की  कपास  का  ,

 बिल्कुल  निर्यात  नहीं  किया

 क्‍या  इस  वर्ष  इस  किस्म  की  बहुत  अधिक  मात्रा  मण्डियों  में  आ  रही  है  और  वह  हमारी  .

 मांग  से  काफी  अधिक  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इसके  निर्यात  का  शीघ्र  निर्णय  करने  तथा  कपास  के  निर्यात

 की  अधिक  स्थाई  नीति  तैयार  करने  का  है  ?

 वस्त्र  सम्क्रालय  के  राज्य  सस्त्री  खुशोद  झालम  :  बंगाल  देशी  रई  महाराष्ट्र

 नहीं  उगाई  जाती  ।

 और  रई  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  देश  में  मांग  तथा  पूति  स्थिति  तथा
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 कीमत  रुख  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  लिया  जाता  सरकार  ने  चालू  रई  मौसम  के  दौरान  निर्यात

 के  लिए  पहले  ही  बंगाल  देशी  की  27,000  गांठढें  रिलीज  कर  दी  हैं  ।

 ]

 झायातित  छीनी  को  घटिया  किस्म

 2894.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  1985-86  के  दौरान  अब  तक  कितनी  चीनी  का

 आयात  किया  गया  है  तशा  इसका  आयात  किस  समझौते  के  अन्तर्गत  किया  जा  रहा  है  और  यहू  किस

 दर  पर  किया  जा  रहा

 आयातित  चीनी  की  किस्म  स्वदेशी  चीनी  की  किस्म  की  तुलना  में  कैसी  और

 यदि  आयातित  चीनी  स्वदेशी  चीनी  की  तुलना  में  निश्चित  रूप  से  घटिया  और  कम

 मीठी  तो  भविष्य  में  चीनी  का  आयात  न  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  !

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मसत्रो  खुशींद  झालम  :  अप्रैल  से  अक्तूबर  1985  तक

 आयातित  चीनी  की  मात्रा  12.10  लाख  एम०  टी०  पहले  से  ही  की  गई  संविदाओं  के  आधार  पर

 चालू  वितीय  वर्ष  के  दौरान  आयातों  की  प्रति  एम०  टी०  अनुपानित  औसत  सी०  आई०  एफ०  कीमत

 2275  र०  प्रति  एम०  टी  ९०

 और  आयातित  ओनी  का  अभिस्पन्दन/इक्षु  श्कंरा  अंश  का  स्तर  भारतीय  चीनी

 मानकों  के  अन्तग्ेत  विहित  99.5  प्रतिशत  ध्रूवण  की  अपेक्षा  अधिक

 .  तित  चीनी  स्वदेशी  चीनी  की  तुलना  में  कम  मीठी  नहीं  है  ।

 |

 चोन
 को  मारतीय  सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात

 2895.  श्री  विश्यानस्व  मिश्र  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  भारतीय  सिले-सिलाये  वस्त्रों  की  चीन  में  बहुत  मांग

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  कपड़े  और  सिले-सिलाये  वस्त्रों  के  निर्यात  के  लिए  चीन  के

 साथ  व्यापार  संबंध  स्थापित  किये

 क्‍या  चीन  की  एक  कम्पनी  ने  चीन  के  लिए-“ग्रेਂ  सूती  कपड़े  के  उत्पादन  देर  लिए
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 महाराष्ट्र  तथा  कुछ  भ्रन्य  राज्यों  में  कुछ  नये  बुनाई  एकक  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम  शुरू  किया

 भौर

 चीन  तथा  भारत  द्वारा  इस  बारे
 में  क्या

 अन्य  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  भ्रालम  से  भारत  की  तरह  चीन

 परिधानों  का  प्रमुख  निर्यातक  है  और  इसलिए  चीन  को  परिधानों  के  कोई  खास  निर्यात  नहीं  वस्त्र

 प्रन्त्रालय  को  भारत  में  बुनाई  एकक  स्थापित  करने  के  चीन  की  कम्पनी  के  किसी  प्रस्ताव  की  जाशकारी

 नहीं

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों/जिस्स  सण्डलों  की  गतिविधियों  की  ससीक्षा

 2896.  श्री  हरिहर  सोश्म  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापार  संवर्धन  निर्यात  संवर्धन  जिन्स  मण्डलों  की  गतिविधियों

 की  समीक्षा  की  जा  रही

 क्‍या  कुछ  संगठनों  के  विलयन/विघटन  बन्द  किये  जाने  पर  भी  संक्तिय  विचार  हो

 रहा

 यदि  तो  इस  कार्यवाही  का  किन-किन  संगठनों  पर  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 गौर

 उनके  कर्मचारियों  का  भविष्य  क्या  होगा  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  झालम  निर्यात  संवर्धन

 वस्तु  बोर्डों  और  अन्य  व्यापार  संवर्धन  संगठनों  के  कार्य  की समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 से  ५क  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है

 तथा  मौजूदा  साधित  खाद्य  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  इस  प्राधिकरण  के  साथ  विलय  किया

 दूसरा  प्रस्ताव  इस  मौजूदा  इलायची  बोर्ड  और  मसाला  निर्यात  संवर्धन  परिषद  का  विलय  करके

 मसाला  बोर्ड  बनाने  का  प्रस्तावित  विलय  से  प्रभावित  स्टाफ  के  लिए  सम्बन्धित  नए  संगठनों  को

 जब  उनकी  स्थापना  हो  सेवा  रम्भ  करने  का  विकल्प  ।

 भमारतोय  भिर्यातकों  हारा  दक्षिण  प्रफ्रोका  के  साथ  गुप्त  व्यापार

 2897.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्या  बिक्  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कों  कुछ  भारतीय  निर्यातकों  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  किये  जा  रहे

 गुप्त  ष्यापार  की  जानकारी
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 ..........

 (a)  यदि  तो  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  गुप्त  व्यापार  पें  संलग्न  व्यापारियों  के  नाम

 सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  द्वारा  किस  प्रकार  का  व्यापार  किया  जा  रहा  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  दक्षिण  अफ्रीका  को  गुप्त  रूप  से

 निर्यात  किए  जाने  के  मामलों  की  सरकार  को  हाल  ही  में  जानकारी  मिली

 निर्यात  परेषणों  को  ले  जा  रहे  एक  पोत  जिसके  बारे  में  यह  जारोप  है  कि  इस  पोत

 में  ले  लाये  जा  रहे  परेषण  दक्षिण  अफ्रीका  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  अभिप्रेत  कोचीन  पहुंचने

 अभिगृहीत  कर  लिया  गया  जांच  के  बाद  इस  आशय  के  दस्तावेजी  साक्ष्य  पर  कि  इन  आधानों

 में  रखा  हुआ  माल  वास्तव  में  दक्षिण  अफ्रीका  के  लिए  था  न  कि  मपूतों  क ेलिए  जैसा  कि  घोषित  किया

 गया  19  आधानों  को  अभिगृहीत  कर  लिया  गया  अभिगृहीत  माल  में  एनैमल  चढ़ाई

 गई  साइकिलों  के  प्रेशर  स्टोव  और  स्टोव  के  पीतल  की  कलात्मक

 लकड़ी  की  संगमरमर  की  संगीत  के  उपकरण  और  खराब  हो  जाने  वाली

 वस्तुएं  जैसे  सूखी  डिब्बा  बन्द  बीड़ियां  और**“नसवार

 सम्मिलित  हैं  ।

 जिन  पार्टियों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  उन्हें  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया

 गया  पोत  के  बम्बई  में  उनके  एजेंटों  तथा  कोचीन  में  उनके  स्थानीय  एजेन्टों  को  भी  कारण

 बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 की  गई  छानबीन  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  मैसस  अकई  इम्पैक्स  प्रा०  लि०  दक्षिण  अफ्रीका

 को  1.5  लाख  रुपये  मूल्य  के  मसालों  और  खेल  के  सामान  जैसे  माल  को  गुप्त  रूप  से  निर्यात  करने  में

 लगे

 नियमों  के  विरुद्ध  भेजे  जाने  वाले  माल  को  अभिगृहीत  कर  लिया  गया  है  तथा  सी  माशुल्क
 1962  के  तहत  अन्तग्ग्रस्त  पार्टियों  को आवश्यक  कारंवाई  के  लिए  कारण  बताओ  नोटिस

 जारी  कर  दिए  गये  जांच  कार्य  अभी  चल  रहे

 विवरण

 उन  पार्टियों  की  सूची  जिन्हें  कारण  बताझो  नोटिस

 जारी  कर  विए  गए

 (i)  मैससं  सीमा  सिल्क  एण्ड

 (1)  मैसर्स  जगदीश  एण्ड  बम्बई  ।

 (iii)  मैंसस  वाद्यजी  लक्ष्मीदास  एण्ड

 स्‍2॥
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 (५)  मैसेसे  वी०  एन०  पी०  इम्पोर्ट  एक्सपोर्ट  लि०

 )  मैसर्स  पेंगुइन

 )  मैससे  एन०  हिम्मतलाल  एण्ड

 मैससे  भूला  सन्‍्स

 )  मैससे  एम०  डी०  भूला  एण्ड  बम्बई  |

 (ix)  मैससे  रोक्सी  लुधियाना  ।

 |

 (5)  मेससे  जे०  के०

 (5)  मैसस  हाजी  भाई  एण्ड

 (xiii)  मैसस  एवन  मुरादाबाद  ।

 मैससं  इम्पल्स  ट्रेडिग

 (79)  आरबी  शिपिंग  कम्पनी  ।

 कोजोन  में  वेलिगटन  होप  में  भारतीय  हस्पात  प्राधिकरण

 लिसिटेड  के  इस्पात  याई  का  विस्तार

 2898.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा
 केरल  को  इस्पात  और  अन्य  मदों  की  अपर्याप्त  सप्लाई  की  जाती

 क्‍या  कोचीन  में  वैलिंगटन  द्वीप  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  इस्पात  यार्ड  का
 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झोौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  हां  ।  केरल  सरकार  ने  अपने  विभिन्‍न
 विभागों  के  लिए  इस्पात  की  अपर्याप्त  उपलब्धि  के  बारे  में  सूचित  किया

 और  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  विचार  से  कोचीन  स्थित
 उनका  वर्तमान  स्टाक  याई  निम्नलिखित  कारणों  से  अपर्याप्त  है  :--

 (i)  यह  आकार  में  छोटा  है  और  यह  दो  हिस्सों  में  बंटा  हुआ  है  जिससे  प्रचालन  कार्व  मश्किल
 »-  होजाता  और

 हु
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 (ii)  इसमें  लोहे  ओर  इस्पात  की  सामग्री  के  एक  रैक  की  उतराई  के  लिए  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।
 ने  इन  अड़चनों  पर  काबू  पाने  के  लिए  अपने  स्टाक  याई  के  लिए  रेलवे-स्टेशन  के  समीप

 एक  उपयुक्त  वेकल्पिक  भू-खण्ड  का  चयन  किया  राज्य  सरकार  से  भूमि-अर्जन  की  कार्यवादी  शुरू
 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के  दौरान  रेलवे  ने  प्रस्तावित  स्थल  के  लिए
 एक  साइडिंग  की  व्यवस्था  करना  सम्भव  पाया

 जेकोसलोवाकिया  झौर  भारत  के  बोच  व्यापार

 2899.  कुमारी  पुठ्पा  देवी  :  क्या  आालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  चेकोस्लोवाकिया  सोशलिस्ट  गणराज्य  के  कुल  ध्यापार  में  हाल  ही  के

 वर्षों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इस  समय  चेकोस्लोवाकिया  द्वारा  भारत  से  किन-किन  वस्तुओं  का  आयात

 किया  जा  रहा  और

 उन  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  इस  समय  दोनों  देशों  के  बीच  आयात-निर्यात

 होता  है  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  मरत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  भारत

 वाकिया  जो  1983-84  में  114.29  करोड़  रु०  बढ़कर  1984-85  में  118.99  करोड़

 रुपए  हो  गया  ।

 इस  समय  चेकोस्लोबाकिया  द्वारा  भारत  से  आयात  की  जाने  वाली  मदों  में  शासिल

 कृषि  इंजीनियरी  खनिज  तथा  चमड़ा  तथा  चमड़े  से  बना

 खनिज  तथा  सम्बद्ध  तथा  अन्य  विविध

 1984  चेकोस्लोवा किया  ने  भारत  से  इन  चीजों  का  आयात  बल्क

 काली  मिर्च  तथा  काजू  मूंगफली  एच  ०पी  तेल  रहित  तेल  रहित  चावल  की

 अरण्डी  का  काजू  छिलका  चपड़ा  तथा  चमड़ा  आधारित

 बासमतो  तम्बाकू  अभ्रक  तथा  अश्नक  आधारित  लोह  लौह  अयस्क

 मंगेनीज  चमड़ियां  तथः  तैयार  शू-अपसं  तथा  चमड़ा

 सूती  सूती  पतिले-सिलाये  हयकरथा  ऊनी  पटसन  से  बना

 कार्बनिक  तथा  अकाबंनिक  तैयार  भेषजीय  बेटरी  टेक्सटाइल

 रेलवे  वेगनों  का  जेरोग्राफिक  हस्तशिल्प  की  वस्तुएं

 1984  में  चेकोसलोवाकिया  से  भारत  के  आयातों  में  शामिल  हैं  :  रोल्ड  इस्पाती

 रोलरतवा  टेपर  विर्वा  सोवन  रहित  दयूबें  तवा  डीजल  जेने  रेटिंग  सेट  तथा  अतिरिक्त
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 मशीनी  चेकोस्लोवाकिया  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  संघटक  तथा

 रिवत  अखबारी  प्लास्टिक  इलेक्ट्रानिक  ओज!र  तथा  टर्बो

 शन्टर्स  तथा  अतिरिक्त  जूता  कमाने  तथा  चमड़ा  तैयार  करने  वाली

 प्रिंटिंग  टेक्सटाइल  आटे  की  चक्की  के  सिट्रिक  एसिड  बनाने  के

 कट  कांच  के  प्रयोगशाला  कार्बनिक  तथा  अकाब  निक  भेषजीय  कर्ची

 यूरोपीय  पझ्राथिक  समुदाय  के  देशों  से  चीनी  का  झ्ायात

 2900.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  यूरोपीय  आशिक  समुदाय  के  देशों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर  चीनी  का

 आयात  कर  रहो
 |

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  1985  से  1985)  के  दौरान  यूरोपीय

 आधिक  समुदाय  के  देशों  से  तथा  अन्य  देशों  से  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  आयात  किया  गया  है  और

 किस  मूल्य  पर  इसको  खरीद  की  गई  देश-वार  प्रति  किलोग्राम  अथवा  प्रति  टन  मूल्य  कितना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चौनी  का  अत्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  लगभग  80  पैसे  प्रति  किलोग्राम

 और

 कया  यह  भी  सच  है  कि  आयातित  चीनी  राशन/उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  5.80  ₹०

 प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  बेची  जा  रही  है  ?

 बस्त्र  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालम  :  हां  ।

 चालू  वर्ष  का  आयात  1985  से  आना  आरम्भ  हो  गया  अप्रैल  से
 1985  के  दोरान  आयातित  चीनी  की  मात्रा  12.10  लाख  मे०टन  है  और  पहले  ही  की  गई  संविदाओं

 के  आधार  पर  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आयात  के  लिए  प्रति  मे०टन  औसत  अनुमानित  लागत  बाकी

 भाड़ा  मूल्य  2275/-  रुपए  प्रति  मे०टन

 नहीं  ।

 आशणतित  चीनी  कंट्रोल  के  माध्यमों  के  जरिये  खुली  बिक्री  में  ऐसी  कीमत  जो
 5.80  २०  प्रति  किग्रा०  से अधिक  न  वितरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आबंटित  की  जा  रही

 लेकिन  कुछ  राज्य  सरकारें
 भी  इस  आयातित  चीनी  को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से

 5.80  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  बेच  रही  आयातित  चीनी  का  एक  भाग  लेबी  चीनी  के  रूप
 में  सभी  राज्य  सरकारों  को  आबंटित  किया  जा  रहा  है  और  इसका  वितरण  4.80  रुप  ए  प्रत्ति
 प्राम  की  एक  समान  को  मत  पर  उचित  मूल्यों  की  दुकानों  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा
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 सोबियत  संघ  के  सहयोग  से  प्रार्ध्र  प्रदेश  में  निर्यातोन्मुल  प्रल्यूसिना
 परियोजना  स्थापित  करने  का  करार

 2901.  श्री  एम०  सुब्बा  रेड्डी  :  बया  इस्पात  झौर  खाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्प्र  प्रदेश  में  एक  निर्यातोन्मुख  अल्यूमिना  परियोजना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 में  1985  के  अन्त  में  मास्को  में  हुई  भारत-सोवियत  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  के  दौरान  चर्चा

 हुई

 क्‍या  सोवियत-सहयोग  सहायता  से  ऐसी  एक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  कोई

 करार-समझोता  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो इस  समय  मामला  किस  स्थिति  में  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  बैठक  में  आन्ध्र  प्रदेश

 में  2.3  मिलियन  टन  वाधिक  क्षमता  की  निर्यात-प्रधान  बाक्साइट  खान  के  निर्माण  में  सहयोग  पर  चर्चा

 हुई

 और  यह  सहमति  हुई  थी  कि  सोवियत  पक्ष  बाबसाइट  खनन  कम्पलेक्स  के  बारे  में

 एक  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार

 साध्यता  रिपोर्ट  के  लागत  खर्च  हेतु  वित्त  व्यवस्था  की  रूपरेखा  पर  विचार  विमर्श  किया

 जा  रहा

 पूंजीगत  माल  के  भ्रायात  सें  वृद्धि/गिराबट

 2902.  श्री  झ्ननिलस  असु  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  से  1984-85  तक  वर्ष-वार  कुल  कितने  मूल्य  के  पूंजीगत  माल  का

 आयात  किया

 इसी  अवधि  के  दोरान  वर्ष-वार  पूंजीगत  माल  के  आयात  म्रें  प्रतिशतता  के  रूप  में  कितनी

 बृद्धि/गिरावट  हुई  ?

 बस्स्न  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  खुशोंद  प्रालम  :  और  एक  विवरण

 पंलग्न  जिसमें  1982-83  1983  के  दौरान  सम्पूर्ण  मशीनों  और  उपस्करों  के

 भायातों  का  कुल  मूल्य  एवं  उक्त  अर्वाध  के  सम्बन्ध  में  प्रतिशतता  के  रूप  में  वृद्धि  अथवा  गिरावट

 हर्शाई  गई  1083  के  बाद  को  अवधि  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं
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 विवरण

 वर्ष  के  दौरान  सम्पूर्ण  मशीनों  तथा  उपस्कर  पुर्जे  तथा  संघटकों  को

 )
 का  आयात  तथा  प्रतिशत  वृद्धि  (+-)  अथवा  गिरावट  (--)

 करोड़  रु०

 क्रांक  मद  का  विवरण  प्रतिशत वृद्धि  2  की  तुलना  में  2-83  में

 प्रतिशत  वृद्धि  (--)  गिरावट  (--)
 ल्‍नननननिननाननगनगनभ2गनगन2रअफगन-मननम-मन-तान  अनमननकम«%मननन.

 सम्पूर्ण मशीनें  एवं  उपस्कर  (+)  25.9

 ह्लोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अंक  संकलन  के  कलकत्ता  स ेआथिक

 सलाहकार के  कार्यालय  में  प्राप्त  अग्निम  आंकड़े  ।

 बिलासिता  की  वस्तुश्नों  का  भ्ायात

 2903.  श्री  मतिलाल  हूंसदा  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 82-83  से  श्री  क्या  में  आयात  की  गई  विलासिता  की  प्रत्येक  वस्तु  का

 बर्षवार  मूल्य  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मस्त्नालय  के  राज्य  मंत्री  खर्शीद  झ्रालम  :  आयात  नीति  में  वाणिज्यिक  कार्यों

 के  लिए  विलासिता  की  वस्तुओं  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  द्विपक्षीय  व्यापार  की  बातों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  तथा  अर्थव्यवस्था  की  सीमित  आवश्यकताओं  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मेवे  तथा  ताजे  फलों

 जेसी  कुछ  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  आयात  की  अनुमति  आवास  के  अन्तरण  पर  कार  तथा  घरेलू
 सामान  के  आयात  की  भी  अनुमति  विलासिता  की  मदों  विशिष्ट  उल्लेख  के  अभाव  में  आयातों  के

 आंकड़े  देता  सम्भव  नहीं

 मेहर  में  पर्यटन  केरा  का  विकास

 2904.  श्री  प्रजोज  क्रेशी  :  क्या  संसदीय  कार्य  भौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ञं

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  सतना  जिले  में  मैहर  में  शारदा  माता  के
 मल्दिर  में  पूजा  करने  तथा  उस्ताद  अलाउद्दीन  संगीत  के  बाधिक  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  भारत
 तथा  विदेशों  से  हजारों  लोग  मेहर  आते

 यदि  तो  क्या  मैहर  कस्बे  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  बिकास  करने  और  वहां
 निक  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा |  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  हां  ।

 और  मैहर  स्थित  शारदा  माता  के  मन्दिर  में  आधुनिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  के

 लिए  एक  कैफेटेरिया  और  शौचालय  के  निर्माणार्थ  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया

 इन  सुविधाओं  का  प्रचालन  इसी  वर्ष  के  दौरान  शुरू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।'

 केरल  में  वायताड  में  काफी  नीलामी  केन्द्र  लोलना

 2905.  श्री  पी०  ए०  एस्टनी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  मालूम  है  कि  काफी  उत्पादकों  को  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  और

 क्‍या  काफी  उत्पादकों  की  शिकायतों  को  आंशिक  रूप  से  समाधान  करने  के  लिए  केरल

 में  वायनाड  में  एक  काफी  नीलामी  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्ते  जुर्शीद  भ्रालम  :  उपजकर्ताओं  को

 कई  वर्षों  स ेकाफी  की  स्थायी  तथा  लाभकारी  कीमतें  मिल  रही  काफी  समय-समय  पर  हुई

 समस्याओं  के  हल  करने  के  लिए  उपाय  करने,में  सक्षम  रहा

 काफी  बोर्ड  को  केरल  के  काफी  उपजकर्ताओं  से  ऐसी  मांग  फे  सम्बन्ध  में  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  मिला'है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  को  मारत  यात्रा

 2906.  श्री  पी०  नासग्याल  :  क्‍या  संसवीय  कार्य  धौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  5  के  दोरान  भारत  यात्रा  पर  आये  विदेशी

 पर्यटकों  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्या  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  भारत  यात्रा  पर  आने  वाले  विदेशी

 पर्यटकों  की  संख्या  में  गिरावट  आई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  लद्दाख  के  विशेष  संदर्भ  भाग  के  उल्लिखित  पयंटकों

 में  से कुल  कितने  पर्यटकों  ने  जम्मू  और  काश्मीर  की  यात्रा  और
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 भारत  में  और  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पयंटन  सन्‍त्री  एच०  के०  एल०  :  भौर  पाकिस्तान

 ओऔर  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को  छोड़कर  वर्ष  1982  से  लेकर  अद्यतन  विदेशी  पयंटक  आगमन  इस

 प्रकार  हैं  :--

 बर्षे  संख्या  ९; प्रस्तर

 1982  860,17  न

 1983  884,731  2.9

 1984  852,503  --3.6

 1985  660,624  --6.7*

 )

 *पिछले  वर्ष  की  तत्सम्बन्धी  अवधि  की  तुलना  में  ।

 देश  में  विभिन्‍न  राज्यों/स्थानों  की  यात्रा  कर  रहे  विदेशी  पर्यटकों  के  विश्वसनीय  आंकड़े

 एक  नियमित  आधार  पर  उपलब्ध  नहीं  विदेशी  पर्यटक  सर्वेक्षण  1982-83  2-83  के  अनुसार
 भारत  की  यात्रा  कर  रहे  कुल  विदेशी  पर्यटकों  के  लगभग  8.56%  ने  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में

 ओर  लगभग  0.96%  ने  लाख  में  कम  से  कम  एक  रात

 1984  के  दोरान  और  1985  में  पर्यटक  आगमनों  में  कमी  का  कारण  1984  के

 उतराधे  और  1985  के  पूर्वाध  में  देश  में  घटी  कुछ  घटनाओं  के  बारे  में  प्रतिकूल  मीडिया-कवरेज

 सरकार  ने  अधिकाधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  जो  कदम  उठाए  हैं  उनमें  प्रतिकूल  मीडिया

 प्रचार  को  निष्प्रभावी  करने  क ेलिए  अभियान  उपभोक्ता  प्रचार  पर  जोर  विदेशी  यात्रा

 अभिकर्ताओं  और  यात्रा  एजेन्टों  के  साथ  जनसम्पर्कों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  मेलों  और

 प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  तथा  आन्तरिक  परिवहन  प्रणालियों  का  विस्तार  करना  आदि  शामिल

 -
 सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  दौ  जा  रही  सेवाधों  के  लिए  बेक  प्रभार  में  वद्धि

 2907.  श्री  सत्येल्र  नारायण  सिंह  :  कया  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  18  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार
 वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दी  जा  रही  विभिन्‍न  सेवाओं  के  लिए  बेक  प्रभार
 में  को  गई  हाल  की  वृद्धि  का  विरोध  किया

 क्‍या  इस  वृद्धि  से  अनेक  प्रतिष्ठानों  विशेषकर  लघु  ओर  मध्यम  प्रतिष्ठानों  की  संचालन
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 लागत  पर  अत्यधिक  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  छोटे  व्यापारियों  को  बैंक  सेवा  प्रभारों  में  कोई  राहृत  दी  जायेगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंन  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 द्वारा  सेवा  प्रभार  बढ़ाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  यह  वृद्धि
 काफी  हद  तक  ऐसी  सेवाएं  प्रदान  करने  में  बेंकों  द्वारा  वहन  की  जाने  वाली  लागत  को  पूरा  करने  के

 लिए  की  गई  सेवा  प्रभारों  में  संशोधन  इस  प्रकार  किया  है  कि कम  राशियों  की  दरें  कम  रखी  गई

 इसके  अतिरिक्त  बैंक  प्रभार  साधारणतः  किसी  प्रतिष्ठान  की  कार्यचालन  लागत  का  कोई  काफी

 बड़ा  हिस्सा  नहीं  होते  और  इसलिए  इन  संशोधनों  का  उत्पादन  लागत  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  पड़ने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।

 मारियल  के  तेल  के  लिए  जारी  किये  गए  ध्रायात  लाइसेंस

 2908.  भ्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नारियल  के  तेल  का  आयात  करने  के  लिए  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आज  तक

 कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गए  और

 आज  तक  नारियल  के  तेल  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  ?

 वस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  मस्ती  खुर्शोद  श्रालम  :  वतंमान  आयात  नीति  के

 अनुसार  नारियल  तैल  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  )  वेजीटेबल  आयल

 कार्पोरेशन  नई  दिल्‍ली  सरकार  का  द्वारा  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  किए  जाने

 की  अनुमति  संयोग  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  आयातित  मदों  के  लिए

 लाइसेंस  अपेक्षित  नहीं  हैं

 1982  और  1983  के  दौरान  एस०टी०सी०  ने  नारियल  तेल  का  आयात  नहीं  किया

 नारियल  तेल  की  घरेलू  कीमतों  पर  दबाव  कम  करने  के  लिए  एस०टी  ०सी०  द्वारा  अप्रैल  1984  में
 केवल  लगभग  9,000  मी०टन  की  मात्रा  का आयात  किया  गया  इस  अवधि  के  दोरान  हिन्दुस्तान
 वैजीटेबल  आयल  कार्पोरेशन  ने  नारियल  तेल  का  कोई  आयात  नहीं  किया  (प्रतिपुर्ति/अग्निम/
 अंशदाय  लाइसेंसों  क ेआधार  पर  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  नारियल  तेल  का  सीधे  भायात  की  अनुमति

 ।  इस  श्रेणी  क ेअधीन  आयात  की  मात्रा  नगण्य
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 कक

 जनता  कपड़े  के  उत्पादन  को  हथक  रघा  क्षेत्र  को  झ्रस्तरण  किए  जाने
 के  पश्चात  की  जाने  बाली  झनवर्तो  कारंबाई

 2909,  श्री  ग्वार०  एम०  मोये
 ओी  एस०  रघुसा  रेडी  »  :  क्या  वस्ञ  सन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सानिक  रेड्डी

 क्या
 केन्द्रीय  द्वारा  अनुवर्ती  कारंवाई  न  किए  जाने  पर  जनता  कपड़े  के  पूरे

 उत्पादन  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हथकरघा  क्षेत्र  को  अन्तरित  करने  के  अस्ताव  पर
 विपरीत  प्रभाव  पड़  सकता

 क्‍या  नागपुर  स्थित  महाराष्ट्र  राज्य  हृघकरधा  निगम  तथा  विदर्भ  बुनकर  केर्द्रीय

 कारी  समिति  के  प्रतिनिधियों  और  हैदराबाद  में  विशेषज्ञों  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  केन्द्रीय  संरकार  इन
 निकायों  से  बिना  मुताफा  कमाये  अधिक  अवधि  तक  काम  जारी  रखने  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकती  ;

 और

 यदि  तो  उनके  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  गये  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है
 तथा  उन  पर  सरकार  की  क्या  फ़्तिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालम  आवश्यक  अनुवर्ती  उपाय

 शुरू  किये  जा  चुके

 और  सम.चार  पत्रों  में  दिए  गये  समाबार  के  अनुसार  एक  मुलाकाती  पत्रकार  को

 योजना  के  गैर.लाभप्रद  रूप  से  चलने  के  बारे  में  बताया  गया  है  संबंध  में  सरकार  को  कोई  विस्तृत '
 सुझाव  नहीं  दिये  गए  हैं  ।

 मारतोय  रिजरं  बंक  के  प्रति  केसत्रीय  सरकार  झौर  राज्य  सरकारों  को  ऋण  प्रस्तता

 2910.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाल  सात  महीनों  के  दौरान  केरद्रीय  सरकार  पर  भारतीय  रिजवं  बैक  के  शुद्ध  ऋण
 की  राशि  बहुत  बढ़  गई

 यदि  तो  यह  ऋण  राशि  कितनी  है  तथा  गत  बर्ष  प्रह  कितनी

 इसमें  इतनी  अधिक  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण

 क्या  बेक  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  राशि  पर  कोई  ब्याज  लेता  है  और  यदि  हां  तो  उसकी

 दर  कया  है  तथा  यह  किस  प्रकार  वसूल  किया  जाता  और

 (2)  चालू  वर्ष  के  लिए  उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  पर  कितना
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 ऋण  है  और  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  इसकी  राशि  क्‍या  थी  ?

 विक्  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के
 सात  महीनों  के  दौरान  अब  तक  भारतीय  रिजरव॑  बैंक  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  दिए  गए  निवल  ऋण  के

 आंकड़े  वर्ष  1984-1985  के  तुल्य  ऑकड़ों  सहित  नीचे  दिएं  गए  हैं  :--

 अप्रैल-भक्टूबर

 मार्च  के  प्रस्तिम  मार्थ  के  प्रन्तिस  दिन  को

 शुक्रवार  को

 1984-85  2,387  +1,969

 1985-86  --5,549  +1,712

 केन्द्रीय  सरकार  को  दिए  जाने  वाले  भारतीय  रिजव॑  बैंक  के  ऋण  में  अत्यन्त  घटबढ़  होती

 रहती  है  ओर  बिन्दु-प्रति  बिन्दु  आधोर  पर  की  गई  कोई  भी  तुलता  वाधिंक॑  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  की  सूचक
 नहीं  होती  ।

 राजकोष  दुण्डियों  पर  क्ट्टे  की  विद्यमान  दर  4.5  प्रतिवर्ष  जबकि  केण्त्रीय  सरकार  की

 दीघ॑  दिनांकित  प्रतिभूतियों  पर  परिपक्वता  की  अवधि  के  अनुसार  दर  में  अन्तर  होता  30  वर्षों  की
 पब्से  अधिक  परिपक्वता  अवधि  पर  दिए  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  11.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 राज्य  सरकार  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  अप्रेश  और  1985  तथा  पिछले
 वर्ष  के  दौरान  दिए  गए  आंकड़ें  निम्नलिखित

 अप्रैल-अवदूबर

 रुपये )

 मा  के  प्रस्तिम  मार्च  के  प्रन्तिम

 शक्रवार  को  दिल  को

 1984-85  5  -+-  86

 1985-86  5-86

 पश्चिम  बंगाल  में  स्वर्ण  प्राभूवण  निर्यात  काम्पलंक्स

 2911.  श्री  सनत  कुमार  मण्डेल  :  क्‍यों  बालिज्ज  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  प्रस्तावित  स्वर्ण  आभूषण  निर्यात  काम्पलेक्स  के  लिए  स्थान  के

 चयन  को  इस  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  अथार्टी  उन  कर्मों  से  पहले  ही  प्रस्ताव  प्राप्त  हो

 चुके  जो  इस  काम्पलेक्स  में  अपना  एकक  स्थापित  करने  को  इच्छुक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  काम्पलैबस  के  आधा  रभूत  ढांचे  के विकास  के  लिए  कार्य  शुरू  किया  गया

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  जेसाकि  उसने  पहले  सहमति  व्यक्त  की

 इस  परियोजना  के  लिए  कोई  सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  कितना  समय

 लगेगा  ?

 ब्त्र  सन्‍त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  खुशोंद  झालम  :  जी  हां  ।

 और  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  मे ंआभूषण  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  केवल

 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 से  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक  अवस्थापना  विकश्स  निगम  जोकि  प्रायोजक

 अभिकरण  है  मुख्य  कायंकारी  अधिकारी  की  अध्यक्षता  में  एक  उप-समिति  को  परियोजना  के  लिए
 योजना  तथा  प्राक्कलन  तैयार  करने  हैं  जिसके  बाद  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  प्रायोजक  अभिकरण  सहायता  के

 लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  सम्पर्क  प्रायोजक  अभिकरण  के  अनुसार  कम्पलेक्स  के  ,

 काम  करने  के  लिए  दिसम्बर  1986  तक  तेयार  हो  जाने  की  संभावना

 इस्पात  संयंत्रों  में  वायु  भ्रौर  जल  प्रवूषण  का  बतंमाम  स्तर

 912.  भौ-सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  इस्पात  शोर  खान  मन्त्री  समस्वित  संयंत्रों  के  बारे  में

 3  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संघया  5085  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 छह  समन्वित  इस्पात  संयंत्रों  में  से  प्रत्येक  में  वायु  और  जल  प्रदूषण  का  वर्तमान  स्तर

 क्या

 उपर्युक्त  प्रश्न  के भाग  के  उत्तर  के  अनुसार  आयात  किए  जाने  वाले  उपकरण  का
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 मूल्य  और  किस्म  क्‍या  और

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कुल  आवश्यकताओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  भौर  लाम  मन्त्री  कृष्ण  जन्द्र  :  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया
 टेड  के  इस्पात  कारखानों  में  विसजित  जल  की  विश्लेषण  रिपं।ट  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बोकारो  और  राउरकेला  के  इस्पात  कारखानों  में  वायु-प्रदूषण  के  बारे  में  प्रारम्भिक

 अध्ययनों  से  वायुमण्डल  और  स्टैक  में  सामान्य  प्रदूषण  की  स्थिति  होने  के  संकेत  मिलते  इस  बारे  में

 शुरू  किये  जाने  वाले  विस्तृत  अध्ययनों  से  और  जांच  की  जाएगी  |  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  और

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  बर्नपुर  में  वायु-प्रदूषण  सम्बन्धी  प्रारम्भिक  अध्ययन  शीघ्र  ही  किए

 जाएंगे  ।

 तातवीं  योजनावधि  में  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  प्रदूषण  पर  और  नियंत्रण  करने  के  लिए
 योजनाओं  की  रूपरेखा  तैयार  की  गई  है  ।

 :  और  विस्तृत  अध्ययनों  का  क'यं  थूरा  हो  जाने  के  पश्चात  ही  आयात  किए  जाने

 वाले  उपकरणों  की  किस्म  और  इनको  कीमत  के  बरे  में  पता  चल

 झ
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 लिखित  उत्तर  6  1985

 “2  स्टील  फरस्स  हैल्ड़  प्रन्डर  कोफेपोसा
 '

 शीर्षक  से  समाचार

 2913.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  12  1985  के  स्टेट्समेन

 में  प्रकाशित  “2  स्टील  फर्म्स  हैल्ड  अन्दर  कोरफेपोसाਂ  शीर्षक  से  समाचार  की  ओर  आकष्ित  किया

 गया

 यदि  तो  इसमें  उल्लिखित  मामले  के  तथ्य  क्या

 इस  प्रकार  के  धोखा-धड़ी  की  कार्य-प्रणाली  कया  है  और  इस  घोखा-धड़ी  का  पहले  पता

 क्यों  नहीं  और

 अ्रव  इस  मामले  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  और  भविष्य  के

 लिए  क्या  डपचा  राट्मक  उपाय  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  हां  ।

 से  कलकत्ता  के  सर्वेश्री  गोविन्द  राम  शंकर  लाल  सराफ  और  राधेश्याम

 तुलसियान  को  मुख्यतया  स्टेनलेस  स्टील  के  जी०  पी०  क्वाइलों  आदि  के  आयातों

 के  सम्बन्ध  में  न्‍्यून  बी जकांकन  किए  जाने  के  मामलों  के  सिलसिले  करोड़ों  रुपए  के  सीमा  शुल्क  की

 चोरी  किए  जाने  और  वर्ष  1981  से  1984  तक  की  अवधि  से  सम्बन्धित  आयात  लाहइसेंसों  की
 साजी  के  सिलसिले  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  नजरबन्द  किया

 गया  मामलों  का  पता  1983  से  तथा  उसमें  आगे  चला  था  परन्तु  साक्ष्य  के  एकत्र  किए  जाने

 जिसमें  माल  की  सूचना  और  वास्तविक  बीजक  मूल्य  का  पता  जलगांया  जाना  शामिल  है  कुछ  समय

 मामलों  की  जांच  पड़ताल  कर  रहे  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  संबंध  में  पार्टियां  उच्च  न्यायालय

 से  व्यादेश  प्राप्त  करने  में  भी सफल  हो  वे  व्यादेश  अभी  भी  लागू  व्यादेशों  को  रह  करवाने  के

 लिए  अब  उपाय  किए  हैं  ताकि  मामलों  की  जांच  पूरी  वरह  हो  सके  ।  इस  प्रकार  के  ऊंचे  लाभ  वाले

 माल  की  सीमाशुल्क  निकासी  के  लिए  आयात-कर्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  दस्तावेजों  की  बारीकी  से

 जांच  की  जा  रही

 विवेज्षी  मुद्रा  भ्रजित  करने  के  लिए  कश्चो  पटसन  के  निर्यात  का  प्रस्ताव

 2914.  भरी  इनाजीत  गुप्त  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  उद्देश्य  से  कच्ची  पटसन  का  निर्यात  करने  का  विचार

 यदि  तो  किन  देशों  को  ओर  किस  मूल्य  पर  निर्मात  किया  |
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 क्‍या  पटसन  मिलों  से  छः  सप्ताह  स्टाक  रखने  के  लिए  कच्चे  पटसन  का  पर्याप्त  स्टाक

 खरीदने  के  लिए  कहा  गया

 कया  50  प्रतिशत  मिलों  ने  ऐसा  नहीं  किया  और

 क्‍या  ऐसी  चुक  करने  वाली  मिलों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  झ्लालम  :  जी

 पटसन  निगम  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  तथा  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  दोनों  के  देशों  को  कच्चे

 पटसन  के  निर्यात  की  संभावना  का  पता  लगा  रहा  उन्होंने  हाल  ही  में  1985  हेतु  व्यापार  योजना  के

 अंतर्गत  1986  लदानों  के  लिए  2.43  करोड़  रु०  मूल्य  की  कच्चे  पटसन  की

 28000  गांढों  के  निर्यात  के  लिए  एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किए  पोलैन्ड  के  साथ  निर्यात  संबिबाभों

 के  लिए  वार्ताएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 से  विवरण  संलग्न

 विवरण

 कच्चे  पटसन  की  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  वस्त्र  आयुक्त  द्वारा  पटसन

 तथा  1961  के  खण्ड  9  क  के  अधीन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  54

 रत  पटसन  मिलीं  के  संबंध  में  एक  आदेश  दिनांक  6-9-1985  जारी  किया  गया  जिसके  अन्तगंत  उनसे  .

 कच्चे  पटसन  की  अपनी  खरीदारियां  एक  ऐसे  ढंग  से  करने  का  निदेश  किया  गया  जिससे  कि  यह

 सुनिश्चित  हो  जाए  कि  कच्चे  पटसन  की  उनकी  अलग-अलग  माल  सूची  बढ़कर  क्रमशः  30-9-8  5  तथा
 31-10-85  तक  छह  सप्ताह  तथा  दस  सप्ताह  की  खपत  के  बराबर  हो  नदीनतम  स्थिति  की

 समीक्षा  करने  पर  दस  सप्ताह  का  स्टाक  स्तर  बनाने  के  लिए  समय  सीमा  एक  आदेश  दिनांक

 31-10-85  0-85  द्वारा  बढ़ा  दी  गई  है  और  मिलों  को  यहू  सुनिश्चित  करने  के  निदेश  विए  गए  हैं  कि  उनके

 स्‍्टाक  30-11-85  5  तक  दस  सप्ताह  के  स्तर  से  नीचे  न  जाएं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  44  जिनके  संबंध  में  उपरोक्त  आदेश  प्रयोज्य  हैं  का  मिष्पादन

 निम्नलिखित  अनुसार  है  :--

 कच्चे  पटसन  का  सटाक  सिलों  को  संख्या

 डे

 दस  सप्ताह  तथा  ऊपर  30

 छह  सप्ताह  तथा  ऊपर  परन्तु  दस  6

 सप्ताह  से  कम  ।

 हा
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 पांच  सप्ताह  तथा  ऊपर  परन्तु  3

 छह  सप्ताह  से  कम  ।

 पांच  सप्ताह  से  कम  5

 योग  44

 दण्डात्मक  उपाय  के  रूप  में  पटसन  आयुक्‍्स  ने  1985  के  माह  के  लिए  बी०  टिवल

 कोटा  आवंटन  से  15  व्यक्तिक्रमी  मिलों  को विवजित  वी०  टिवल  कोटा  आबंटन  को  रोकने  से _
 हिलकारी  प्रभाव  पड़ा  है  ओर  हाल  हो  में  व्यतिक्रमी  मिलों  द्वारा  स्टाक  सृजन के  प्रयासों  में  प्रत्यक्ष  सुधार

 हुआ  हाल  ही  पटसन  आयुक्त  के  स्टाक  ने  6  मिलों  की  स्टाक  रिपोर्टों  की  यथार्थता  देखने  के

 लिए  वास्तव  में  उनकी  जांच  की  और  इन  सभी  मामलों  में  रिपोर्ट  ठीक  पाई  गई  पटसन  आयुक्त

 स्थिति  पर  निरन्तर  निगरानी  रखे  हुए

 मारतीय  पटसन  निगम  हारा  की  गई  खरीद

 29  श्री  इन्त्रजीत  गुप्त  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  1985  तक  राज्य-बार  कुल  कितनी  खरीद  की

 *

 क्‍या  यह  खरीद  सरकार  द्वारा  भारतीय  पटसन  निगम  के  लिए  निर्धारित  किसी  लक्ष्य  के

 .  अनुरूप ह
 क्या  यह  खरीद  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  अथवा  कम  मूल्यों  पर  की  और

 कया  नेशनल  जूट  मैन्युफैक्चरिंग  कारपोरेशन  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मिलों  के  अलावा

 अन्य  मिलें  पटसन  की  खरीद  भारतीय  पटसन  निगम  से  कर  रही  हैं  या  खुले  बाजार  से  कर  रही  है  ?

 बस्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  सस्ती  खुदोंद  प्रालम  भारतीय  जूट  निगम  द्वारा

 1985  तक  कच्चे  जूट  की  गई  कुल  खरीदारियां  राज्य-वार  निम्नोक्षत  प्रकार  हैं  :-.

 राज्य  180  किय्या०  की  गांठों  में
 नी

 ]  2

 आसाम  1,68,889  89

 बिहार  1,31,278

 बंगाल  6,94,444

 त्रिपूरा  23,889

 5438
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 उड़ीसा
 ह

 आन्ध्र  9,889

 मेघालय  आफर

 योग

 भारतीय  जूट  निगम  को  उन्हें  किसानों  द्वारा  सांविधिक  न्यूनतम  कीमत  पर  आफर  की

 ई  कच्चे  जूट  की  मात्रा  खरीदने  के  लिए  भाग्रह  किया  गया

 भारतीय  जूट  निगम  द्वारा  की  गई  खरीदारियांਂ  न्यूनतम  समर्थन  कीमत  अथवा
 अधिक  कीमतों  पर  होती

 भारतीय  जूट  निगम  के  वाणिज्यिक  कार्य  एन०  जे०  एम०  सी०  और  अन्य  सर«

 कारी  तथा  सहकारी  क्षेत्र  की  जूट  मिलों  के  लिए  परन्तु  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  जुट  मिलें  भी  खरोद

 वापसी  संविदा  आधार  पर  खरीद  कर  सकती  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  की  तटवूर  स्थित  शाखाओं  में  हुआ  घाटा

 श्री  म्रलोधर  माने  )
 क्या  बिल्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  सोमनाथ  रथ

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  कुछ  तटदूर  स्थित  शाखाओं  में  भारी  घाटा

 हो  रहा

 यदि  तो  उन  शाखाओं  के  नाम  वया

 धाटा  कब से  हो  रहा

 3  तक  उनमें  कितना  घाटा  हुआ  था  ओर  जनवरी  से  क्या  के

 बीच  की  स्थिति  कया

 होने  के  क्या  कारण  और

 भारतीय  स्टेट  बैंक  की  इन  शाखाओं  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  भस्त्रालय  में  राश्य  मंत्री  जनादत  :  से  (४)  भारतीय  स्टेट  बेंक

 की
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 सिंगापुर  स्थित  विदेशी  शाखा  सहित  कुछेक  शाखाओं  को  वर्ष  1984  में  हुई  ऋण  हानियों  की  सूचना
 मिली  भारतीय  रिजवं  बंक  के  अनुसार  ऐसा  कुछ  बड़े  ऋणकर्त्ताओं  को  दिए  गए  क्रणों  के  डूब  जाने

 ओर  कुछ  देशों  से  भुगतानों  के  विदेशी  मुद्रा  में  न बदलने  की  समस्या  के  कारण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  वाणिज्यिक  बेक  प्रति  वर्ष  अपनी  वाषिक  शाय  में  से  अपने  लेखा

 परीक्षकों  की  तसलली  के  मुताबिक  अशोध्य  ओर  संदिग्ध  ऋणों  की  अपनी  देनदारियों  को  पूरा  करने  के

 लिए  व्यवस्था  करते  हैं  और  उनके  प्रबंध  द्वारा  अन्ततोगत्वा  वसूली  के  योग्य  न  समझे  जाने  वाले  ऋणों

 को  इस  प्रकार  की  गई  व्यवस्था  के  मुताबिक  बट्टे  खाते  डाल  देते  भारतोय  स्टेट  बंक  ने  भी  सिंगापुर
 शाखा  के  अशोध्य  ओर  संदिग्ध  ऋणों  सहित  अपनी  देनदारी  पूरी  करने  के  लिए  ऐसी  ध्यवस्था  की

 बेंककारी  1949  के  अन्तगंत  निर्धारित  तुलन  पत्र  तथा  लाभ-हानि  विवरण के  प्रपत्र  और

 बैंकरों  में  प्रचलित  प्रथाओं  और  रीति  रिवाजों  के  अनुसार  असोध्य  ओर  संदिग्ध  जिनके  लिए
 बैंकों  द्वारा  अपने  लेखा  परीक्षकों  की  तसल्ली  के  मुताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गई  होती  ब्यौरा  प्रकट

 नहीं  किया  जाता  ।  इसे  देखते  हुए  इस  संबंध  में  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  भारतीय  रिजर्व  बेंक

 फिर  सूचित  किया  है  कि  उसने  पहले  ही  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  सिंगापुर  शाखा  में  हुई  विभिन्‍न

 ऋण  की  ह्ाानियों  की  जांच  करने  और  उपयुक्त  कारंवाई  करने  के  लिए  कहा

 भारतीय  रिजवं  बक  और  सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के

 कार्य-निष्पादन  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  बंकों  को  सभी  विदेशी  शाखाओं  के  कार्यकरण  को

 मजबूत  करने  और  अलाभप्रद  शाखाओं  को  यदि  वे  अधंक्षम  नहीं  बंद  करने  के  अनुदेश  पहले  ही  जारी

 कर  दिए

 सातबीं  योजना  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  ध्रोर  कृषि  पर

 प्राध।रित  वस्तुझ्ों  का  निर्यात

 2917,  श्री  मुरलीधर  साने  ],

 दे
 ४  :  कया  बाणिण्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रा  सोमनाथ  रथ  |

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितना  गेहूं  निर्यात  किया

 क्या  देश  में  कृषि  उत्पादों  और  कृषि  पर  आधारित  वस्तुओं  का  भनिर्यात  करने  की
 पर्याप्त  क्ष  मता

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  क्रृषि  उत्पादों  और  कृषि  पर  आधारित

 वस्तुओं  में  वुद्धि  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 उक्त  प्रयो  जन  के  लिए  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  तो  वह  क्या  और

 (¥)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 140
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 बल्त्र  मंत्री  खुशोंद  प्रालम  :  1985-86  के  दौरान  गेहूं  के  निर्यात  की  अनुमति
 दी  गई  है  ।  1984-85  के  दोरान  सूखा  पीड़ित  अफ्रीकी  देशों  के  गेहूं  के  पोतलदान  की  भी

 मति  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  1-1-1985  से  गेहूं  का  निर्यात  इस  प्रकार  किया  है  :---

 (i)  सूखा  पीड़ित  देशों  को  उपहार  87,727,46  मे०  टन

 (ii)  सोवियत  संघ  को  निर्यात  2,07,358  मे०  टन

 (iii)  वस्तु  ऋण  के  रूप  में  वियतनाम  को  निर्यात  70,771  मे०  टन

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  उत्पादन  करने  वाली  प्रस्तावित
 नीति  के  व्यापक  तत्व  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  अधीन  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  ।

 (ii)  रासायनिक  उवंरकों  जैसे  मुख्य  अन्तनिविष्ट  साधनों  के  उपयोग  में  बुद्धि  ।

 (iii)  सुनिश्चित  किस्म  के  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  समय  पर  सुपु्दगी  के  लिए  संस्थागत
 व्यवस्थाओं  का  मजबूत  बनाना  ।

 (४)  नाशीकीट  और  बीमारी  निगरानी  व्यवस्थाओं  ओर  समय  पर  नियंत्रण  कार्यों  को  तीज
 करना  |

 (५)  फ्॒तल  की  सघनता  एवं  उत्पादकता  में  बृद्धि  ।

 बंजर  खारी  ओर  क्षारीय  जलाक़ान्त  तथा  तटीय  बारी  क्षेत्रों  का  सुधार
 तथा  विकास  ।

 भूमि  की  क्वालिटी  में  सुधार  के  लिए  मिट्टी  संरक्षण  उपाय  ।

 फसल  बीमा  का  प्रावधान  ।

 (ix)  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करना  ।

 (४)  फार्म  स्तर  पर  औद्योगिकी  के  प्रभावी  हस्तांतरण  के  लिए  विस्तार  व्यवस्था  को  मजबूत
 करना  ।

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  अन्तः  फसल  भौर  श्रेणी  विषधताओं  को  कम  करने  के

 लिए  विशेष  कार्यक्रम  को  आरम्भ  किया  जाए  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 141
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 विवरण

 सातवों  योजना  संयद aque  के  लिए  प्रमुख  कृषिगत  वस्तुझों  के  उत्पादन  के  लक्ष्य

 कृषिगत  वस्तु  एकक  सातवीं  योजना

 चावल  मि०  टन

 2.  गेहूं
 !  56.00-.57.00

 3.  मोटा  अनाज  !
 34,00--35.00

 4.  दालें
 !

 खाधान्न
 !

 5.  सरसों

 6...  रई  मि०  गांठें  प्रत्येक  9.50

 गांठ

 किग्रा०  की  गि

 ग़स्ता  मिग्टन

 प्रत्येक  गांठ

 8...  जूट  एवं  मेस्ता  मि०  गांठें  प्रत्येक  9.50

 गांठ

 किग्रा०  की

 9...  दूध  मि०  दन

 अण्डे  मि०  टन

 मछली  लाब  टन  40.00

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  सम्बन्धी  समिति  के  सुझाव

 उन  श्री  संयद  मसुदल  हुसेन  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 क ेकायंकरण  की  समीक्षा  करने  के  लिए  22

 को प्रकार द्वारा नियुक्त समित्ति द्वारा क्या मुख्य सुझाव दिये गये उन सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का व्योरा क्या
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 )  क्या  वर्तमान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  पृथक  करके  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का जिला  वार

 पुनगेठन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विक्ष  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनादत  :  सम्भवतः  माननीय  सदस्य  का

 आशय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  विकास  बैंकों  के  काययं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  28-8-1984
 को  गठित  कायकारी  दल  से  दल  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  श्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  संगठनात्मक  ढांचे  और  कार्य  को  सरल  बनाने  के

 विचार  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  में  कुछ

 संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  इस  सम्बन्ध  में  जब  प्रस्ताव  तैयार  हो  तब  उन्हें  विधायी  प्रस्ताव

 के  रूप  में  संसद  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 दुर्गापर  में  सिश्चित  इस्पात  सम्बन्धी  समस्या

 2919.  श्री  हन्तान  मोल्लाह  :  क्‍या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  में  मिश्रित  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समस्याएं  हैं  ;

 यदि  तो  समस्याओं  का  ब्यौरा  क्या

 इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  भ्रौर  खान  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  कारखाने  को  जिन  मुख्य  समस्याओं  का  सामता  करता  पड़

 रहा  वे  दस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  बिजली  तथा  कोक  ओवन  गैस  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  न  होने  के  कारण  क्षमता  के

 उपयोग  में  दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  के

 अभाव  में  पूरी  क्षमता  पर  कारखाने  को  नहीं  चलाया  जा  सकता

 (2)  पुरानी  प्रौद्योगिकी  जिसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कमी  तथा  उत्पादन  लागत  में
 भारी  वृद्धि  हुई  ।

 (3)  मिश्र  इस्पात  के  लिए  बाजार  में  कड़ी  स्पर्धा  क ेकारण  अलाभकारी  बिक्री  मूल्य  ।

 143



 लिखित  उत्तर  6  1985

 (4)  आदातनों  की  लागत  में  बृद्धि  क ेकारण  भारी  उत्पादन  लागत  ।  वर्ष  1983-84  4  के

 बले  में  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  निकलुएफेरा-निकल  ओर  अन्य  मिश्र  धातुओं
 के  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  ।

 (5)  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  परिकल्पित  श्रम-शज््ति  की  तुलना  में  काफी  फालतू
 शक्ति  के  कारण  उत्पादन  की  प्रति  इकाई  की  भारी  श्रम  लागत  |

 और  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  s—

 (1)  के  अन्तर्गत  क्षमता  के  विस्तार  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  की
 अतिरिक्त  सप्लाई  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किये  गये

 (2)  वैक्यूम  आक॑  वैक्‍्युम  आक्सीजन  डी-कार्बोराइजेशन  और  निरन्तर  ढलाई

 मशीन  की  व्यवस्था  करके  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  किया  जा  रहा  जिससे  भारी  मूल्य
 की  मदों  का  उत्पादन  करके  प्रॉडक्ट-मिक्स  में  सुधार  किया  जा  सकेगा  ।

 (3)  निकल  आक्साइड  सिन्टर  पर  आयात-शुल्क  में  87  प्रतिशत  से  कमी  करके  30  प्रतिशत

 तक  तथा  फेरो  निकल  पर  आयात-शुल्क  में  85  प्रतिशत  से  कमी  कर  30  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  -

 (4)  वर्तमान  जन-शक्ति  को  दूसरे  स्थान  पर  लगाकर  संयंत्र  की  विस्तार  इकाइयों  को  3

 1985  से  चलाया  जा  रहा  को  दूसरे  स्थान  पर  लगाने  के

 मामले  पर  श्रमिक  समस्या  के  परिणामस्वरूप  1985  से  उत्पादन  बन्द  हो
 गया  आपसी  बातचीत  से  इस  समस्या  का  अब  समाधाने  कर  दिया  गया

 सितम्वर  भ्रोर  1985  के  दौरान  कलकरा  झौर  मद्रास  सें

 मारे  गये  झ्ाय  कर  छापे

 2920.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराधार  :  क्‍या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अक्तूबर  ओर  नवम्बर  के  महीनों  में  कलकत्ता  और  मद्रास

 महानगरों  में  आय-कर  सम्बन्धी  कितने  छापे  मारे

 छापों  के  क्या  परिणाम  निकले  तथा  उक्त  प्रत्येक  शहर  में  सम्बन्धित  पार्टियों  स ेकितनी

 बेहिसाब  धनराशि  पकड़ी  गई
 ह

 उनमें  से  ऐसी  पार्टियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  पास  5  लाख  10
 लाख  20  लाख  रुपये  और  इससे  अधिक  धनराशि  बरामद  की  और

 उन  मामलों  में  आगे  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 चलता  नी  चार

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  चार  महानगरों

 में  अक्तूबर  और  परिसम्पत्तियों  के  दौरान  ली  गई  आय-कर  तलाशियों  की  संख्या  और

 प्रथमदुष्टूधा  पकड़ी  गई  लेखा-बाहा  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 विन-ीततीनीनतदीभत  नमन नन-+-ननन+ मनन  जममममथ

 सगर  का  तास  तलाशियों  को  नवम्बर, 1985 के  पकड़ी  गई  परिसस्पक्ियों  का

 मूल्य  राषयों

 दिह्ली  29  4.25

 बम्बई  500  445.33

 कलकत्ता  3  2

 मद्रास  I  36.60

 और  अक्तूबर  और  विभिन्‍न  के  दौरान  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों

 के  मूल्य  के  अनुसार  मामलों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  --

 मामलों  की  संख्या

 लगर  का  नाग  5  लाख  रुपये  कार्य  लाख  रुपये  20  लाख  रपये

 से  प्रधिक  से  भ्रधथिक  से  प्रधिक

 दिल्ली  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 बम्बई  4  3  2

 कलकत्ता  4  3

 मद्रास  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 इन  सभी  मामलों  में  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  आवश्यक

 वाई  शुरू  कर  दी  गई

 काजी  रंगा  झौर  कोणाक  में  पर्यटकों  के  लिए  सुख-सुविधाएं

 भरी  भ्रनन्‍्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  संसदीय  कार्य  झ्लोर  पर्यटन  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हाल के महीनों में पर्यटक आवागमन में आई क्री को दूर करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए काजीरंगा और कोणार्क में पयंटक आवागमन कितना हट कई
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 क्या  इन  स्थांनों  में  ठहरने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  प्रतिशतता  बहुत  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दो  रान  इन  चार  स्थानों  में  सुख-सुविधाओं  में  सुधार  करने

 हेतु  सरकार का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  पयंटक  यातायात  में

 आई  गिरावट  का  प्रतिकार  करने  हेतु  विभाग  इस  तथ्य  को  उजागर  करने  के  उद्देश्य  से  कि  भारत

 महाद्पीय  विस्तार  वाला  एक  विशाल  देश  है  और  कुछेक  स्थानों  पर  गड़बड़ी  के  बावजूद  कुल  मिला

 कर  देश  में  शान्ति  है  तथा  विदेशी  पयंटक  किसी  भी  स्थान  पर  पूर्ण  रूप  से  सुरक्षित  विदेशों  में  पूरे
 जोर-शोर  से  एक  पुनराश्वासन  अभियान  प्रारम्भ  किया  हमारे  विदेश  स्थित  कार्यालयों  की

 बिपणन  योजनाएं  भी  सीधे  उपभोक्ता  चुनिदा  यात्रा  अभिकर्ताओं  और  मीडिया  लोगों

 को  भारत  आने  का  निमन्त्रण  देने  तथा  मुख्य  बाजारों  में  संवर्धन  हेतु  शिष्ट  मण्डल  भेजने  के

 आधार  पर  विकसित  की  गई  हैं  ।

 और  स्वदेशी  पर्यटकों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  विभाग  में  उपलब्ध  तहीं  हैं  देश  के
 *

 विभिन्‍न  राज्यों/स्थानों  से  भारत  में  प्रवेश  करने  वाले  विदेशी  पयंटकों  के  सम्बन्ध  में  आगमन  सम्बन्धी

 आंकड़ों  की  संगणना  प्रवेश-द्वारों  पर  की  जाती  है  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  की  विदेशी  पयंटक

 सर्वेक्षण  1982-83  के  अनुसार  भारत  आने  वाले  कुल  पर्यटकों  के  1.55%  ने  कम  से  कम  एक  रात

 दाजिलिंग  में  काजीरंगा  और  कोणाक  के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  की  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 काजीरंगा  और  दाजिलिग  प्रतिबन्धित  क्षेत्र  हैं  और  विदेशियों  के  लिए

 आदेश  1963  में  कवर  किए  गए  इन  स्थानों  पर  जाने  के  लिए  विदेशी  पयंटकों  से  अपेक्षित  पूर्व

 अनुमति  लेने  सम्बन्धी  शर्त  अधिकाधिक  पर्यटकों  के  प्रवाह  में  एक  बाधा  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  से  कोणाक  में  11.50  लाख  और  16.85  लाख  रुपये  की

 मानित  लागत  पर  शापिंग  काम्प्लेब्स  और  एक  डे-सैंटर  के  निर्माण  जेसी  सुख-सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  विभाग  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  कोणाक  में  एक  टायलेट-ब्लाक  के  निर्माण  के  लिए  3.49

 लाख  रुपये  की  एक  राशि  पहले  ही  मंजूर  की  जा  चुकी  बिहार  में  नालन्दा  को  रा५ट्रीय  विरासत

 के  एक  केन्द्र  के  रूप  में  विकप्तित  किया  जाना  दाजिलिंग  या  काजीरंगा  के  लिए  योजना  के

 अन्तगंत  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 बड़ी  परियोजनाझों  के  लिए  विशीय  सहायता  देने  हेतु  बाहरी  देशों  को  पेशकश

 2922.  थ्री  श्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  बिक  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  कतिपय  बाहरी  देशों  ने  इस  देश  में  कुछ  बड़ी  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय

 यता  देने
 की  पेशकश  की

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  किन  परियोजनाओं  के  लिए  वितीय

 सहायता  देने  की  पेशकश  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  काररवाई  की  है  ?

 विक्  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  सोवियत

 वादी  जनतंत्र  संध  की  सरकार  के  साथ  1985  में  एक  करार  निष्पन्त  किया  गया  था  जिसके

 अन्तगगंत  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  ने  कहलगांव  तापीय  बिजली  हाइड्रोकाबंन्स  की

 कृत  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  ओपन  कास्ट  खानों  के  सितनाला  भूमिगत  कोयला

 पाथरडीह  कोयला  धोने  के  कारखाने  के  कोयला  प्राप्ति  संयंत्र  का  डिजाइन  बनाने

 के  लिए  संस्था  की  स्थापना  करने  तथा  नई  प्रौद्योगिकी  चालू  लोह  धातु  कर्म  और  मेशीन  निर्माण

 के  क्षेत्र  में  आधुनिकीकरण  और  पुननिर्माण  के  लिए  आवश्यक  सोवियत  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  लिए

 भारत  सरकार  को  एक  ऋण  दिया  1985  में  जापान  सरकार  के  साथ  एक  ऋण  करार

 निष्पस्न  किया  गया  है  जो  गैस  पाइपलाइन  उवबंरक  सरदार  सरोवर

 पनबिजली  उज्जैन  पनबिजली  परियोजना  और  दूरसंचार  परियोजना  के  लिए

 देश  में  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  विदेशों  से  समय-समय  पर  प्रस्ताव  प्राप्त

 होते  रहते  हैं  ।  पश्चिम  कनाडा  और  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  अन्तर्गत  ऐसी  बड़ी  परियोजनाएं  आती  हैं  जैसे  कि एच०  बी०  जे०  गैस

 पाइप  लाइन  के  लिए  गैस  एच०  बी०  जे०  गैस  पाइप  दुल-हस्ती  पनबिजली
 फरक्का  सुपर  थर्मल  ना  हु  शेव  पत्तन  पर  उत्कर्षण  टिहरी  बांध

 सुपर  थर्मल  रामपुर  अरुचां  खनन  ग्राम  जल  पूर्ति  रेलवे

 के  लिए  हैवी  ड्यूटी  येरगुंतुला  सीमेंट  विस्तार  परियोजना  ।  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  सम्बद्ध
 योजना  के  लिए  अनुमति  देते  समय  सम्बन्धित  परियोजना  प्राधिकारियों  और  प्रशासनिक

 विभागों  द्वारा  परामर्श  करने  के  बाद  निशएनय  किया

 इस्पात  का  भ्राषपात

 2923.  श्री  प्रमर  सिह  राठवा  :  कया  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस्पात  का  आयात  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  वर्ष  1983-84  भर

 1984-85  5  में  कितना  इस्पात  आयात  किया  गया  है  ओर  इस  पर  कितनी  धनराशि  घर्च  की  गई

 इस्पात  आयात  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  देश  में  बिना  बिके  इस्पात  का  बहुत  भंडार

 पड़ा  और

 हे
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 सरकार  की  वर्ष  1985-86  के  लिए  इस्पात  की  आयात  और  निर्यात  नीति  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  सन्त्रो  चर्द्र  :  उपभोक्ताओं  द्वारा

 जिस  प्रकार  के  इस्पात  की  मात्रा  की  आवश्यकता  होती  उनकी  देशोय  उपलब्धि  में  कमी  की  पूर्ति
 करने  के  लिए  इस्पात  का  आयात  किया  जाता  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  स्टील

 अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  माध्यम  अभिकरण  की  मारफंत  इस्पात  का  आयात  5.7

 लाख  टन  तथा  7.0  लाख  टन  किया  गया  था  जिनका  मूल्य  क्रमशः  250  करोड़  रुपये  और  346

 करोड़  रुपये  यह  निजी  उपभोक्ताओं  आयात  किये  गये  इस्पात  के  अतिरिक्त  इन  वर्षों

 के  दोरान  मुख्य  उत्पादकों  के  स्टाक  में  कम्मी  हुई  वर्ष  1983-84  और  1984-85  5  के

 दोरान  इस्पात  के  कुल  आयात  के  आंकड़े  अभी  प्रकाशित  किये  जाने  हैं  ।

 वर्ष  1985-08  के  लिए  आयात  जो  अब  लागू  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि
 देशीय  उत्पादन  से  जितनी  मात्रा  की  मांग  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती  इस्पात  की  उतनी  मात्रा  का
 आयात  किया  कुछेक  मदों  के  नीति  में  एम०  एम०  टी०  जिसे  वर्ष  1985-86  से
 माध्यम  अभिकरण  बना  दिया  गया  द्वारा  आयात  किये  जाने  की  व्यवस्था  कुछेक  पदों  का

 पूरक  लाइसेंसिंग  के  अन्तर्गत  सीधे  आयात  किया  जा  सकता  है  जबकि  कुछ
 अम्य  मदों  का  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयात  किया  जा  सकता  माध्यम  अभिकरण  की
 मार्फत  आयात  और  लाइसेंसिंगਂ  के  अन्तर्गत  आयात  के  बारे  में  देशीय  सप्लाई को  महेनजर
 रहते  हुए  पहले  से  जांच  पड़ताल  की  जाती

 सर्वतोमुखी  इस्पात  मिश्र  इस्पात  लघु  इस्पात  गौण  उत्पादकों
 और  पुनर्बेलकों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  का  निर्यात  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  की  मार्फत
 किया  जाता  लेकिन  देश  में  ही  मांग  होने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  निर्यात  बाजार  में  अत्यधिक  प्रतिस्पर्धा
 होने  के  कारण  काफी  निर्यात  नहीं  हो  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  मेरठ  में  हस्तिनापुर  स्थित  कताई  मिल  का  प्रबन्धप्रहण

 2924.  भ्री  जेनुल  बद्वर  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  के-द्रीय  सरकार  से  मेरठ  जिले  में  हस्तिनापुर  स्थित  एक
 कताई  मदन  इन्डस्ट्रोज  लिमिटेड  का  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  इस  आधार  पर  प्रबंधप्रहण  किये
 जाने  का  अनुरोध  किया  है  कि  मिल  के  बन्द  होने  पर  हस्तिनापुर  की  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और
 इसमें  काम  करने  वाले  श्रमिक/कमं  चारी  बेरोजगार  हो  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  लक्षोंद  भ्रालम  :  हूं  ।
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 राज्य  स'कार  को  बता  दिया  गया  है  कि  नई  वस्त्र  नीति  के  अनसार  गैर-अर्थक्षम  वस्त्र

 एककों  का  अधिग्रहण  उनके  द्वारा  सामना  की  जा  रही  रुप्णता  का  समाधान  नहीं  और

 सरकार  ऐसे  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।

 जाय  विपणन  योजना  में  प्रस्तावित  परिवतंन

 2925.  श्री  प्रसल  दशा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  चाय  विपणन  योजना  ही  मुख्य  रूप  से  बाय  के  मूल्य
 वर्ष  1976  से  पहले  की  दर  तक  नीचे  गिराने  के  लिए  जिम्मेदार

 यदि  तो  सरकार  का  स्थिति  में  सुधार  करने  और  चाय  उद्योग  को  बचाने  की  दृष्टि
 से  विपणन  में  क्या  नये  परिवतंन  करने  का  विचार  और

 क्‍या  चाय  उद्योग  को  समय  की  खुली  छूट  देने  क ेलिए  कोई  दीघंकालीन  विपणन

 नाएं  हैं  ?

 वस्त्र  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोद  भ्रालम  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  चाय  सबसे  सस्ता  और  बहुत  ही  लोकप्रिय  पेय  है  और  अत्यावश्यक  मद  के  रूप  में

 घोषित  कर  दिया  गया  किसी  विपणन  योजना  के  अन्तर्गत  उपभोक्ता  को  उचित  कीमतों

 पर  इसकी  सप्लाई  सुनिश्चित  कःते  हुए  विदेशी  मुद्रा  अजंन  को  अधिकतम  करने  की  आवश्यकता  को

 सन्तुलित  करना  होगा  ।  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  तरीके  अन्तर्राष्ट्रीय  एवं  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  वर्तमान

 कीमतों  और  किसी  भी  समय  की  मांग  पर  निर्भर

 इस्पात  का  निर्यात

 2926.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  इस्पात  झौर  लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  किन  एजेंसी  के  माध्यम  से  बिदेशों  को  इस्पात  का  निर्यात  किया

 गया

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस्पात  के  आयात  में  किन्‍्हीं  अनियमितताओं  की  भोर  विलाया

 या

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  दोधी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई
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 क्या  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  के  निर्यात  के  लिए  कोई  समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस्पात
 की  अधिकांश  उचित  मदों  का  निर्यात  की  माफंत  किया  गया  था  ।

 और  निर्यात  पें  अतियमितताओं  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं

 हुई

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चाय  की  कतिपय  किस्मों  के  निर्यात  पर  प्रतियन्ध

 2927.  भ्री  श्रमल  दत्त  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  की  कतिपय  किस्मों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  प्रत्येक  देश  के  लिए
 कोटा  निर्धारित  करने  से  चाय  उद्योग  को  निर्यात  बाजार  में  बड़ा  धक्का  पहुंचा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  विपणन  योजना
 की  पुनरीक्षा  करने  का  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  खुशोंद  भ्रालम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  झोर  जोन  के  बोच  निर्यात

 2928.  भ्री  चिन्तामणि  जेना
 :  क्या  बाणिज्य  मन्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस  ०  जी  धोपल  हे

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  भारत  से  चीन  को  कुल  कितने  मूल्य  का  निर्यात
 किया  गया  है  और  चीन  से  कितने  मूल्य  का  आयात  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  निर्यात  कप्त  हो  रहा  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  चीन  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही  योजना  तैयार  करने  हेतु  एक
 शक्ति  प्राप्त  कायं  दल  का  गठन  किया  गया  और

 150



 15  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  खुशीव  झ्ालम  :  विगत  3  वर्षों  के  दौरान

 भारत  से  चीन  को  हुए  निर्यातों  का  कुल  मूल्य  तथा  चीन  से  भारत  में  किये  गये  आयातों  का  कुल  मूल्य

 तीचे  दिया  गया

 रु»

 वर्ष  जीन  को  निर्यात  चीन  से  झ्रायात

 1982-83  1216  10502

 1983-84  572  7579

 1984-85  5  212*  6655*

 *अनन्तिम

 जी  गिरावट  इस  वजह  से  आई  कि  चीन  द्वारा  पहले  श्वरीदी  गई  कतिपय  वस्तुएं

 या  तो  उपलब्ध  नहीं  हैं  अथवा  चीन  द्वारा  खरीदी  नहीं  जा  रहो

 वाणिज्य  मन्त्रालय  ने  कोई  कार्य  दल  गठित  नहीं  किया  कतिपय  सम्बन्धित

 ठनों  के  अनौपचारिक  समूह  में  चीन  के  साथ  व्यापार  जढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  विनिमय  किया

 जाता

 दोनों  देशों  द्वारा  वर्ष  1986  के  लिए  एक  व्यापार  संलेख  पर  23  1985  को

 हल्लाक्षर  किए

 सिले-सिलाए  बने  हुए  वस्त्रों  तथा  ऊनी  कपड़ों  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  रियायत

 2929.  श्री  चिन्तामणि  जेमा  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  सिले-सिलाए  बुने

 हुए  कपड़ों  तथा  ऊनी  कपड़ों  का  निर्यात  किया  गया  तथा  1985-86  में  कितने  मूल्य  के  इन

 कपड़ों  का  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना

 कया  सरकार  ने  इनके  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  और  रियायतों  की  घोषणा  की
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  ये  निर्यात  में  वृद्धि  करने  में  कहां  तक

 सहायक  होंगे  ?
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 उअननाननननननन--++

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  खुशीद  भ्रालस  :

 तैयार  यान॑  तथा  ऊनी  कपड़े  के  निर्यातों  का  कुल  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  था  :--

 र०

 )

 1983-84  1214

 1984-85  5  1632

 :  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  )

 चालू  वर्ष  के  निर्यातों  का  अनु  मात  गत  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक

 और  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (1)  वस्त्र  उद्योग  क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  सुलभ  ऋण  योजना  उपलब्ध

 (2)  देश  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  वस्त्र  मशीनों  के  भायात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  पर

 अनुमति  दी  गई

 (3)  विस्तृत  अं  वाले  शटल  रहित  करघों  तथा  रोटर  कताई  मशीनों  के  आयात  को  अनुमति
 निर्यात  दायित्व  के  साथ  रियायती  आयात  शुल्क  पर

 (4)  परिधान  तथा  होजरी  बनाने  वाली  114  मशीनों  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत
 रखा  गया  इनमें  से  97  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  रियायती  शुल्क  का  भुगतान
 करने  पर  दी  गई  है  ।

 (5)  ।  1984  से  वस्त्र  मदों  की  कई  श्रेणियों  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता
 की  दरों  में  संशोधन  क  रके  उन्हें  बढ़ाया  गया  4  1984  से

 सिलाई  धागे  भी  नकद  मुआवजा  सहायता  के  लिए  पात्र  बना  दिये  गये  यह
 नीति  1985  के  लिये  भी  लागू  की  गई

 (6)  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  एक  नीति  योजना  चालू  है  जिसमें  विभिन्‍न

 बच्त्र  म्दें  शामिल  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एकक  तथा  मुक्त  व्यापार  जोनों

 के  एकक  विभिन्‍न  सुविधाओं  के  पात्र  हैं  जेसे  पूंजीगत  कच्चा  संघटकों  आदि
 का  शुल्क  मुकत  आयात  ।

 (7)  सरकार  उत्पादों  तथा  क्षेत्रों  के  रूप  में  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  तथा  उनका

 करण  करने  के  लिए  संवर्धनात्मक  गतिविधियों  को  प्रयोजित  तथा  आधिक  सहायता
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 प्रदान  करती  रही  है  जैसे  बाजार  क्रेता-विक्रेता  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रद्शनियों  में  भाग  '

 (8)  भारत  पसले  बस्त्रों  के  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  आयात-निर्यात  नीति  को  और  उदार

 बनाया  गया

 9)  हमारे  निर्यात  प्रयास  को  और  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  नई  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  की /  |

 गई

 वर्ष  5-86  में  उड़ीसा  में  भारतीय  स्टेट  बंक  की  शाखाएं  खोलना

 2930.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  शाखाओं  के  विस्तार  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  में  भारतोय  स्टेट  बैंक  की  कितनी  नई  शाब्ाएं  खोलने  का

 प्रस्ताव  और

 उड़ीसा  में  इसके  लिए  चुने  गये  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजयं  बैंक
 द्वारा  सरकार  के  परामश  से  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  को  अभी  ह्वाल  ही  में  अंतिम  रूप
 दिया  गया  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राज्य  सरकारों  और  अग्रणी  बैंकों  से  उपर्युक्त  नीति  के
 विभिन्‍न  खंडों  में  बैक  रहित  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  उड़ीसा  में
 और  देश  के  अन्य  भागों  में  ओर  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  भारतीय  रिजवं  बैंक
 नई  शाखा  लाहर्सेसिंग  नीति  के  संदर्भ  में  और  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  होने  पर  विचार
 किया

 झनुसूचित  बंकों  द्वारा  जारी  किये  गये  ड्राफ्टों  को सीमा  शुल्क  के  लिए  स्वीकार  करना

 श्री  सानवेन्द्र  सिह  :  क्या  विश्ा  मनत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सीमा  शुल्क  के  प्राधिकारी  सीमा  शुल्क  के  लिए  अनुसूचित
 बेंकों  द्वारा  जारी  किये  भये  ड्राफ्टों  को  स्वीकार  कर  रहे

 के

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  के  केन्द्रीय  भांडागार  के  दिल्‍ली  स्थित  सीमा
 शुल्क  प्राधिका  री  स्वयं  सीमा  शुल्क  एकत्र  नहीं  कर  रहे  बल्कि  उन्होंने  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय
 स्टेट  बैंक  को  नियुक्त  किया

 यदि  तो  उपयुक्त  प्रयोजन  के  लिए  पूरे  भारत  में  एक  समान  प्रक्रिया  न  अपनाए  जाने
 के  क्या  कारण  और
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 (६)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  बम्बई  सीमा  शल्क  गृह  का

 सीमा  शुल्क  की  अदायगी  के  लिए  किसी  भी  राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए

 अदायगी  आदेशों  और  जो  भारतीय  रिजवे  बक  के  नाम  से  आहरित  होते  स्वीकार

 हरता

 और  लेखा  योजना  के  विभागीयकरण  हो  जाने  शुल्क  निर्धारितियों  को

 भारतीय  रिजवं  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  उप्तके  सहायक  और  अन्य  नामनिदिष्ट  राष्ट्रीयक्ृत

 बैंकों  में  जमा  कराना  होता  मद्रास  और  कोचोन  स्थित  सीमा  शुल्क  गृहों
 में  व्यापारी  वर्ग  को  होने  वाली  दिक्कत  से  बचाने  के  लिए  विभागीय  राजकोषों  को  बरकरार  रहने
 गया  शुल्क  की  अदायगी  किए  जाने  के  लिए  दिल्‍ली  स्थित  सीमा  शुल्क  गृह  में  भी  एक  विभागीय

 राजकोष  है  इसे  एक  अतिरिक्त  सुविधा  के  रूप  में  बरकरार  रखा  गया  ये  वर्ष  1977  में

 लेखों  क ेविभागीय  कारण  किए  जाने  से  पहले  ही  कार्य  कर  रहे  थे  |  विनिदिष्ट  बंकों  में  सीमा  शुल्क  के

 जमा  कराए  जाने  की  परिपाटी  ऊपर  उल्लिखित  जिनमें  राजकोषों  को  व्यापारी  वर्ग  की  सुविधा
 के  लिए  बरकरार  रखा  गया  को  पालन  सारे  भारत  में  एक-समान  रूप  से  किया  जाता

 राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  व्यवस्था  पर  दबाव

 2932.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बँक  द्वारा  हाल  में  किए  गए  एक  अध्ययन  में  राज्य  सरकारों  की
 वित्तीय  व्यवस्था  पर  लगातार  दबाव  पर  चिन्ता  व्यक्त  को  गई

 यदि  तो  इस  दबाव  के  बढ़ने  के  क्या  कारण  हैं  और  1986  के  अन्त  तक

 कितने  आवती  घाटे  की  सम्भावना

 पूर्व  वर्ष  की  तुलना  में  इन  राज्यों  को  भुगतान  की  वृद्धि  दर  में  मंदी  के  क्या  कारण

 गैर-विकास  व्यय  में  वृद्धि  और  विकास  व्यय  की  वृद्धि  दर  में  मंदी  के  क्या  कारण

 और

 राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  सुधार  के  लिए  केन्द्र  से  घन  के  अंतरण  के  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  क्या  विभिन्‍न  उपाय  सुझाए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाइन  :  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  17

 जिन्होंने  1985-86  पूर्ण  बजट  प्रस्तुत  किए  के  उपलब्ध  अंतिम  बजटों  पर  आधारित  अपने
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 1985  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  1985-86  के  दौरान  राज्यों  के  वित्त  प्रावधान  के  वाधिक

 अध्ययन  में  राज्यों  में  वित्त  पर  दबाव  का  उल्लेख  किया

 अध्ययन  में  इस  दबाव  के  बढ़ने  का  पूर्वानुमान  1985-86  के  अन्त  में  1792  करोड़
 रुपये  के  सम्भावित  अनुमानित  संचित  घाटे  के  कारण  लगाया  गया

 अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  विकास  व्यय  में  बढ़ोतरी  की  दर  1984-85  में  15.8%
 से  घटकर  1985-86  में  4.4%,  रह  गई  और  गैर-विकास  व्यय  की  दर  पिछले  वर्ष  24.0%  से

 घटकर  1985-86  में  19.2%  हो  गई  ।

 गैर-विकास  तथा  विकास  व्यय  में  बढ़ोतरी  की  दर  में  क्रमशः  बृद्धि  तथा  छठी

 योजना  स्कीप्रों  के  अनु  रक्षण  व्यय  का  1985-86  से  आगे  तक  के  लिए  आयोजना--भिनन  लेखे  में

 परिवतेन  किए  जाने  के  कारण  जो  योजना-विकास  व्यय  का  भाग

 (2)  केन्द्र  में पिछले  वर्षों  में  राज्यों  द्वारा  उत्पादित  घाटे  के  कारण  राज्यों  के  संसाधन  पर  आए

 दबाव  में  राहत  देने  के  लिए  राज्यों  को  चालू  वर्ष  में  1628  करोड़  रुपये  का  मध्यावधि  ऋण  उपलब्ध

 कराया  केन्द्र  ने  राज्यों  को  कर  वसूली  में  सुधार  करने  तथा  आयोजना-भिन्‍न  व्यय  पर  नियन्त्रण  करने

 का  भी  परामशश  दिया  ताकि  वे  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  ओवर-ड्ाफ्ट  लिये  बिना  ही  चालू  वर्ष  में  अपने

 अनुमोदित  योजना  परिव्ययों  को  वित्त  घोषित  कर  सकें  ।

 प्रृप्स  ग्राफ  को  झ्धिप्रहण  ध्रवधि  को  बढ़ाना

 2933.  डा०  बी०  एल०  शैलेद्ा  :  क्या  बस्ल्न  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ग्रुप्स  आफ  मिल्सਂ  के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण  करने  का  कार्य

 अगले  महीनों  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  जबकि  ग्रुप्सत  आफ  मिल्सਂ  को  इसके  प्रबन्ध

 के  अधिग्रहण  के  बाद  से  निरन्तर  करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  हुआ
 ः

 इस  समय  तक  इस  ग्रुप  की  ओर  कुल  कितती  राशि  बकाया

 स्वदेशी  ग्रुप  की  स्वदेशी  काटन  मिल्स  का  स्वदेशी  पोलीटेक्स  लिमिटेड  में  कितना  हिस्सा
 और

 (8)  इस  ग्रुप  को  हो  रहे  निरन्तर  घाटे  को  क्रम  करने  की  एक  कायंवाही  के  रूप  में  राष्ट्रीय
 वस्त्र  निगम  के  प्रबन्ध  के  अन्त गंत  इसकी  सम्पत्ति  अवरुद्ध  अथवा  अषिग्रहीत  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुर्शीद  भ्रालम  :  ओर  स्वदेशी  काटन
 मिल  कं  ०लि०  कानपुर  के  उपक्रमों  के  समूह  के  अधिग्रहूण  की  अवधि  जो  1-11-1985  से  19

 1455...
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 1986  तक  बढ़ाई  गई  है  जिसमें  19  अप्रैल  भी  शामिल  है  लोक  हित  में  है  ।

 1976-77  से  1985  तक  इन  छः  उपक्रमों  को  लगभग  51.59  करोड़  रु०
 की  हानि  हुई  ।

 तथा  (3)  स्वदेशी  मिल  कं०  लि०  की  स्वदेशी  पालीटेक्स  लि०  में  10/-  Fo
 प्रति  शेयर  के  अंकित  मूल्य  के  10  लाख  इक्विटी  शेयर  की  अधिकृत  पूंजी  कानूनी  कठिनाइयों  को

 देखते  हुए  इस  अधिकृत  पूंजी  का  अधिग्रहण  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  भ्रधोन  झार्थिक  दृष्टि  से  प्रव्यवहायं  कपड़ा  सिल

 2934.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 सरकारो  क्षेत्र  में  आर्थिक  दृष्टि  से  अव्यवहायं  कपड़ा  मभिलों  के  नाम  क्या  हैं  और  इस

 समय  प्रत्येक  मिल  में  कितनी  राशि  का  घाटा  हो  रहा  और

 सरकार का  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  भारी  घाटे  में  चल  रहे  मिलों  से  कैसे  निपटने

 का  विचार  है  ?

 बस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्ती  खर्शीद  झालम  :  आठ  मिलों  का  सबसे

 जोर  मिलों  के  रूप  में  पता  लगाया  गया  इन  आठ  मिलों  के  सम्बन्ध  में  1974-75  से

 1985  तक  संचित  हानियों  को  दाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 यह  महसूस  किया  गया  कि  इससे  पहले  कि  इन  8  मिलों  की  अधथेक्षमता  के  बारे  में
 अन्तिम  निर्णय  लिया  जा  सके  इन  मिलों  की  सम्भाव्य  अर्थक्षमता  के  बारे  में  मिल  स्तर  पर  तथा

 एन०टी०सी०  स्तर  पर  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  में  आगे  विचार-विमर्श  करने  की

 जरूरत  सरकार  को  एन०टी०सी  ०  कम्पनी  )  से  अभी  सिफा  रिशों  प्राप्त  होनी  है  ।

 जिवरण

 एन०टी०्सी०  के  अधीन  सबसे  कमजोर  8  मिलों  के  सम्बन्ध  में  संचित  लाभ/हानि
 से  की  स्थिति

 रु०

 क़ण्सं०  मिल  का  नाम  लाम/हामि

 “  1846

 4. इन्दौर मालवा यूनाइटिड इन्दौर 2970.43 2. कल्याणमल इन्दोर (--) 3. स्वदेशी काटन तथा फ्लोर इम्दा (-) 49
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 1  2  3

 4.  हीरा  उज्जेन  हु  (--)  1672.39

 5.  लार्ड  कृष्ण  टैक्सटटाइल  सहारनपुर  1953.46

 6.  मैसूर  स्पिननिंग  तथा  वीविग  बंगलौर  (--)  2033.41

 7.  आजम  जाही  वारंगल  1721.03

 8.  सेन्ट्रल  काटन  हावड़ा  (--)  2989.87

 योग  :  (--)  16899.65

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  प्रामोदय  पोजनाभों  के  लिये  ऋण  मंजूर  करने  से  इंकार  करना

 2935.  श्री  सी०  सम्बु  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्री कृत  बैंक  ग्रामोदय  योजनाओं  के  लिए

 ऋण  मंजूर  करने  से  इन्कार  कर  रहे

 क्‍या  आन््र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  ग्रामोदय  योजना  के  अन्तर्गत  चुने  और  प्रशिक्षित

 किये  गये  उम्मीदवारों  के  लाभ  के  लिए  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाइत  :  से  माननीय

 सदस्य  का  आशय  1983-84  में  शुरू  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देने  की  योजना

 से  है  जिसे  आन्श्न  प्रदेश  में  ग्रामोदय  योजना  के  नाम  से  जाना  जाता  यह्‌  कहना  सही  नहीं  है  कि

 सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाएं  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  देने  से  इन्कार  कर  रही
 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आन्ध्र  प्रदेश  में  वष  1984-85  के  दौरान

 13,084  मामलों  के  अधीन  जिसमें  27.34  करोड़  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  ऐसी
 योजना  के  मामले  में  जो  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सारे  देश  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  बैंकों  द्वारा  ऋण

 मंजूर  करने  में  देरी/ऋण  मंजूर  न  किए  जाने  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  हो  सकती  जब  कभी  विशिष्ट
 शिकायतें  प्राप्त  होतो  उन  पर  उचित  उपचारात्मक  कारंबाई  करने  के  लिए  उनकी  जांच  की

 जाती  है|

 शारप्र  प्रदेश  में  सातवीं  योजना  के  दोराम  बेकों  कौ  शाखायें  शौलना

 2936,  भी  बो०  शोमनाड्रोश्यर  राब  :  कया  वित्त  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार
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 का  आनश्न  प्रदेश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बैंकों  की  कितनी  शाखायें  खोलने  का

 विचार  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  वर्ष  1985-90  की  अवधि  के  लिए

 शाला  लाइसेंसिंग  नीति  को  हाथ  ही  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  अंतिम  रूप  दिया  नीति  का  मुख्य
 उद्देश्य  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्रामीण  और  अद्धं-शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  बैंक  कार्यालय  17  हजार  की

 जनसंख्या  और  बैंकिंग  सुविधाओं  की  उपलब्धता  में  बड़ी-बड़ी  स्थानिक  दूरियों  को  कम  करने  का  लक्ष्य

 रखा  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  की  अवधि  में  खोली  जामे  वाली  बंक  शाखाओं  की  संख्या
 के  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राज्य  सरकारों  तथा  अग्रणी
 बेंकों  से  भी  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  कम  बैंकों  वाले  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए

 कहा  आन्ध्र  प्रदेश  में  अधिक  बैंक  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  देने  के  सवाल  पर  भारतीय  रिजर्व

 बक  द्वारा  आन्भ्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पता  लगाए  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  होने  पर  भर  उपयुक्त  नीति  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 दस्तकारों  के  लिए  सामूहिक  बीमा  योजना

 2937.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दस्तकारों  को  सामूहिक  बीमा  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्ल्लालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  और  सरकार  ने
 15  1985  से  उन  गरीब  परिवारों  के  लिए  व्यक्तिगत  दुघंटना  बोमा  सम्बन्धी  एक  सामाजिक

 सुरक्षा  योजना  आरम्भ  की  है  जिनके  परिवार  की  कुल  मिलाकर  वाधिक  आय  5,000/-  रुपए  से  कम  है
 ताकि  उन  गरीब  परिवारों  के  पुनर्वात  के  लिए  उत्तरजीवी  लाभ  सुविधा  प्रदान  को  जा  सके  जो  अपने

 परिवार  के  आजी  विका  कमाने  वाले  ऐसे  सदस्यों  की  दुर्घटना  में  हुई  मृत्यु  से  प्रभावित  हुए  हों  और  जिन्हें
 अन्य  किगी  बीमा  योजना  अथवा  किसी  कानून/अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  कवच  प्राप्त  नहीं

 दुर्घटना  से  होने  वाली  मृत्यु  के  लिए  कवच  की  राशि  3000/-  रुपए  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 परम्परागत  शिल्पकारों  के  परिवारों  को  भी  शामिल  किया  गया

 तमिलनाडु  सरकार  ने  भी  जीवन  बीमा  निगम  के  माध्यम  से  गैर-संगठित  क्षेत्र  में  कामगारों  के

 लिए  बीमा  एवं  सेवानिवृत्ति  लाभ  वाली  एक  विशेष  योजना  आरम्भ  की  इन  योजनाओं  में  ग्रामीण

 दस्तकारों  और  शिल्पकारों  को  भी  शामिल  किया  गया  ग्रुजरात  सरकार  ने  भी  इसी  प्रकार  की

 एक  योजना  आरम्भ  की  है  जिसके  अन्तर्गत  हथकरघा  बुनकरों  जैसे  दस्तकारों  को  शामिल  किया  गया
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 बेंकों  हारा  जमा  बीमा  ऋण  गारन्टी  निगम  को  देय  गारन्‍्टी  शुल्क  का  विलय

 2938,  डा०  कृपा  सिधु  मोई  :  क्‍या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  के  नाम  क्या  हैं  जो  कमजोर  वर्गों  को  स्वीकृत  ऋण  के  सम्बन्ध  में

 जमा  बीमा  ऋण  गारन्टी  निगम  को  देय  गारन्टी  शुल्क  का  विलय  कर  रहे

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  मे ंकिसी  प्रकार  की  अनियमितता  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  से  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्रों  को  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  जारी

 किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंके  कमजोर  वर्गों  को  मंजुर

 किये  गये  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  निक्षेप  सीमा  प्रत्यय  गारन्टी  निगम  को  देय

 गारन्टी  फीस  स्वयं  देते  अन्य  मामलों  गारन्टी  फीस  ऋणकर्ताओं  के  जिम्मे  डाली  जा  सकती

 यह  सुनिश्चित  कर  लिया  जाना  चाहिए  कि  बैंकों  ली  जाने  वाली  ब्याज  की  गारन्टी

 फीस  भारतीय  रिजवं  बक  द्वारा  निर्धारित  स्थान  की  दरों  की  सीमा  से  अधिक  न  अतः  उक्त

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखते  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  गारन्डी  कमीशन  देने

 के  मामले  में  एकरूपता  है  ।

 बेकों  द्वारा  जमा  बोमा  ऋण  गारन्टी  निगम  कम्तोशन  वसूल  किया  जाना

 2939.  डा०  कृपा  सिध  भोई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बैंकों  द्वारा  लधु  यूनिटों  से  ब्याज  की  दर  के  अतिरिक्त  कितने  प्रतिशत  जमा  बीमा

 ऋण  गारन्टी  निगम  कमीशन  वद्चुल  किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  यूनिटों  से  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  रियायती  दर  पर  ब्याज  की

 वसूली  किए  जाने  के  अतिरिक्त  प्रति  वर्ष  3/4  प्रतिशत  जमा  बीमा  ऋण  गारन्टी  निगम  कमीशन  वसूल

 किया  जाता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसा  करके  राष्ट्रीयकृत  बैंकीं  द्वारा  उन  लघु  यूनिटों  से  उसी  दर

 पर  ब्याज  वसूल  किया  जाता  जिन  पर  25  लाख  रुपये
 से

 अधिक  राशि  का  ऋण  बकाया  और

 यदि  तो  सरकार  लघु  एककों  को  रियायतें  देकर  अपनी  नीति  किस  प्रकार  उचित

 ठह्राती

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  से  जिन  मामलों  में

 अलग-अलग  ऋण  सीमाएं  25  हजार  रुपये  ग्रप्ो पं  अधिक  नहीं  होती  उनमें  अग्निमों  के  सम्बन्ध  में  मारन्टी
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 की  फीस  बैंकों  द्वारा  दी  जाती  अन्य  मामलों  में  बैंक  गारन्टी  कमीशन  सम्बद्ध  ऋणकर्ताओं  पर  डाल

 सकते  हैं  ।

 निजी  ह्रावास  निर्माण  के  लिए  ऋण  देते  हेतु  वाणिज्यिक  बेकों  को  निधियां

 2940.  श्री  त्वरद  विधे  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  निजी  आवास
 के

 निर्माण  के  ज़िए  ऋण  देने  हेतु  वाणिज्यिक  बेंकों

 द्वारा  नियत  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  कम  उपथोग  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचा  रात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  विदार  है  ?

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनावंन  :  से  वर्ष  1983  के  दौरान

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  विभिन्‍न  श्रेणियों  क ेऋणकर्ताओं  द्वारा  मकान  बनाये  जाने  के  लिए  बैंकों  से  150

 करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  इसमें  से  65  करोड़  रुपये  की  राशि  व्यवितयों/व्यक्ति  समहों
 को  प्रत्यक्ष  रूप  से  सुलभ  कराने  के  लिए  और  बाकी  85  करोड़  रुपये  राज्य  आवास  बोडों  तथा

 आवास  विकास  वित्त  निगमों  जेंसी  संस्थाओं  को  अप्रत्यक्ष  वित्तपोषण  के  रूप  में  देने  के  लिए  रखे

 यह  सही  है  कि  बैंक  निजी  मकान  बनाने  वालों  के  लिए  निर्धारित  राशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  सके  ।
 उपयोग  न  की  गई  राशि  अनुसूचित  जातियों/अन॒ुसूचित  जनजातियों/आरथिक  रूप  से

 वर्गों  तथा  निम्त  आय  वर्गों  के  वस्ते  मकान  बनाने  के  लिए  हुडको  और  राज्य  स्तरीय  अभिकरणों  को  दे

 दी  गई

 पुराने  ऊनी  वस्ल्नों  का  श्रायातु

 2941.  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐसे  पुराने  ऊनी  परिधानों  और  कम्बलों  के  आयात  की  अनुमति  है  जिन

 का  लेवल  लगा  होता

 वर्ष  1982-83,  2-83,  1983-84  और  1984-85  में  ऐसा  कितना  और  कितने  मूल्य  का

 मायात  किया

 कया  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  लाइसेंस  की  शर्तों  का
 उल्लंघन  करके  इन्हें  दिल्‍ली  और  उत्तरी  भारत  के  शहरों  के  बाजारों  में  बेचा  जाता

 कया  पश्चिमों  देशों  में  फैले  जैसे  रोगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  वस्त्र  जन
 स्वास्थ्य  क ेलिए  खतरनाक  ओर
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 (=)  ऐसी  अध्रिय  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  खुशींद  झ्रालम  वर्तमान  आयात  नीति  ए०  एम०
 1985-86  5-86  के  अनुसार  वास्तविक  प्रयोक्‍ताओं  द्वारा  पुबं-विकृत  रूप  में  ऊनी  चिथड़ों  के  आयात  की

 *
 अनुमति

 मात्रा  198  2-83  1983-84 4  1984-85  84-85

 लाख  178.84  267.65  335.20

 मूल्य

 (२०  लाख  1163.28  1598.64  2198.56

 जाई०  डब्ल्यू०  एम०  एफ०

 5  से  ऊनी  चिथड़ों  क ेआयात  में  कदाचार  के  कई  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए

 हैं  ।  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  चिथड़ों  क ेआयात  के  लिए  नीति  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 ऊनी  चिथड़ों  को  केवल  पूर्व  विक्ृत  स्थिति  में  आयात  की  अनुमति  हो  ।  प्रयोग  किए  हुए  ऊनी

 परिधानों  और  वस्त्रों  को  जनता  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने  के  लिए  आयात  करने  का  प्र  श्न  नहीं

 रबड़  की  सांग

 2942.  डा०  के०  जी०  झावियोडी  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का
 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  और  इस  समय  प्राकृ:तक  रबड़  की  कितनी  मांग

 क्या  यह  मांग  उत्पादन  में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  के  अनुरूप  ही  बड़ी  और

 यदि  तो  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्तर  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  शुर्शोद  श्लालम  :  से  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  प्राकृतिक  रबड़  की  खपत  तथा  उत्पादन  और  चालू  वर्ष  के  लिए  अनुमान  निम्नोकत  प्रकार  है  :

 वर्ष  उत्पादन  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  गत  वर्ष  की
 प  प्रतिशत  वृद्धि  प्रतिशत  वृद्धि

 1  2  3  4  ः

 1982-83  165,850  8.5  195,545  3.8

 1983-84  175,280  5.7  209,480  7.1

 .  1984-85  186,450  6.4  217,510  3.8
 मै

 1985-86  201,0,0%  7.8  230,000*  5.7
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 प्राकृतिक  रबड़-उत्पादन  में  वार्षिक  प्रतिशत  वृद्धि  खपत  में  प्रतिशत  वृद्धि  की  अपेक्षा  अधिक

 रबड़  बोर्ड  उपजकर्ताओं  के  लिए  परामर्शी  सहायता  का  विस्तार  वर्ष  से  बचाव  संबंधी

 उच्च  उत्पादन  रोपण  सामग्री  आदि  की  श्यवस्था  करता  है  और  देश  में  रबड़  उत्पादन  में  वृद्धि  लाने  के

 उद्देश्य  से  रबड़  की  खेती  के  विभिन्‍न  एहलुओं  पर  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा

 शार्टज  हिदूस  माल्ट  बेस्ड  इंडस्ट्रीजਂ
 शीर्ष क  से  प्रकाशित  समाथार

 2?43.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में  बालें  शार्टज

 हिंट्स  माल्ट  बेस्ड  इंडस्ट्रीज  शीषक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  बाजार  में  जौ  की  फमी  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जौ  की  कमी  तथा  जौ  की  घटिया  किस्म  के
 कारण  माल्ट  पर  आधारित  तथा  फार्मास्यूटिकल  उद्योगों  को  नुकसान  हो  रहा  और

 यदि  तो  बाजार  में  जो  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 बस्तर  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुशोंद  भ्रालम  :  जी

 हाल  के  वर्षों  में  जो  के  उत्पादन  में  गिरावट  जो  की  खेतों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  कम  होने  तथा
 निम्न  उपज  बरों  की  वजह  से

 और  बताया  जाता  है  कि  माल्ट  आधारित  उद्योग  जौ  की  कमी  से  प्रभावित

 हुआ  आयात-निर्यात  नीति  की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है और  मांग  तथा  सप्लाई  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  समुचित  तथा  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाते

 श्रांभ्र  प्रदेश  के  पहाड़ो  क्षेत्रों  मे ंकाफी  बागान

 2944.  श्री  बी०  शोमनाड्रीश्वर  राव  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  विशाखापत्त नम
 और  पूर्वी  गोदावरी  जिलों  में  पहाड़ी  क्षेत्र  काफी

 बागान  के  लिए  काफी  उपयुक्त

 यदि  तो  काफी  बोर्ड  ने  वहां  काफी  बागान  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 और

 सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  के  वाइजाग  जिले  में  अराक्‌  घाटी  जहां  काफी  की  खेती  की
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 बहुत  अधिक  संभावना  काफी  अनुसंध्यन  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  खुशोंद  ध्रालम  :  जी

 अनुसंधान  एवं  विस्तार  प्रशिक्षण  अधिक  उपज  देने  वालो  बीज

 सामग्री  और  विस्तार  उपदान  देने  के  अलावा  काफी  बोड  ने  वहां  काफी  बागान  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  1970-80  के  दौरान  कई  कार्यालय  खोले  हैं  ।

 पूरे  आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  अपेक्षित  अनुसंधान  जानकारी  देने  के  लिए  चिन्तापल्‍ली
 में  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  पर्याप्त

 बिहार  के  किसानों  हारा  पटसन  को  सजबूरन  बिक़ी

 2945,  श्री  कसला  प्रसाद

 9  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  विजय  कुमार  यावव  |

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  सेल  आफ

 जूट  बाई  बिहार  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  जाकर्ित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  किसानों  ने  उत्पादन  लागत  भी  न  मिलने  पर  अपने  पटसन  भण्डारों  को
 जला  दिया

 कया  पश्चिम्‌  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पटसन  का  समर्थन  मूल्य  200  रुपये
 प्रति  क्विंटल  से  बढ़ा  कर  600  रुपये  प्रति  क्विंटल  क  रने  को  कहा

 यदि  तो  पटसन  का  समथंन  मूल्य  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कया  अन्य  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य  लाभकारी  और

 क्‍या  किसानों  के  उत्पादों  क ेनाम  और  उनके  निर्धारित  समर्थंग  मूल्य  के  बारे  में  सभा
 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जायेगा  और  क्या  उन्हें  न्यूनतम  निर्धारित  मूल्य  मिल  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  खशोंद  झ्ालम  :  तथा  सरकार  को
 किसानों  की  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  जो  उत्पादन  लागत  भी  न  पाने  पर  उनके  जूट  के  स्‍्टाक
 को  जलने  के  बारे  में  इस  वर्ष  भरपूर  फसल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  जूट  निगम  ने  अधिक
 खरीद  करने  का  अभियान  चलाया  है  और  अब  तक  जूट  की  19  लाख  गांठें  समेट  ली  वे  किसानों  को
 व्यापक  माध्यम  से  परामर्श  दे  रहे  हैं  कि  वे

 अपने  उत्पादन  को  कानूनी  न्यूनतम  कीमत  पर  बिक्री  के लिए
 भारतीय  जूट  निगम/सहकारी  खरीद  केन्द्रों  पर
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 पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  से  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 अन्य  वस्तुओं
 की

 खरीद/न्यूनतम  समर्थन  की मर्ते  निम्तोक्त  प्रकार

 खरीद/न्यूनतम  समर्थन  कीसत

 वर्ष

 ह॒  प्रत्ति  क्विंटल )

 वस्तु  किस्म  फसल  रा  कीमत

 ।  2  कक  ब्ः

 गेहूं  एफ०  ए०  क्य ू०  1984-85  157

 जौ  एफ०  ए०  क्यू०  1984-85 5  130

 चना  एफ०  ए०  क्यू  ०  1984-85  5  245

 रेपसीड  तथा  सरसों  एफ०  ए०  क्यू०  1984-85  5  385

 फ्लूक्यूड  फार्म  ग्रेड  1984-85  5  11.50*

 1984-85  5  6.25%%%

 तम्बाक  (र०/कि०  )

 धान  कामन  1985-86  142

 मोटा  अनाज  एफ०  ए०  क्य ू०  1985-86  5-86  130

 मक्का

 एवं

 अरहर  एफ०  ए०  क्यू  1985-86  300

 मूंग  हि  एफ»  ए०»  क्यू०  1985-86  300

 उड़द  एफ०  ए०  क्यू०  1985-86  300

 गन्ना  1985-86  16.50
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 ध  2  3  4

 रुई  320  1985-86  4235

 एफ/जे-34  414,  एवं

 777)  535

 मूंगफली  एफ०  ए०जक्यू०  1985-86  350

 सूरजमुखी  एफ०  ए०  क्यू  1985-86  335

 सोयाबीन  एफ०  ए०  क्य ू०  1985-86  5-86  250

 सोयाबीन  [Fo  ए०  कक्‍्य ०  1985-86  275

 *  लाइट

 ++*  ये  कीमतें  स्तर  से  ऊपर  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  वृद्धि  के लिए  अनुपातिक  प्रीमियम  के  साथ  8.5
 प्रतिशत  की  वसूली  आधार  से  जुड़ी

 ++%  ब्लैक  फायल

 सरकार  ने  न  केवल  विभिन्‍न  कृषि  वस्तुओं  के  लिए  खरीद  कीमत/न्यूनतम  समर्थन  कीमत

 निर्धारित  की  है  बल्कि  साबंजनिक  बाजार  समर्थन  संचालन/सहकारी  अभिकरणों  के
 माध्यम  से  सरकार  यह  भी  सुनिश्चित  करती  है  कि  बाजार  कीमतें  इन  स्तरों  से  नीचे  न

 रबड़  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  को  प्रोत्साहुम

 2946.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कभी  रबड़  का  उत्पादन  करने  बाले  र।ज्यों  को  प्रोत्साहन  देमे  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया

 यदि  तो कब  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  आबंटिस  की  गई

 देश  में  रबड़  का  कुल  वाधिक  उत्पादन  ओर  उपभोग  क्या

 पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  कितनी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया  गया

 (३)  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  लुधोंद  धालम  और  रबड़  बागांत
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 विकास  के  लिए  रबड़  बोडं  द्वारा  रबड़  उपजाने  वाले  राज्यों  में  रबड़  उत्पादकों  को  विभिन्‍न  प्रोत्साहन

 दिए  जा  रहे  कोई  राज्य-वार  आवंटन  नहीं  किए  जाते  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  रबड़
 बागान  विकास  के  लिए  53.43  करोड़  रु०  की  राशि  अस्थाई  रूप  से  निर्धारित  की  गई

 के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  तथा  खपत  186,450  मे०

 टन  तथा  217510  मे०  टन  है  ।
 ह

 और  पिछले  दो  वर्षों  के  आयातित  प्राकृतिक  रबड़  की  मात्रा  तथा  मूल्य
 निम्नोवत  प्रकार

 वर्ष  सात्रा  मूल्य
 रु०

 1983-84  32,175  3566

 1984-85 5  32,408  3529

 पूर्वों  क्षेत्र  में  बेकिंग  का्यंकलापों  पर  निगरानो

 2947.  भ्री  मुरलीधर  माने  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रारकार  पूर्थी  क्षेत्र  में  बेकिंग  कार्यकलापों  पर,कड़ी  निगरानी  रखे  हुए

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम

 गए  और

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाबंन  :  से  देश  में  बैंकिंग  संबंधी
 क्रियाकलापों  जिनमें  बैंकों  के  पूर्वी  क्षेत्र  के क्रिया-कलाप  भी  शामिल  विभिन्‍न  जैसे  क्षेत्रीय
 परामशे  दात्री  राज्य  स्तरीय  बैंकर  राज्य  स्तरीय  समन्वय  समितियों  और  जिला

 परामर्शंदात्री  समितियों  के  माध्यम  से  बराबर  नजर  रखी  जाती  इसके  सरकारी  क्षेत्र  के

 बेकों  के  बोड़  भी  सभी  क्षेत्रों  में  बेंकों  के  क्रिया-कलापों  तथा  उनके  कार्यनिष्पादन  पर  भी  बराबर  नजर

 रखते  हैं  ।

 हाल  ही  में  वित्त  राज्य  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  4  1985  को  कलकत्ता  में  पूर्वो  क्षेत्र

 की  परामशंदात्री  समिति  की  बैठक  हुई  थी  जिसमें  बैंकों  को  इस  क्षेत्र  में  बे  किग  सम्बन्धी  कार्यों  को  तेजी

 से  बढ़ाने  क ेलिए  प्रोग्रामਂ  तैयार  शाखा-विस्तार  की  गति  को  बनाए  रखने  ओर  क्षेत्र

 में  जमा  अनपात  को  बढ़ाने  का  परामशे  दिया  गया  बाद  वित्त  राज्य  मन्त्री  16

 1985  को  बेकों  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  ग्राहकों  से भी  मिले  जब  उन्होंने  उनकी  शिकायतों  को  सुना

 भर  उचित  उपचारात्मक  का  रंबाई  के  निदेश  दिए  ।
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 टी०  पो०  ए०  पर  श्रायात  शुल्क  में  वृद्धि  करने  के  सरकार  के  निर्णय

 की  समय  से  पहले  जानकारी

 2948.  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  ]
 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  »  :  कया  विक्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  की  एक  कपड़ा  बनाने  वाली  एकक  को  पालियस्टर  यान  बनाने

 के  काम  आने  वाले  कच्चे  माल  टी०  पी०  ए०  पर  आयात  शुल्क  में  वृद्धि  करने  संबंधी  सरकार  के  निर्णय

 की  जानकार  सूत्र  स ेजानकारी  मिल  गई

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  के  आदेश  दिए  और

 जांच  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  :  और  टी०  पी०  ए०  पर

 आयात  शुल्क  में  वृद्धि  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णय  की  समय  से  पहले  जानकारी  हो  जाने

 का  कोई  स्पष्ट  सबूत  नहीं  मिला  है  ।  सरकार  को  यह  पता  चला  है  कि  आयात  नीति  में

 वर्तन  किए  जाने  से  तत्काल  पूर्व  ही  बम्बई  की  एक  टैक्सटाइल  कम्पनी  द्वारा  बड़ी  मात्रा  में  टी०  पी०ए०
 के  आयात  के  लिए  आदेश  दिये  जबकि  दिनांक  29-5-1985  को  टी०  पी०  ए०  को  आयात

 सेंसिंग  के  प्रयोजनाथ  सामान्य  लाइसेन्सਂ  से  बदलकर  उसे  अनुमत्य  श्रेणीਂ  में  कर
 दिया  गया  था  ।

 इस  मामले  की  इस  समय  जांच  चल  रही  है  परंतु  इस  जांच  के  पूरे  हो  जाने  की  कोई
 निश्चित  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती

 धमरीकी  शेयर  बाजार  में  मारतीय  कंपनियों  के  शेयर

 2949,  श्री  सुमाष  यादव  है|
 श्री  घ्मंपाल  सिह  सलिक  »  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  है

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित

 उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  अमरीका  में  स्टाक  बुकिंग  फार्मों  और

 इन्वेस्टमेंट  कंपनियों  द्वारा  उत्तरी  अमरीका  में  बाल  स्ट्रीट  और  अन्य  शेयर  बाजारों  में  स्थित  भारतीय

 कंपनियों  के  शेयरों  की  सूची  बनाने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 नीला  न

 विश  मन्न्नालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंन  :  जी  हां  ।

 और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  या  अन्य  देशों  के  स्टाक  एक्सचेन्जों  में  भारतीय

 कंपनियों  के  शेयरों  को  धृचीबद्ध  करने  की  अनुमति  देने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हथ-करघा  क्षेत्र  पर  नई  वस्त्र  नीति  का  बरा  प्रमाव

 2950.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघा  क्षेत्र  और  कपास  उत्पादकों  पर  नई  वस्त्र  नीति  का  बुरा  प्रभाव

 और

 यदि  तो  बुनकरों  तथा  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशीद  भ्रालम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कुड़डापा  जिले  में  चना  पत्थर  के  भंडार

 2951.  श्री  डी०  एस०  रेह्टी  :  क्‍या  इस्पात  प्लौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुड्डापा  जिले  में  चूना-पत्थर  के  भारी  भण्डार  होने  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  का  इस  जिले  में  चूना-पत्थर  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  को

 प्रोत्साहन  देने  का विचार  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लाइसेन्स  के  लिए  कई  आवेदन  विचा  राधीन
 पड़े  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  डुलारी  :  हां  ।

 और  आंध्र  प्रदेश  के  कूडप्पा  जिले  में  अधिकतर  चूना  पत्थर  सीमेंट  ग्रेड  का  है  और
 उसका  पहले  से  ही  खनन  हो  रहा  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इृण्डिया  का  4  लाख  टन  वाधिक  क्षमता
 का  एक  संयंत्र  येरागुन्टला  में  सीमेंट  उत्पादन  कर  रहा  है  तथा  उसे  अपनी  क्षमता  11.20  लाख  टन
 वाधिक  करने  के  लिए  आशय-पत्र  मिल  चुका  मे०  टेक्समैको  कंपनी  तथा  कोरोमण्डल
 लाइजर्स  के  भी  येरागुन्टला  तथा  कलमल्ला  में  5  लाख  टन  तथा  10  लाख  टन  वाषिक  क्षमता  भमता  के
 सीमेंट  कारखाने  औद्योगिक  लाइसेंस  के लिए  कोई  गया  आवेदन  पत्र  औद्योगिक  विकास  विभाग  के
 पास  विदाराधीन  नहीं  है  ।
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 इंजीनियरिंग  उद्योग  का  विस्तार  झौर  प्राधुनिकीक रण

 2952.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  विष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजनके  लिए  विश्व  बैंक  स ेकितना  ऋण  मिलरे  की  आशा

 क्या  प्रस्ताव  में  देश  में  इस  समय  विद्यमान  औद्योगिक  एस्टेटों  के  विस्तार  के  अतिरिक्त

 नए  औद्योगिक  एस्टेट  स्थापित  करना  भी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  राज्यों  में  नए  इंजीनियरिंग  एस्टेट  स्थापित

 करने  का  है  जहां  ऐसे  इंजीनियरिंग  उद्योग  कम  संख्या  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का

 पता  लगाया  गया

 तस्संबं घी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विक्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्षमार्दत  :  विश्व  बैंक  ने

 गिक  निर्यात  परियोजना  के  लिए  25.00  करोड़  डालर  के  एक  ऋण  का

 मोदम  कर  दिया  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  विनिर्मित  वस्तुओं  विशेष  रूप  से  इंजीनियरिंग
 उपक्षेत्र  में  बनी  वस्तुओं  की  प्रतिस्पर्दात्मकता  और  निर्यात  बढ़ाने  से  संबंधित  भारत  सरकार  के  कार्यक्रम
 में  उसकी  सहायता  करना  विश्व  बैंक  की  आधिक  सहायता  से  इंजीनियरिंग  उद्यमों  और  सहायक
 उपकरण  बनाने  वाले  उच्चमों  को  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  सी०  आई०सी०

 तथा  भागीदार  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  पात्र  आवधिक  ऋणों  के  विदेशी  मुद्रा  अंश  का

 वित्तपोषण  किया

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जगदलपुर  स्थित  मछकोट  डोलोसाईट  परियोजना  के  पूरा  होने  में  बिलम्य

 2953.  भी  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  इस्पात  झौर  स्लात  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे



 लिखित  उत्तर  भ्  6  1985

 (am)  क्या  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  सिगस  को  असावधानी  और  अदूरदर्शिता  के  कारण

 पत्तनम  में  निर्माणाधीन  मछकोट  डोलोमाइट  प्रोजेक्ट  जगदलपुर  इस्पात  कारखाने  में  लगभग  20  करोड़

 रुपये  की  धनराशि  अवरुद्ध  पडी

 यदि  तो  निर्माणाधीन  इस  इस्पात  कारखाने  को  निरापति  प्रमाण-पत्र  जारी  करने

 और  कच्चे  माल  की  सप्लाई  करने  के लिए  खनन  ल!इसेंस  जारी  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  कारखाने  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 इस  कारखाने  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  की  सम्भावना  है  और  अब  तक  कितना  खर्च  हो

 गया  कौर

 क्या  सरकार  ने  मछकोट  डोलोमाईट  परियोजना  को  यथाशीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  मछकोट  डोलोमाइट  परियोजना  के  लिए  नेशनल  मिनरल
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  एम०  डी०  का  खनन  पट्टे  का  आवेदन-पत्र  इस  आधार  पर  रह
 कर  दिया  है  कि  डोलोमाइट  के  निक्षेप  भारक्षित  वन-क्षेत्र  में  जहां  बढ़िया  किस्म  के  साल-वृक्ष  के

 बन

 वर्तमान  समययूची  के  विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  का  प्रथम  तरण  वर्ष

 1987-88  में  लथा  द्वितीय  चरण  वर्ष  1991-92  में  चालू  किया  जाता

 विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  की  स्वीकृत  लागत  3897.28  करोड़  रुपये

 1981  की  चौथी  तिमाही  में  प्रवतंमान  मूल्यों  वर्तमान  अनुमानित  लागत  7467  करोड़
 रुपये  अक्तूबर  1985  तक  विशाधापत्तनम  इस्पात  परियोजना  में  कुल  मिलाकर  1903.42  करोड़
 रुपये  खर्च  हो  चुके  हैं  ।

 (3)  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  ने  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  को

 डोलोमाइट  की  सप्लाई  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  कोसमी  सोनार  के  वैकल्पिक  निक्षेपों  का  पता  लगाया

 है  ।

 पाकिस्तान  सोमा  से  तस्करी

 2954.  भरी  बिलास  सुत्तेसबार  :  कया  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  पाक  सीमा  पर  तस्‍्कारो  हो
 रही
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 यदि  तो  तस्करी  किस  हृद  तक  हो  रही

 क्‍या  वहां  पर  कुछ  अधिकारी  भी  तस्करी  कार्यों  मे ंसम्मिलित  और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टो

 और  किए  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पत्ता  चलता  है  कि  भारत-पाकिस्तान  सीमा  तस्करी  की  गतिविधियों

 के  लिए  लगातार  सुगम्य  क्षेत्र  बना  हुआ

 चूंकि  तस्करी  का  धन्धा  गुप्त  रूप  से  किया  जाने  वाला  एक  धम्धा  इसलिए  भारत-पाक

 सीमा  के  आर-पार  होने  वाली  तस्करी  की  मात्रा  का  उचित  अनुमान  बना  पाया  संभव  नहीं
 वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  भारत-पाक  सीमा  क्षेत्र  में  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत  अभिगृद्दीत
 किए  गये  माल  का  मूल्य  निम्नोक्त  है  :--

 |

 वर्ष  मूल्य  ९०

 1983  384

 1984  560

 1985  2253

 तक )

 और  तस्करी  की  गतिविधियों  में  कर्मचारियों  के  सामान्यतया  लिप्स  होने  का  कोई
 मामला  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।  जब  कभी  भी  कोई  विशिष्ट  मामला  जानकारी  में  आता  है
 तो  उस  मामले  की  छानबीन  की  जाती  है  और  यवापेक्षित  समुचित  कार्यवाही  की  जाती

 [  प्रमुवाद

 झतिवासी  मारतीयों  द्वारा  सिवेश

 2955.  श्री  एस०  एम०  मद॒टम  :  कया  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  अनिवासी  भारतीय  1985  में  भारत  पर  आये
 थे  और  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  से  मिले  और  उन्होंने  भारत  में  ब्दे  प॑  माने  पर  निवेश  के  लिए  कुछ
 प्रस्ताव  किये  थे  ।

 (@)  यदि  तो  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किये  गये  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या
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 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कया  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जिनमें  अनिवासी  भारतीयों  को  निवेश  की

 अनुमति  दी  जा  सकती  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइन  :  हां  ।

 अनिवासी  भारतीयों  के  प्रतिनिधि  मण्डल  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन/प्रस्ताव  में

 लिखित  मुख्य  सुझाव  दिये  गये  हैं  :-

 पोर्टफोलियो  निवेश  पर  5  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमा  हटा  दी

 पोर्टफोलियो  निवेश  योजना  के  अन्तर्गत  खरीदे  गये  शेयरों  की  पुनः  बिक्री  के  लिए
 निर्धारित  एक  वर्ष  की  आबद्धता  अवधि  कम  कर  दी  जाए/हटा  दी

 अनिवासी  भारतीयों  को  वैयक्तिक  आधार  पर  जो  कर  सम्बन्धी  रियायतें  उपलब्ध

 हैं  उन्हें  प्रधानतया  अनिधासी  भारतीयों  के  स्वामित्वाधीन  समुद्रपारीय  निममित
 निकायों  को  भी  उपलब्ध  कराया  और

 अनिवासी  भारतीय  निदेशकों  से  अभिदान  प्राप्त  करने  के  लिए  विनिदिष्ट  विदेशी

 मुद्रा  में
 पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों  द्वारा  ऋण  पन्नों  के  निर्गम/निक्षेपों  की  व्यवस्था

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रतिभूतियों  को  जारी  किये  जाने  की  व्यवस्था  करना
 ताकि  विदेशी  मुद्रा  जोखिम  से  उन्हें  संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सके  ।

 उपयुक्त  सुझावों  पर  इस  मंत्रालय  में  बिचार  किया  गया  था  और  इनमें  से  किसी  सुझाव  को
 भी  इस  समय  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  गया

 112

 सरकार  ने  पहले  ही  ऐसे  क्षेत्रो
 का निशचयन  करके  उनको  धोषित  कर  दिया  है  जिनमें

 अनिवासो  भारतीयों  को  निवेश  करने  की  अनुमति  संक्षेप  में  ये  क्षेत्र  निम्नलिखित  हैं  :  --

 भू-गृहादि  सम्पदा  के  ओर  क्ृषि/बागान  सम्बन्धी  कार्यकलापो  को  छोड़कर
 भन्‍्य  किसी  भी  कार्य  में  ध्रप्रत्यावतंन  झ्राधार  पर  100  प्रतिशत

 प्रत्याधतेन  झ्ाधार  पर  :  भोौद्योगिक/विनिर्माण  सम्बन्धी  कार्यकलापों  में  कार्यरत
 किसी  भी  नई  अथवा  विद्यमान  कंपनी  कंपनियों  को  के  नए
 शेयर  निगंमों  में  40  प्रतिशत

 74  प्रतिशत  तक  :  प्राथमिकता  प्राप्स  उद्योगों  में  लाईसेंसिंग  मीति  के

 परिशिष्ट  ।  में  दिए  गये  उद्योग  प्रश्नान  उद्योगों  3-5  3-5  स्टार  बर्गे  के
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 होटलों  में  और  भारी  मात्रा  में  निविश  योग्य  और  परिष्कृत  अद्यतन  उपकरणों  को

 जरूरत  वाले  हरपतालों  में  ।

 राजस्थान  सोमा  से  मारतोय  मुद्रा  को  तस्करी

 2956.  श्री  विष्णु  सोदी  :  क्‍या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  11  1985  के  टाइम्सਂ  में  की

 सीमा  से  भारतोय  करेंसी  की  तस्करीਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  बया  ठोस  उपाय  किए  गए  और

 यदि  कोई  कारंवाई  नहीं  को  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 डिश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 को  प्राप्त  हुई  सूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  राजस्थान  में  भारत-पाक  सीमा  के

 पार  भारतीय  मुद्रा  की  तस्करी  एक  आकर्षण  की  मद  उक्त  क्षेत्र  में  तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर

 किया  गया  इस  विभाग  क्षेत्र  में  सीमा  शुल्क  विभाग  की  निवारक  और  गुप्तचर्या  मशीनरी

 तया  तस्करी  की  गतिविधियों  के  बारे  में  जिसमें  भारतीय  मुद्रा  की  तस्करी  भी  शामिल  सतर्क  बनी

 रहती  उक्त  क्षेत्र  में  तस्करी  के  तौर  तरीकों  और  पकड़े  गए  माल  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है

 ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  संबंधित  प्राधिकारियों  क ेसाथ  घधनिष्ठ  तालमेल  स्थापित  करके

 समुचित  उपचारी  उपाय  किए  जा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 जिडेस  द्वारा  विसपोषित  परियोजनाएं

 29  57.  क्री  के०  रामअन्‍्द्र  रेड़ो  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  ब्रिटेन  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिदिन  50  लाख  रुपये  की  सहायता  दे  रहा  और

 यदि  तो  ब्रिटेन  से  प्राप्त  होने  बाली  इस  50  लाख  प्रतिदिन  की  सहायता से  देश  में

 वित्तपोषित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मस्जालय  में  राज्य  मस्ती  अनादग  :  और
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 चालू  वर्ष  1985-86  में  यूनाइटेड  किगडम  द्वारा  भारत  को  संवितरित  की  जाने  वाली  यू०  क े०

 की  सहायता  की  राशि  1150  लाख  पौंड  होगी  जोकि  लगभग  195  करोड़  रुपये  के  बराबर  अथवा

 लगभग  53  लाख  रुपये  प्रतिदिन  के  बराबर  होगी  ।

 अनुदान  के  रूप  में  उपलब्ध  यू०  के०  की  सहायता  को  पारस्परिक  सहमति  से  निश्चित

 योजनाओं  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाएगा  और  इसमें  से  कुछ  अंश  स्थानीय  लागतों  को  पूरा  करने  के

 लिए  भी  व्यवस्था  चालू  वर्ष  की  सहायता  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आबद्ध  विद्युत  संयंत्रों

 सहित  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  किए  जाने  वाले  कोयला  खनन  रेलवे  और

 तेल  कम्पनियों  तथा  वनपालन  कार्यक्रमों  और  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  कायंत्रमों  जैसी  गरीबी

 दूर  करने  की  परियोजनाओं  की  स्थानीय  लागतों  को  पूरा  करने  के  लिए  भी  उपयोग  में  लाए  जाने  की

 आशा

 कं  चारो  मविष्य  निधि  प्रधिनियम  और  हझायकर  प्रधिनियम  के  प्रन्तगंत  बनाए  गए
 नियमों  के  बोच  विसंगतियां

 2958.  श्री  शरद  दिधे  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  प्राप्त  भविष्य  निधि  योजना  की  आयकर  से  छूट  प्राप्त  प्रव्रिष्ठानों  के

 न्यासियों  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  उन्होंने  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  तथा

 आयकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  बनाये  गये  नियमों  की  बिसंगतियों  के  कारण  आवास  ऋण  लेने  के

 इच्छुक  कमंचारियों  की  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया

 क्या  सरकार  का  आयकर  नियमों  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ताकि  इन्हें  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  नियमों  के  अनुरूप  बनाया  जा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  हां  ।

 और  आयकर  1962  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  प्रतिमास  1600/-  र०  से
 भ्धिक  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले  में  लागू  शर्तों  के मुकाबले  प्रतिमास  1600/-%
 अवबबा  उससे  कम  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  के लिए  भवन  निर्माण  के  लिए  भविष्य  निधि  से
 रकम  निकालने  की  शर्ते  अधिक  उदार  उक्त  उपबन्धों  में  अन्तनिहित  उद्देश्य  यह  सुभिश्चित  करना

 है  कि  भविष्य  निधियों  में  किये  जाने  वाले  अंशदानों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  कर  छूट  का  उच्च  वेतन
 बाले  कमंचारियों  द्वारा  अनुचित  फायदा  नहीं  उठाया  जाता  ।  दिनांक  27-6-1985  और
 14-8-1  985  को  सरकारी  अधिसूचनाओं  द्वारा  कमंचारी  भविष्य  निधि  1952  में  किये  गये

 संशोधनों  के  अनुसार  सरकार  ने  आयक  र  1962  के  नियम  68,  69  और  70  में  संशोधन  करने
 का  निर्णय  किया  है  जिससे  रकम  निकालने  की  सीमा  बढ़ाने  की  दुष्टि  से  उक्त  नियमों  में  निर्धारित
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 1600/-  ₹०  मासिक  वेतन  सीमा  को  बढ़ाकर  2500/-  र०  किया  जा  आयकर  1962

 के  नियम  69  को  भी  संशोधित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ताकि  उक्त  नियमों  में  निर्धारित

 कमंचारी  के  24  महीनों  के  मूल  वेतन  और  महंगाई  भक्ते  की  सीमा  को  बढ़ाकर  कर्मचारी  के  36  महीनों
 के  मूल  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  तक  किया  जा  सके  ।

 सोबियत  संघ  को  सूती  कपड़े  का  निर्यात

 2959.  श्री  शरद  दिध्ये  :  क्‍या  वस्न्न  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  को  वर्ष  1985  में  कितना  लाख  मीटर  कपड़ा  निर्यात  किया

 क्‍या  उस  देश  की  निरीक्षण  एजेंसी  द्वारा  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  कपड़ा  रह  कर  दिये  जाने

 के  कारण  सोविय+  संघ  को  किये  जाने  वाले  कपड़े  का  निर्यात  त्रित्कुल  रुक  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  उस  देश  को  कपड़े  के  निर्यात  की  निर्धारित  मात्रा  बनाये  रखने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  प्रालम  :  1985  के  दौरान  सोवियत

 संध  द्वारा  207  मिलियन  मीटर  सूती  वस्त्रों  की  संबिदाएं  की  गई

 जी  जनवरी  1985  से  15  1985  तक  सोवियत  संघ  को  किये  गये

 सूती  ब्त्रों  के  निर्यात  143  मिलियन  मीटर  के  थे  ।

 सरकार  ने  निर्यातकों  और  सूती  ब्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  वर्ष  1985  के  दौरान

 संविदा  की  गई  मात्राओं  के  निर्यात  की  जरूरत  के  संबंध  में  बताया  है  ।

 पंश्लिष्ट  रेशे  का  भ्रत्यधिक  सप्लाई  झ्ौर  कपास  उत्पादों  पर  उसका  प्रभाव

 2960.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कपास  उत्पादक  सरकार  की  नई  कपड़ा  नीति  से  संत्रस्त

 क्या  उन्हें  कपास  के  विकल्प  संश्लिष्ट  रेशे  की  अत्यधिक  सप्लाई  की  आशंका  भौर

 यदि  तो उनकी  आशंका  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  ध्रालम  :  और  नई  वस्त्र  नीति
 में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  उद्योग  के  मुख्य  कच्चे  माल  के  रूप  में  रुई  की  उत्कृष्ट  भूमिका  को  बनाए
 रखा
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 प्रश्न  ही  नहीं  इठता  ।

 उड़ीसा  में  खनन  क्षमता

 296],  भ्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  में  खनन  क्षमता  के  बारे  में  जानकारी

 क्‍या  उड़ीसा  के  खनन  निदेशालय  ने  खोज  प्रयासों  को  तेज  करने  के  लिये  आधारभूत
 विश्लेषण  और  आधुनिक  तकनीक  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  राम  दुलारी  सिन्हा  )  :

 उड़ीसा  के  खनन  निदेशालय  से  ऐसा  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  भहीं  उठता  ।

 प्रक्तूबर  भ्रोर  1985  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  वद्धि

 2962.  श्री  बी०  बो०  दैसाई  ]

 श्री  पी०  एस०  सईद  ॥

 क्या  गत  सप्ताह  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  359.5

 :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  26  1985  को  समाप्त  होने  वाले  सप्साह  में  मूल्य  सूचकांक  लगातार

 चौथे  सप्ताह  बढ़कर  360.2  हो  गया

 क्‍या  नवम्बर  के  पहले  और  दूसरे  सप्ताह  में  मूल्य  सूचकांक  बढ़ा

 उक्त  तीन  महीनों  के  दौरान  मूल्य  सूचकांक  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  के  मुख्य  कारण  क्‍या

 हैं  झौर

 (2)  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मस्त्ालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनाइंन  :  से  थोक  मूल्य  सूचकांक
 1970-71०  100)  )

 5  1985  के  358.3  से  गिरकर  16  1985
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 को  356.7  हो  अक्तूबर  और  19835  के  दौरान  थोक  मूल्य

 कांक  के  साप्ताहिक  घट-बढ़  के  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 सप्ताहांत  थोक  मूल्य  सूचकांक  प्रतिशत  परिवर्तन

 5-10-1985  85  358.3  0.4

 12-10-1985 85
 358.9  0.2

 19-10-1985  85  359.5  0.2

 26-10-1985
 360.2  0.2

 2-11-1985  5  358.7  --0.4

 9-11-1985  357.7

 16-11-1985  356.7  -03

 उपलब्ध  )

 =  अनन्तिम

 सरकार  मूल्य  स्थिति  पर  सावधानीपूर्वंक  नजर  रखती  है  और  मांग  और  पूर्ति  के  प्रभावी  प्रबंध

 के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  जिनमें  ये  शामिल  हैं  :  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदुढ़
 राजकोषीय  अनुशासन  लागू  करना  तथा  तंत्र  में  कुल  नकदी  को  नियंत्रण  में  रखना  ।

 ध्रायात  को  गई  भोषधियों  को  सप्लाई  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  की  योजना

 2963.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  निर्यात  उत्पादन  में  लगे  अपने  सहयोगियों  की  प्रतियोगी

 क्षमता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  कीमतों  पर  तथा  शुल्क  मुक्त  आधार  पर

 आयात  की  गई  औषधियों  की  सप्लाई  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  किस  सीमा  तक  लाभप्रद  रही  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  शुत्ींद  प्रालम  :  जी

 योजना  में  आरम्भ  में  एस०  टी०  सो०  के  ऐसे  वर्तमान  सहयोगियों/कंसशियम  सदस्यों
 को  जिन्होंने  केवल  एस०  टी०  सी०  की  मार्फंत  कोट  किए  गये  विश्वव्यापी  निविदाओं  के  आधार  पर
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 आडेर  प्राप्त  किये  प्रमुक्ष  सरणीबद्ध  वल्क  औषधियों  की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  है  तथा
 बाद

 में

 ऐसे  सहयोगियों  को  भी  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  जिन्होंने  सीधे  निर्यात  आर्डर  भी  प्राप्त  किए

 उपर्युक्त  के  अलावा  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  खुले  समुद्र  में  ऐसी  मदों  की  बिक्रियां  की जाए  जोकि

 एस०  टी०  सी०  की  मारफंत  सरणीबद्ध  नहीं  किन्तु  आई०  टी०  सी०  नीति  के  अन्तगंत  जिनके

 निर्यातों  की  अनुमति  एस०  टी०  सी०  सहयोगी  कंसरशियम  सदस्य  से  मांग-पत्र  क ेसाथ-साथ  10%
 बैंक  गारंटी  लेगा  या  विकल्प  स्वरूप  एक  डिमांड  ड्राफ्ट  लेगा  जिसका  संमंजन  खुले  समुद्र  के आधार  पर

 माल  की  डिलीवरी  के  पश्चात्‌  अन्तिम  भुगतान  के  आधार  पर  किया  जायेगा  ।

 यह  योजना  1985  में  ही  शुरू  की  गई  है  तथा  इतने  कम  सप्रय  में  यो  जता  की

 कारगरता  का  कोई  मूल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  प्रसक्षम  सिलों  को  जांच  करता

 2965.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  असक्षम  मिलों  के  बन्द  हो  जाने  की  पुनः
 जांच  करने  का  निर्णय  लिया

 क्या  वस्त्र  विभाग  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तगंत  भारी  घाटे  में  चल  रही  आठ  भिलों
 की  अधंव्यवस्था  की  जांच  करने  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  समिति  गठित  की

 क्‍या  इन  मिलों  के  कार्यकरण  की  जांच  के  लिए  वस्त्र  विभाग  द्वारा  पहले  गठित  की  गई
 अधिकारियों  की  एक  शमिति  ने  उन  सभी  मिलों  को  बन्द  करने  की  सिफारिश  की  थी  क्योकि  उन्हें
 आधिक  दुष्टि  से  सक्षम  नहीं  बनाया  जा  सका  और

 इन  मिलों  की  पुनः  जांच  क  रने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सम्तालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  छु्शीव  धालम  :  से  जो  अध्ययन  दल
 सबसे  कमजोर  8  मिलों  के  कार्य  संचालन  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  हारा  बताया
 गया  उसने  बताया  है  कि  इन  मिलों  में  निवेश  में  वृद्धि  करने  मांत्र  से  अर्थक्षमता  नहीं  आयेगी  ।  यह
 महसूस  किया  गया  कि  इसके  पहले  कि  इन  मिलों  की  अथंक्षमताओं  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लिया  जा
 सके  इस  मामले  में  मिल  स्तर  पर  तथा  एन०  टी०  सी०  कम्पनी  )  के  स्तर  पर  कामगारों  के
 प्रतिनिधियों

 के साथ  आगे  विचार-विमर्श  करने  की  जरूरत  कामगारों  के  अ्तिनिधियों  के  साथ  इन
 विचार-विमर्शों  के परिणामस्वरूप  सिफा  रिशें  अभी  सरकार  को  प्राप्त  होनी  हैं  ।

 मई  कपड़ा  नीति  के  ध्न्तगंत  संश्लिष्ट  रेशे  की  सांग

 2966.  भी  झानस्द  पाठक  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  को  नई  कपड़ा ...  क्या  सरकार  को  नई  कपड़ा  नीति  क  अभ्तगंत  संश्लिष्ट  रेशे  * नीति  क  अष्तगंत  संश्लिष्ट  रेशे  की  मांग  में  भारी  वृद्धि  हो  ने
 का  सम्भावना

 यदि  तो  क्‍या  मांग  में  उपर्युक्त  बुद्धि  केवल  आंतरिक  बाआर  में  उपयोग  में  लाई

 जायेगी  अथवा  बाटय  बाजार  में  भी  उपयोग  में  लाई  और

 उपयुक्त  वृद्धि  का कितना  भाग  बाहय  बाजार  के  लिए  नियत  किया  जायेगा  ताकि

 करघा  और  अन्य  क्षेत्रों  पर  उसका  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  खुशींद  झालम  :  जी

 मांग  में  सम्भावित  वृद्धि  के  निर्यात  द्वार  खुला  रखकर  घरेलू  बाजारों  तथा  विदेशी  बाजार

 दोनों  में  उपयोग  में  लाये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 विदेशी  बाजार  के  लिए  कोई  निर्धारण  नहीं  किया  गया  तथापि  हृथकरपा  क्षेत्र  में

 सरकार  द्वारा  जिन  कदमों  की  व्यवस्था  की  गई  है  उनमें  शामिल  हैं  केवल  हथकरपा  क्षेत्र  में  उत्पादन

 के  लिए  हशकरघा  की  वस्तुओं  का  1985  के  अन्तगंत  वस्तुओं  का

 करघों  का  आधुनिकीक  याने  की  पर्याप्त  उपलब्धता  के  लिए  विपणन  के  लिए
 करघा  -  पुर्व  तथा  करधा  गतिविधि  कार्यक्रमों  के  लिए  अवस्थापना  का  विकास  और

 करघा  कार्यक्रमों  के  तिगरानी  एवं  मूल्यांकन  की  मशीनरी  को  सुदुढ़  जहां  तक

 अन्य  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  वस्त्र  नीति  में  रई  तथा  मानव  निर्मित  रेशों/यान॑  के  बीच  पूर्ण  रेशा

 राजकोषीय  करों  के  क्षमता  विस्तार  सम्बन्धी  प्रतिबंधों  को  समाप्त

 उपयुक्त  उपायों  के  द्वारा  बिजलीकरघा  क्षेत्र  के  स्वस्थ  कताई  क्षमता  के  अनुकूलतम  उपयोग

 और  बस्त्र  उद्योग  के  आध ुनिकीक रण  तथा  साथ  हो  पुनस्थापन  की  व्यवस्था

 बेंक  प्रधिकारियों  के  लिए  पुमश्चर्या  कार्यक्रम

 2967.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बध्षाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  ठेंकों  क ेअधिकांश  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  बें  किंग  पृष्ठ

 भूमि  न  होने  के  कारण  बैंकों  का  कार्य  निष्पदन  ठीक  नहीं  हो  रहा  और

 ऐसे  अधिकारियों  के  लिए  समय-समय  पर  पुनश्चर्या  पादूयक्रम  आयोजिन  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अनार्देश  :  और  बैंकों  मे  बताया

 है  कि  उनके  सभी  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  बैंकिंग  संबंधी  पर्याप्त  शान  है  और  ज़ब  कभी  अवश्यक

 होता  उन्हें  आवश्यक  प्रशिक्षण  दिया  जाता
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 अनन्तपुर  जिले  में  से  वंयक्तिक  दुघंटता  बीमा  सामाजिक

 सुरक्षा  योजना

 2968.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  को  उन  जिलों  में  शामिल  किया  गया

 जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  बैयक्तिक  दुघंटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  शीघ्र  शुरू
 की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जनादन  :  हां  ।  इस  योजना  को  15

 1985  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  पहले  ही  आरम्भ  किया  जा  चुका

 व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सम्बन्धी  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  गरीब  परिवारों  के  लिए  है
 जिसके  अन्तगंत  *8  वर्ष  से  55  वर्ष  तक  की  आयु  वर्ग  के  उन  सभी  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  कवच  प्रदान

 किया  जाता  है  जो  ऐसे  गरीब  परिवारों  के  आजीविका  कमाने  वाले  सदस्य  जिनके  परिवार  की  सभी

 स्रोतों  से  कुल  वाषिक  आय  5,000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  और  जो  विनिद्दिष्ट  जिलों  में  गम्भीर

 दुर्घटनाओं  के  शिकार  हो  इस्त  योजना  के  अन्तगंत  मृतक  के  उत्तरजीवी  अश्रित  व्यक्ति  को  प्राप्त

 होने  वाले  लाभ  की  राशि  3,000/-  रुपये  है  जो  उत्तरजीवी  पति/पत्नी/आश्रित  बच्चों/उत्तरजीवी
 आश्रित  माता-पिता  को  देय  होती

 इस  योजना  का  उद्देश्य  उन  गरीब  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  उत्तरजीबी  लाभ  सुविधा  प्रदान
 करना  जो  अपने  परिवार  के  आजीविका  कमाने  वाले  ऐसे  सदस्यों  की  दुर्घटना  से  हुई  मृत्यु  से
 वित  हुए  हों  जिन्हें  किसी  बीमा  योजना  अथवा  किसी  कानृून/अधिनियम  के  अन्तगगंत  प्रतिपूर्ति  क ेलिए
 कवच  प्राप्त  न  हो  ।

 इस  योजना  को  भारतीय  साधारण  बामा  निगम  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के
 से  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  सक्रिय  सहयोग  से  संचालित  किया  जाता  बिनिदिष्ट  जिलों  में  राज्य

 सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  अधिसूचित  किए  गए  उप-जिला  अथवा  तालुका  दावा  जांच  एवं  निपटान
 अधिकारियों  द्वारा  इस  योजना  के  अन्तगंत  दावों  पर  आगे  की  कारंबाई  की  जाती  है  और  उनका
 निपटान  किया  जाता  है  ।

 काले  धन  का  परिचालन

 2969.  श्री  ्रमर  राय  प्रधान  ]
 श्री  पी०  एस०  सईद  ।
 श्री  विजय  कुमार  यादव
 शो  ध्रनन्‍्त  प्रसाद  सेठी
 भझो  कमल  नाथ  है

 -  :  कया  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 १
 ||
 ।
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 देश  में  काले  धन  के  परिचालन  की  वर्तमान  स्थिति  कया  भौर

 सरकार  देश  में  काले  धन  के  फैलाव  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठा  रही  है

 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनाब त  :  प्रचलन  में  काले  धन  की  र/शि

 का  फिलहाल  कोई  सरकारी  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 देश  में  काले  धन  की  उतल्तत्ति  को  रोकने  के  लिए  वेधानिक  और  सांस्थानिक

 उपायों  सहित  सभी  संभव  उपाय  समय-समय  पर  किए  था  रहे  हैं  ।

 +  उपभोक्ता  ऋण  योजना  के  प्रन्तगंत  उड़ीसा  में  प्रनुसूचित  जातियों 2970. Sto
 प्रनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्षिययों  को  बिल्लीय  सहायता

 2970.  डा०  कृपा  सिधू  भोई  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उपभोक्‍ता  ऋण  योजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा  में  अनुमूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजःतियों  के  व्यक्तियों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इसी  प्रयोजन  के  लिए  उड़ीसा  को  कितनी  राशि  उपलब्ध  करायी

 जानी  है  ?

 विश्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंन  :  माननीय  सदस्य  का

 आशय  उपभोग  ऋण  योजना  लोन  स्कीम  )  से  उपभोग  ऋण  सम्बन्धी  शिवरामन  समिति

 की  सिफारिशों  के  आधार  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  बैंकों  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को उपभोग  ऋण  देने  के  लिए  कहा  निम्नलिखित  दो  वर्षों  के  दौरान

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  उपभोग  ऋणों  के  आंकड़े  तीचे  दिए  गये  हैं  :-

 लाख  रुपये

 उपभोग  ऋण

 को  समाप्त  कमजोर  वर्ग  इनमें  से  अनुमूचित

 वर्ष  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य

 खातों  की  खातों  की  बकाया
 संख्या  राशि  संख्या  राशि

 1982  13887  142.39  4759  ४  43.80

 1983  6211  43.06  2046  16.26
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 उपभोग  ऋण  के  अन्तगंत  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अग्निमों  के  लिए  कोई  लक्ष्य

 रित  नहीं  किये  गये  हैं  !

 घटिया  किस्म  के  सूती  धागे  का  निर्यात

 2971.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  पश्चिम  जमंनी  में  सूती  धागे  के  विदेशी  खरीददारों

 ने  धागे  की  घटिया  किस्म  के  बारे  में  शिकायत  का

 यदि  तो  निर्यात  के  लिए  सूती  धागे  की  किस्म  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे

 इस  प्रकार  के  कदाचारों  में  लिप्त  सूती  धागे  के  निर्यातकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  श्रालम  :  सूत्री  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 को  चेकोस्लोवा  ब्रिटेन  और  पश्चिमी  जमंनी  में  खरीददारों  से  यान  की  क्वालिटी  के  बारे  में  कोई

 शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पूनियन  श्ाफ  फेयर्स  इस्टर-नेशसल  के  सदस्य  के  रूप  में

 मारतोय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  को  लाम

 2972.  भ्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  को  यूनियन  आफ  फेयर्स  इन्टरनेशनल  के  सदस्य

 के  रुप  में  मान्यता  दी  गई

 यूनियन  का  सदस्य  बनाने  से  सदस्य  देश  को  किन-किस  मुख्य  शर्तों  को  पुरा  करना

 पड़ता  और

 यूनियन  आफ  फेयर्स  इन्टरनेशनल  के  सदस्य  के  रूप  में  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण

 को  क्या-क्या  लाभ  प्राप्त  होंगे  ?

 धरत्र  सन्भा  लय  के  राज्य  सस्तो  खुशोंद  ध्रालभ  :  जी  हां  ।

 एक विवरण संलर्त
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 यूनियन  आफ  फेयर्स  इन्टरनेशनल  का  सदस्य  बनने  से  इण्डिया  इस्टरनेशनल  ट्रेड  फेयर

 विश्व  के  मान्यता  प्राप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  से  एक  बन  जाएगा  और  यू०  एफ०  आई०  के  विभिन्‍न

 माध्यमों  के  जरिये  विदेशों  में  सभी  प्रकार  का  प्रवार  और  एक  सुस्थापित  मानक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 मेले  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  करेगा  ।

 विष रण

 यूनियन  आफ  फेयस  इस्टरनेशनल  एफ०  आई०  ),  पैरिस  के  सदस्य  के  रूप  में  प्रवेश  दिये

 जाने  के  लिए  सदस्य  आयोजक  द्वारा  प्रस्तुत  प्रदर्शनी  ही  केवल  यू०  एफ०  आई०  यदि  बहू
 लिखित  शर्तें  पुरी  करती  अनुमोदित  की  जाएगी  :--

 (1)  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  है  और  उसे  ऐसा  अपने  देश  के  शासकीय  प्राधिकारियों  द्वारा  समझा

 (2)  उसमें  विदेशी  दर्शकों  की  कुल  संड्या  10%,  से  कम  न  हो  अथवा  विदेशी  प्रदर्शकों  की

 (3)

 (4)

 कुल  संख्या  प्रदर्शनियों  की  कुल  संख्या  की  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  20%  से  कम  न  हो
 अथवा  उसके  अन्तर्गत  क्षेत्र  किराये  पर  दिये  गए  स्टैंडों  के कुल  स्थान  के  20%,  से  कम

 न  यदि  आडिट  ब्यूरो  आफ  स्टैटिस्टिकल्‌  विद्यमान  हो  तो  इन  आंकड़ों  को

 पित  करना  होता

 वह  समुचित  स्थायी  संस्थापनों  का  प्रयोग  करे  ओर  वह  प्रयोक्‍ताओं  को  उन्हें  जरूरत

 पड़ने  वाली  कोई  सेवाएं  प्रदर्शरों  तथा  विदेशी  दर्शकों  के  लिए
 यता  तथा  सूचना  सेवा  उपलब्ध  आवेदन  विज्ञापन  सामभ्री  और  मेला

 सूथी  केवल  देश  की  भाषा  में  ही  नहीं  अपितु  अन्य  विदेशी  या  तो  फ्रांसिसी  या

 जम॑न  में  प्रकाशित  करानी  होगी  ।

 उसमें  परिसरों  पर  और  प्रदर्शनी  के  दौरान  कोई  गैर-बाणिज्यिक  गतिविधि  शामिल

 न  इस  अनुदेश  द्वास  जो  शासित  नहीं  होते  उनमें  तकबीकी  अथवा

 शिक्षाल्मक  कांग्रेस  तथा  सम्मेलन  शामिल  हैं  जो  प्रदर्शनी  के  साथ-साथ  तथा  उसके

 दौरान  हों  ।

 वह  केवल  सभी  अन्य  व्यापारियों  अथदा  एजेन्टों  को  छो्डकर  केवल  उत्पादकों  अनस्य

 एजेस्टों  और  थोक  व्यापारियों  को  ही  सहभागियों  के  रूप  में  प्रवेश  दें  ।

 वह  नकद  विक्रियों  को  निषिद्ध  करे  जिनसे  प्रदर्शक  द्वारा  बेची  गई  वस्तु  डिलीवरी

 प्रदर्सनी  स्टेंड  से  की

 (7)  डसका  निममित  कायंक्रम  तथा  भवधि  हो  जो  तीन  सप्ताह  से  अधिक  न  हो  ।
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 (8)  उसका  आयोजन  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनी  के  रूप  में  कम  से  कम  नियमित  रूप  से  तीन

 बारहुआ

 इसके  यू०  एफ०  आई०  सदस्यों  द्वारा  आयोजित  प्रदर्शनियों  की  व्यापक  प्य  खला  को

 देखते  हुए  ऊपर  दी  गई  सभी  शर्तों  को  पूरा  करने  में  अब  तक  असफल  रही  प्रदर्शनियों  के  हक  में  अपवाद

 किये  जा  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  अनुमोदन  कांग्रेस  के  दो-तिहाई  बहुमत  के  अध्ययधीन  हैं  ।

 इण्डियन  एयरलाइंस  के  भ्रधिकारियों  हारा  तस्करी

 2973.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  थित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1
 कया  नई  दिल्‍ली  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  कुछ  अधिकारियों  के  पास  निषेधित  माल

 बरामद  हुआ

 इस  मामले  में  जांच  के  परिणाम  क्या  निकले  हैं  जौर  तस्करों  की  कार्य-शैली  क्या

 और

 सरकार  का  विचार  भविष्य  में  विशेष  रूप  से  इस  प्रकार  से  की  जाने  वाली  तस्करी  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  संभवतयः  माननीय  सदस्य  के

 प्रश्न  का  संबंध  दिनांक  5-11-1985  को  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  3392  कलाई-घड़ियों  और  20  कि०

 ग्राम  औषधीय  चूर्ण  के  अभिग्रहण  से  इस  अभिग्रहण  के  संबंध  में  चार  जिनमें  इंडियन

 एयरलाइन्स  का  एक  कर्मचारी  भी  शामिल  को  गिरफ्तार  किया  गया

 प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  से  यह  पता  चला  है  कि  निषिद्ध  की  बुकिंग  कार्गों  सूची
 और  हवाई  बिलों  में  गलत  घोषणाएं  करके  वाहनान्तरण  कार्गो  के  रूप  में  हांग-कांग  से  दिल्‍ली

 अड्डे  के  रास्ते  से  होकर  काबुल/काठमांडु  ले  जाये  जाने  के लिए  की  जाती  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  थी

 उक्त  खेपों  के  दिल्ली  पहुंचने  पर  वाहुनान्‍नतरण  माल  का  कार्य  करने  वाले  एयरलाइन्स  के

 स्टाफ  के  साथ  सांठगांठ  करके  घोषित  माल  के  अनुसार  बदल  दिया  जाता  था  ।

 की  गतिविधियों  के  खिलाफ  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमा  शुल्क  विभाग
 की  निवारक  और  गुप्तचर्या  मशीनरी  तस्करी  की  गतिविधियों  के  प्रति  सामान्यतया  सतर्क  रहती  है
 और  तस्करी  की  आशंका  वाले  क्षेत्रों  स ेमाल  के  ऐसे  वाहनान्तरण  के  संबंध  में  धनिष्ठ  तालमेल  रखने  के

 लिए  उसे  सतक  कर  दिया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  जैसे  सुगम्य  क्षेत्रों  में  और  उनके  इर्दे-गिर्द
 सीमा  शुल्क  संबंधी  निगरानी  के  कार्य  को  तेज  कर  दिया  गया

 तस्करी  में  लिप्त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  विभागीय  कार्यवाही  किए  जाने  के

 साथ  न्यायालय  में  मुकदमे  चलाकर  भी  सख्त  कार्यवाही  की  जाती  अन्तग्नेस्त  माल  के  जब्त  किए  जाने
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 कक  nsec,  पा  ललललल

 ओर  संबंधित  व्यक्तियों  पर  व्यक्तिगत  अर्थ-दण्ड  लगाए  जाने  के  उपयुक्त  मामलों  में  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  निवारक  नजरबन्दी  की  कार्यवाही  भी  की

 जाती

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  में  घाटा

 2974.  श्री  बी०  आरीनिधास  प्रसाद  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  को  भारी  धाटा  हो  रहा

 यवि  तो  इस  कंपनी  को  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 इसके  क्या  कारण  और

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  स्थिति  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 लान  विभाग  में  राज्य  मसत्री  रामबुलारी  विगत
 *:  शीन  वर्षों  में  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  --

 ay  घाटा

 ९०  )

 1982-83  2-83  29.63

 1983-84  6.78*

 1984-85  3.15%

 *  सरकारी  ऋण  पर  ब्याज  मुक्ति  के  बाद  ।

 कंपनी  के  खराब  वित्तीय  निष्पादन  के  मुख्य  कारण  हैं  :---  घटिया  अयस्क  ग्रेड  तथा  कुछ
 खण्डों  में  कार्य  चालन  एवं  डिजाइन  सम्बन्धी  कमियां  और  साथ  ही  बिजली  की  कमी  और  ऊंची

 लागत  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  के  कार्यच्नालन  में  सुधार  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा

 रहे  हैं--लेतड़ी  कापर  कम्पलेक्स  और  इंडियन  कापर  कम्पलैक्स  में  प्रद्वावक  और  शोधनशालाओं  की

 रुकावटों  को  दूर  क  रके उनका  मलंजलड  में  अयस्क  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  और  श्रम

 शक्ति  का  नियोजन  करना  ।
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 न्‍>अ>क»कनमम»+»मममक»%न-कक+-क-

 सामान्य  बीसा  निगम  प्रौर  जीवन  बोसा  निगम  के  कार्यकरण  की  पुत्र  रीकषा

 2975,  डा०चिस्ता

 अर्थात  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्रीमती  डी०के ०  मण्डारी |

 ह

 क्या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  साभान्य  बीमा  निगम  की  स्वास्थ्य  बीमा

 योजना  की  धाराओों  में  बीमारियों  के  मामले  में  अर्थात  पालिसी  जारी  होने  के  30  विन  के  अन्दर  होने
 गली  गैस्ट्रोएन्टेराईटिस  जैसी  बीमारियों  के  दावों  की  अदायगी  रोकने  का  उपबन्ध

 यदि  तो  क्या  सामान्य  जीवन  बीमा/जीवन  बीमा  निगम  के  सम्पूर्ण  कार्यकरण  की

 पुनरीक्षा  की  और

 क्‍या  सरकार  का  पालिसीधारियों  के  सामान्य  हितों  की  सुरक्षा  के लिए  सामान्य  जीवन

 बीमा/जीवन  बीमा  निगम  के  शासकीय  निकाय  में  उपभोक्ता  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल

 ब्रने/नामित  करने  का  विचार  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्नी  जनाव  नस  :  हां  ।  हाल  ही  में  स्राधारण
 बीमा  उद्योग  द्वारा  आरम्भ  की  गई  एण्ड  डामिसिलियरी  बेनिफिट  पालिसीਂ  में  एक
 अपवर्जद  धारा  शामिल  इस  अपवर्जन  के  अनुसार  यदि  बीमाकृत  व्यक्ति  पालिसी  शुरू  होने  की

 तारीक्ष  से  तीस  दिन  के  अन्दर-अन्दर  जटठरान्त्रशोथ  सहित  कोई  भी  बीमारी  हो  जाए
 तो  यह  पालिसी  उस  पर  लाग  नहीं  हो  सारे  विश्व  में  ऐसी  पालिसियों  में  जोशिम  शुरू  होने  से  पूर्व
 प्रतीक्षा  अवधि  रखना  एक  आम  रिवाज  हस  प्रतीक्षा  अवधि  को  केवल  इसी  दृष्टि  से  रखा

 जाता  है  कि  कोई  भी  बीमाकृत  व्यक्षित  पालिसी  के  अधीन  किसी  ऐसी  बीमारी  के  लिए  लाभों  का  दावा

 न  करे  जी  पालिसी  श्रू  होने  से  पहले  ही  उसे  हो  गई  क्योंकि  यह्‌  पालिसी  बिना  किसी  चिकित्सीय

 जांच  के  बीमाकृत  व्यक्ति  द्वारा  स्वयं  की  गई  घोषणा  के  आधार  पर  ही  जारी  की  जाती  यह

 वर्जन पालिसी के समाप्त होने पर उसके नवीनीकरण मामलों में लागू नहीं होता । भाग के उत्तर को देखते साधारण बीमा निगम/जीवन बीमा निगम की पूरी कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया साधा रण बीमा निगम जीवन बीमा निगम के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं जीवन बीमा साधारण बीमा निगम के बोड्डों में विभिन्‍न हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त सीमा शुल्क बिमाग हारा स्मैक झोर धन्य सक्षीलोी बस्तुझों का पकड़ा जाना 2976. भरी भहेस्द्र सह कि 0 : क्या बिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झी झानग्द सिह |
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 क्‍या  वर्ष  1985  के  पहले  10  महीनों  में  तस्करी  विरोधी  अभियान  और  अन्य  छापों  के

 दोरान  प्ीमा  शुल्क  तथा  अन्य  अधिकारियों  द्वारा  कुल  कितनी  स्मैक  और  अन्य  नशीली

 धंस्तुएं  फकड़ी  गई  तथा  इन  वस्तुओं  के  और  मारे  गये  इन  मुख्य  छापों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  मामलों  की  जांच  के  परिणामस्वरूप  तस्करी  के  किन  मुख्य  स्रोतों  और  संवेदनशील

 स्थलों  तथा  तस्करी  और  चोर  बाजारी  में  अपनाए  गये  किन-किन  तरीकों  का  पता  चला  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  वर्ष  1985  के  प्रथम  दस  महीनों

 के  दौरान  सीमा  शुल्क  तथा  अन्य  अधिकारियों  द्वारा  अभिगृहीत  किए  गंए

 मार्फीन  और  मैडेक्स  को  गोलियों  की  कुल  मात्रा  निम्नोक्‍्त  है  :--

 लद  का  मास  झभिगहीत  को  गई  मात्रा

 प्रास

 सोना  2086

 हेरोइन  451

 मार्फीन  107

 अफीम  1146

 चघरस  7170

 मैंडैक्स  की  गोलियां  564

 गांजा  25564

 अनन्तिम

 सोने-और  खतरनाक  औषध-द्रव्यों  के  मुख्य-मुख्य  अभिग्रहणों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-पत्र  में

 दिंएं  गएं

 सरकार  को  मिली  रिपोर्ट  से  यह  पता  चलता  है  कि  खाड़ी  के  देशों

 पाकिस्तान  ओर  नेपाल  से  समुद्री  और  स्थल  मार्गों  के  जरिए  भारत  में  सोने  का  तस्कर-भायात

 अध्येधिंक  मात्रा  में  हो  रहा  सोना  यात्रियों  के  शरीर  उनके  असंबाब  और  कार्गो  के  भीतर  छूपाया

 हुआ  भी  पाया  जाता  है  ।

 पश्चिमी  देशों  को  नाकोटिक  द्र॒व्यों  और  मनोशेजक  पदार्थों  का  तस्कर-भिर्यात  किए  जाने  के

 घिलतिले  में  भारत  का  इस्तेमाल  एक  मार्मस्थ  देश  के  रूप  में  अधिकाधिक  किया  जा  रहा
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 विवरण

 सोने  बाजार  मूल्य  करोड़  रुपए  और  उससे  अधिक  और  खतरनाक

 द्रब्यों  के  मुख्य-मुख्य  अभिग्रहणों  के  ब्यौरे  निम्नोक्‍्त  हैं  :--

 सोना

 (i)  दिनांक  5-2-1982  को  सीमा  शुल्क  मिवारक  अहमदाबाद  के

 कारियों  ने  कच्छ  भाण्डवी  में  नामक  जलयान  को  रोका  और  उस

 यान  के  अन्य  निषिद्ध  माल  के  स्ाथ.साथ  ताजे  खजूरों  के  कार्गों  के  नीचे  छिपाये  हुए
 2.62  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  11,610  तोले  वजन  की  विदेशी  मार्क  की  सोने  की

 छडों  के  1161  पीस  बरामद  इस  सिलसिले  में  13  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया

 दिनांक  23  फरवरी  को  सीमा  शुल्क  निवारक  बम्बई  के  अधिकारियों  ने

 सीमा  शुल्क  १962  के  तहत  हाजी  बंदर  से  दूर  समुद्र-तल  से  4.08  करोड़

 रुपये  के  मूल्य  का  16,679  तोला  सोना  बरामद  करके  अभिगृहीत  कर

 दिनांक  23-4-85  को  राजस्व  गुप्तचार्या  निदेशालय  के  बम्बई  जोनल  एकक  के

 कारियों  ने  रूपम  सिओन  बम्बई  के  निकट  एक  अस्बेसेडर  कार  में

 विशेष  रूप  से  बने  हुए  एक  खोल  में  से  12  बैल्टें  बरामद  की  जिनमें  विदेशी  मार्क  के

 सोने  के  दस-दस  तोले  के  1196  पीस  ओर  सोने  के  दस-दस  तोले  के  4  पीस  कुल

 12,000  तोले  सोने  का  जिसका  मूल्य  2.95  करोड़  रुपए  आंका  गया  और  कार  जिसका

 मूल्य  आंका  दोनों  का  अभिपग्रहण  सीमा  शुल्क  1962

 के  उपबन्धों  क ेतहत  कर  लिया  गया  उक्त  कार  में  कोई  भी  व्यक्ति  सवार  नहीं

 दिनांक  13-5-1985  का  सीमा  शुल्क  के  अधिकारियों  ने  रोहा
 में  एक  जीप  को  रोका  जिसमें  से  विदेशी  मार्क  का  11990  तोला  सोना  बरामद  करके

 अभिगृहीत  कर  लिया  गया  ।  उक्त  सोने  का  मूल्य  3.06  करोड़  रुपए  आंका  इस
 सिलसिले  में  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 राजस्व  गुप्तचार्या  बम्बई  जोनल  एकक  ,  के  अधिकारियों  ने  न॑ं०  10  पटेल

 स्टेशन  जोगेश्वरी  स्थित  परिसरों  की  दिनाक

 13-9-1985  5  को  तलाशी  ली  और  विदेशी  मुद्रा  क ेसाथ-साथ  विदेशी  मूल  के

 14000  तोले  के  वजन  के  सोने  के  1400  बिस्कुटों  का  भी  अभिग्रहण  उक्त

 सोने  का  मूल्य  3.35  करोड़  रुपये  आंका  गया  इस  सिलसिले  में  तीन  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया
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 खतरनाक  शौवध-द्रध्य

 1.  हेरोइन

 (1)  दिनांक  17-7-1985  को  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  ने  राजस्थान  के  बाड़मेर
 जिले  में  भारत-पाक  सीमा  पर  तस्करों  के  साथ  हुई  एक  मुठभेड़  में  325.7  कि०  ग्रा०

 हेरोहन  का  अभिग्रहण  किया  ।

 दिनांक  17-8-1985  को  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  ने  राजस्थान  के  जैसलमेर

 जिले  में  भारत  पाक  सोमा  पर  40  कि०  ग्रा०  हेरोइन  पकड़ी  ।  इस  सिलसिले  में  एक

 व्यक्ति  को  पकड़ा  गया  था  ।

 2.  भाफोंन

 दिनांक  21-8-1985  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  सहार  हवाई  में  47

 कि०  ग्राम  मार्फीन  का  अभिग्रहुण  किया  ।  इस  सिलसिले  में  8  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 3.  श्रफोम

 (i)  दिनांक  17-1-1985  को  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  द्वारा  पंजाब  में

 पाक  सीमा  पर  119  कि०  ग्राम०  अफीम  पकड़ी  गई  थी  ।

 (ii)  दिनांक  28-3-1985  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  ने  पंजाब  में

 भारत-पाक  सीमा  पर  110  कि०  ग्रा०  अफीम  इस  सिलसिले  एक  व्यक्ति

 को  पकड़ा  गया

 (3)  दिनांक  4-3-1985  को  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  सहार  हवाई  में

 899  कि०  ग्रा०  चरस  अभिगृहीत  इस  सिलसिले  में  7  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।

 (ii)  दिनांक  5/6-3-198 5  को  दिल्‍ली  पुलिस  ने  510  कि०  भ्रा०  चरस  पकड़ी  और  इस

 सिलसिले  में  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था|

 दिनांक  22-5-85  निवारक  के  अधिकारियों  ने  113  क्लेयर

 स्टेशन  से  1909  कि०  ग्रा०  चरस  बरामद  करके  उसे

 अभिगृहीत  कर  इस  सिलसिले  में  एक  ब्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 (iii)

 (iv)  दिनांक  13/14-8-1984  को  दिल्‍ली  पुलिस  के  अधिकारियों  ने  भुखमोहर  नई
 से  800  किलोग्राम  चरस  पकड़ी  थी  ।
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 5.  गांजा

 (i)  दिनांक  9-6-1985  को  सीमा  शुल्क  निवारक  ने  पटना  के  अधिकारियों

 ने  बिहार  से  2600  किलोग्राम  गांजा  बरामद  करके  उसे  अभिगृहीत  कर

 लिया  ।

 (ii)  दिनांक  10-7-1985  को  रक्‍्सौल  स्थित  सीमा  शुल्क  निवारक

 के  अधिकारियों  ने  पुलिस  थाना  पश्चिम  बिहार  के  अन्तगंत

 मालिया  में  ।0  कि०  ग्रा०  गांजा  अभिगृहीत

 (iii)  दिनांक  22-7-1985  को  सीमाशुल्क  निवारक  के  अधिकारियों  ने

 भारत-नेपाल  सोमा  पर  रक्‍्सौल  में  1070  कि०  ग्रा०  गांजा

 गृहीत  किया  ।

 (iv)  दिनांक  25-7-1985  को  सीमा  शुल्क  निवारक  के  अधिकारियों
 ने  स्थानीय  पुलिस  की  सहायता  से  बिहार  में  राधोपुर  रेलवे  क्रासिंग  पर  8200  कि०
 ग्रा०  गांजे  का  अभिग्रहण  किया  ।

 (५)  दिनांक  1-8-1985  को  पुलिस  के  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा
 2257  किलोग्राम  गांजा  पकड़ा  गया  इस  सिलसिले  में  10  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार
 किया  गया

 (५४)  दिनांक  7-9-1985  को  सीमाशुहक  निवारक  पटना  के  अधिकारियों  ने

 से  4391  किलोग्राम  गांजा  अभिगृहीत  किया  गया  था  ।

 खनम  निवेशालय  को  झाधारभूत  सुविधाएं

 2977.  श्री  जायनल  झह्बेदिन  :  क्या  इस्पात  झौर  ख्ात  मन्‍्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनन  निदेशालय  ने  मांग  की  है  कि  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  बिभाग  और  खनन

 तथा  भूविज्ञान  निदेशालय  द्वारा  चुने  गये  उड़ीसा  के  सक्षम  खनन  क्षेत्रों  के  खनिज  संसाधनों  का  त्वरित

 विकास  करने  के  लिए  उसे  बिजली  और  बन्दरगाह  की  सुविधाओं  सहित  अन्य

 आधारभूत  सुविधाएं  दी

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कया  उपाय  करने  आरम्भ  किए  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अपेक्षित  ध्यवस्था  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मस्झो  राम  बुलारो  :  उड़ीसा  खनन  निदेशालय

 से  आधारभूत  सुविधाओं  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।
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 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठत े।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  में  म्रमसचित  जाति/प्रनस॒चित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 2978.  डा०  फूलरेजु  गुहा  :  क्या  बिश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  स्टेट  बैंक  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  कम  बारी  है
 और  उनकी  प्रतिशत  कितनी

 किन-किन  ग्रेडों  मे ंआरक्षण  दिया  गया

 कया  सभी  ग्रेडों  में  आरक्षण  कोटा  पूरा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंस  :  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया

 31.12.84  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 कर्मचारियों  की  संख्या  और  उनका  प्रतिशत  इम्त  प्रकार  है  :---

 कुल  कमंचारियों  झनुसूचित  प्रतिशत

 की  संख्या  झनुसचित  जनजाति

 के  कर्मचारियों  की

 कुल  संख्या

 1,93,012  33091  17.1

 जूनियर  मैनेजमेंट  अधीनस्थ  और  लिपिकीय  संवर्गों  मे ंआरक्षण  की  व्यवस्था

 उपलब्ध  प्राप्त  आंकड़ों  के  अनुसार  विभिन्‍न  संवर्गों  में  कोटे  के  बकाया  स्थानों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है  :---

 अधीनस्थ  स्टाफ  29

 लिपिकीय  स्टाफ  305

 सीधी  भर्ती  के  भ्रधिकारी  103

 आयु  इंटरमव्पू  के  अहंक  अंकों  और  लिखित  परीक्षा  में  ढील  देकर  भर्ती  पूर्व  प्रशिक्षण  देकर

 आवश्यकतानुसार  लिपिकों  की  परीक्षाएं  आयोजित  करके  वर्तमान  बकाया  रथानों  को  भरने  के

 लिये  प्रयास  किए  जा  रहे
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 धन  की  बचत  करने  संबंधी  विशापन

 2979.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्‍्त्रालय  द्वारा  पुत्र  की  शिक्षा  और  पुत्री  के  विवाह  के  लिए  धन  की  बचत
 करने  के  सम्बन्ध  में  विज्ञापन  दिए  जाते  और

 यदि  तो  क्‍या  इससे  दहेज  को  बढ़ावा  नहीं  मिल  रहा  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाबंन  :  विज्ञापन  और  श्रव्य-दुश्य
 प्रधार  निदेशालय  के  माध्यम  से  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  में  पुत्री  के  विवाह  हेतु
 बचत  करने  पर  कोई  बल  नहीं  दिया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  (VI  के  दुश्य  चित्र

 के  अआलेख  में  यहू  बत  या  गया  है  कि  माता-पिता  ने  अपने  पुत्र  की  जो  हमेशा  सर्वप्रथम  आता
 उच्च  शिक्षा  क ेलिए  घन  की  बचत  की

 ऊपर  में  वर्णित  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सिगरेट  निर्माताप्नों  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी

 2980,  श्री  मोला  नाथ  सेम  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  के  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  कि  देश  में  सिगरेट  उत्पादन  का  एक

 बड़ा  भाग  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  अथवा  उनके  बिना  उत्पादन  शुल्क  की  अदायगी

 की  चोरी  करने  के  उद्देश्य  स ेसिगरेट  फैक्टरियों  में  चोरी  छिपे  बाहर  भेज  दिया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सिगरेट  निर्माताओं  द्वारा  किए  जाने  वाले  इस  प्रकार  के  कदाचारों  से  सरकारी  ख्वजाने  को

 प्रति  वर्ष  कितनी  हानि  होती  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 बिस  मग्वालय  में  राज्य  सरत्ी  जनादंग  पुजारी  :  सरकार  को  केवल

 ये  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  मंसस  न्यू  टोबेको  कं०  लि०  ने  दो  स्थानों  अर्थात  कलकत्ता  और  गुन्टूर  से  चोरी

 छिपे  तरीके  से  सिगरेटों  के  पैकेटों  की  मिकासी  की  इसमें  केरद्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अधिकारियों  के

 साथ  किसी  प्रकार  की  मिली  भगत  का  होना  नहीं  पाया  गया

 और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कलकत्ता-ता  ने  मैससे  न्यू  टोबेको  कम्पनी

 कलकत्ता  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  हैं  जिनके  तहत  8,09,50,204

 रुपये  के  उत्पादन  शुल्क  की  तथाकथित  चोरी  की  रकम  की  वसूली  मांग  की  गई  है  केन्द्रीय
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 उसनगनमपममममननमननन-मकम  नम  नमनन-मना  नमक  नाका+  कप  कप  नमक  धन  मैसस  मनन  ay  कम  कक  नन+  न  +क  नमन  क्‍3ू'ग  ₹कअ  क  विरुद्ध  ऋ  क्‍नऑफसफडक्‍ञक्‍ऑअह  लकसइउक्‍उ-आ
 उत्पादन  ने  मैसस  न्यू  टोबेैको  कम्पनी  बिकावोले  के  विरुद्ध  का  में  एक

 मामला  भी  दर्ज  किया  है  जिसमें  लगभग  9  लाख  रुपये  के  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  का  आरोप

 तथापि  इन  मामलों  के  आधार  पर  जितपर  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  सरकारी  खजाने  को  होने

 वाली  हानि  का  अनुमात  नहीं  लगाया  जा  सकता

 प्विगरेटों  को  चोरी-छिपे  तरीके  से  हटाये  जाने  मामले  पर  निगरानी  रखने  के  लिए

 विभाग  ने  सिगरेट  फैक्ट्रियों  पर  सतकंता  बढ़ा  दी  है  तथा  बेदाग  सेवा/निष्ठा  थाले  अधिकारियों  को  इन

 फैकिट्रयों  में  तैनात  कर  दिया  गया

 महंगाई  मत्ते  को  किस्तों  का  भुगतान  राष्ट्रीय  बचत  पन्र  प्रादि  के

 रूप  में  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  मोला  नाथ  सेन  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  कि  महंगाई  भत्ते  की

 किस्तों  का  भुगतान  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  कर्मचारियों  को  प्राप्त  अतिरिक्स  आय  बाजार  में
 न  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  अथवा  ऐसे  अन्य  बचत  पत्रों  के  रूप  में  किया  जाना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  का  कया  विचार  है  ?

 वि  मस्प्ालय  सें  राज्य  मन्त्री  जतादंस  :  जबकि  ओपचारिक  रूप  से

 कार  को  ऐसा  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुआ  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने  8-9  महंगाई  को  हुई
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  अपने  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  के  रूप  में  महंगाई  भत्ते
 की  किस्तों  की  अदायगी  की  सम्भाव्यता  का  उल्लेख  किया  था  ।

 ओर  जीवन-निर्वाह  व्यय  में  वृद्ध  क ेलिए  आंशिक  मुआवजा  होने  के  कारण  महू
 गाई  भत्ते  की  अदायगी  सामान्यतः  नकद  रूप  में  की  जाती  तथापि  विगत  काल्न  में  कम  से  कम  एक
 बार  महंगाई  भत्ते  की  कुछ  किस्तों  की  बकाया  राशि  को  संयुक्त  पराम्शदांता  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद

 के  कर्मचारी  पक्ष  के  साथ  परामर्श  करके  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  लेखों  में  जमा  किया  गया  था  ।

 महंगाई  भत्ते  की  किस्तों  का  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  के  रूप  में  भुगतान  फरने  पर  विचार  कर्मचारी  पक्ष  से

 परामश  करके  किया  जा  सकता  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  झथिमियम  का  संशोधन

 2982.  ब्रो०  सारायण  चरद  परादार  :  क्‍या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के कायंकरण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  बारे  में  उनमें  कार्यरत

 193



 लिखित  उत्तर  6  1985

 ©
 कमंचारियों  की  मांगों  क ेअनुसार  निकट  भविषय  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  अधिनियम  1976  में  कोई

 और  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनका  प्रयोजन

 ओर  प्रस्ताव  क्षेत्र  क्या  है  ?

 वित्त  मस्त्ालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनादेन  :  और  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  संगठनात्मक  ढांचे  आदि  को  सुव्यवस्थित  करने  के

 उद्देश्य  से  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  में  कुछ  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  जब

 इस  संबंध  में  प्रस्ताव  को  मूर्त  रूप  दे  दिया  जायेगा  तब  इन्हें  संसद  के  दोनों  सदनों  के  सम्मुख  विधेयक

 के  रूप  में  प्रस्तुत  किया

 सही  भ्राय  घोषित  करने  के  लिए  व्यक्तितयों  को  प्रोत्साहन

 2983.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  वया  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सही  आय  की  घोषणा  करने  वालों  के  लिए  सरकारद्वारा  किन्‍्हीं  प्रोस्साहनों  की

 घोषणा  की  गई

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन  दिये  जायेंगे  और  क्या  इस  प्रकार  की  घोषणाएं
 करने  वालों  को  धाय-कर  उपबन्धों  के  अन्तगगंत  मिलने  वाले  दंड  से  मुक्त  रखा  और

 यदि  तो  इसके  घोषित  किये  जाने  के  पहले  पद्चवाड़े  में  घोषणा  करने  वाले  लोगों  की
 कितनी  संख्या  थी  और  भविष्य  में  किस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  रहने  की  संभावना  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  सरकार  ने
 सन  दिया  है  कि  जो  पुराने  और  दोनों  कर-निर्धारिती  अपनी  पूरी  और  सही  आय  प्रकट  करने  के

 लिए  स्वेच्छा  से  आगे  आना  चाहते  हैं  वे  अर्थ-दण्ड  अथवा  अभियोजन  जैसे  (7  हीं  दाण्डिक  परिणामों  के  भय
 के  बिना  चालू  वर्ष  की  सही  आप  के  आधार  पर  अग्रिम  क  रके  अनुमानों  को  1986  तक  दाखिल

 करके  ऐसा  कर  सकते  यह  भी  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  न  तो  ऐसे  कर-निर्धारितियों  को  कोई

 निरूदेश्य  जांच  पड़ताल  की  जाएगी  और  न  ही  उनके  पूर्ववर्ती  कर  निर्धारणों  को  ऐसे  अपेक्षाकृत  अधिक

 अनुमानों  के आधार  पर  खोला/पुत्त:  खोला  जाएगा  ।

 ऐसे  व्यक्तियों  की  सही  संख्या  का  लगा  पाना  संभव  नहीं  है  जिन्होंने  स्वेच्छा  से इसका

 अनुपालन  किया  आयकर  की  वसूली  लिंगम  कर  भी  शामिल  में  यथेष्ट  वृद्ध
 हुई  है  ।  31-10-1985  तक  यह  2100.35  करोड  रुपये  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में

 यह  1674.45  करोड़  रुपये  इस  प्रकार  425.90  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।  स्वेज्छया
 पालन  की  प्रवुत्ति  का  भविष्य  अधिक  उज्जवल  होने  की  आशा
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 सातवीं  योजना  के  दौरान  प्रासीण  क्षेत्रों  में  बेंकों  को  नई  शाखाएं  लोलमा

 2984.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  की  नई  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति

 क्या

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुल  कितनी  बैंक  शाखाएं  खोल ने  का

 विचार  और

 शहरी  बैंक  शाखाओं  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रही  बैंक  शाखाओं  का  कार्य

 पनिष्पादन  कैसा  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  और  वर्ष  1985-90

 की  अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  को  हाल  ही  में  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  अंतिम  रूप  दिया

 नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रत्येक  विकास  खन्‍्ड  के  ग्रामीण  भोर  अद्ं-शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  बेंक  कार्यालय  17

 हजार  की  जनसंख्या  ओर  बेकिंग  सुविधाओं  की  उपलब्धता  में  बड़ी-बड़ी  स्थानिक  दूरियों  को  कम  करये

 का  लक्ष्य  रखा  गया  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राज्य  सरकारों  और  अग्रणी  बैंकों  से  विभिन्‍न  खन्‍डों  में

 बैंक  रहित  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  है  और  अधिक  शालाएं  खोलने  के  प्रश्न  पर  राज्य

 कारों  से  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  होंने  और  बैंकों  से  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  उपर्युक्त  नीति  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  विचार  किया  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  की  अवधि  में  खोली  जाने  वाली  बैंक

 शाखाओं  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  यह  भारतीय  रिजवं  बैंक

 द्वारा  दिए  गए  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  संझया  पर  निर्भर

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  शहरी  और  महानगरीय  शाखाओं  के  कार्य  निष्पादन  का

 कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  किया  चुंकि  शहरी  भौर  महानगरीय  क्षेत्रों  में  परिचालनों

 के  कारोबार  की  क्षमता  और  आधारभूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता  का  स्वरूप  एक  समान  नहीं
 इसलिये  ऐसे  क्षेत्रों  में  स्थित  शाखाओं  की  तुलना  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 सोने  के  जवाहरात  के  लिए  निर्मातोन्मुल
 कम्पलेक्स  को  स्थापना  में  हुई  प्रगति

 2985,  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  योजना  के  अन्तर्गत  सोने  के  जवाहरात  तैयार  करने  के  लिए

 निर्मातोम्मुश्ष  कम्पलेक्स  को  स्थापना  में  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 यदि  इसमें  कुछ  देरी  हुई  है  ती  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मरजालय  के  राज्य  मस्त्री  लुशीद  प्रालम  :  और  निर्यात  अभिमुथ्
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 उविननत-नन--+-नननमननननननीननननननननननन  नितिन  न  नमन  नमन  नम  +न-म-+  की  नई  कक  में  कल  कतिपय  संगठनों  नमन  कननन  मिलकर े

 स्वर्ण  आभूषण  कम्पलैक्सों  की  नई  अवधारणा  में  मजबूरन  कतिपय  संगठनों  के  साथ  मिलकर  प्रायोजित

 अभिकरणों  द्वारा  किये  जाने  के  लिये  काफी  प्रारम्भिक  कार्य  अन्तग्ग्रेस्त  हैं  जिससे  अगर  उद्यम  कर्ताओं

 द्वारा  पर्याप्त  रुचि  दर्शाई  जाती  है  तो  समुचित  परिसरों  का  चुनाव  और  उनका  विकास  तथा  परिचालन

 सम्बन्धी  क्रियाविधियों  को  अन्तिम  रूप  देना  भी  शामिल  इनेमें  से  कुछ  केन्द्रों  के  मामले  में  पर्याप्त

 प्रगति  की  जा  चुकी

 राजस्थान  में  चितोड़  में  यात्री  निवास

 2986.  प्रो०  निर्मला  कुसारी  शक्तावत  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  परयंटकों  के  लिए  आकर्षण  का

 केन्द्र

 क्या  वहां  पर  पयंटकों  के  ठहरने  के  लिये  न  तो  कोई  होटल  है  और  न  ही  डाक  बंगला
 ह

 यदि  तो  भारते  पर्यटन  विकास  निगम  का  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए

 चितौड़  में  एक  निवास  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  इस  भार ेमें  क्या  कदम  उठागे  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्रो  एच०  के०  एल०  :

 राजस्थान  सरकार  ने  बताया  है  कि  चितोड़गढ़  में  एक  सक्िट  डाक

 बंगले  और  रिटायरिंग  रूम्स  राजस्थान  पर्यटक  विकास  निगम  पन्ना  में  एक  पर्यटक  बंगसे  और

 वितोड़गढ़  में  एक  जनवा  आवास  घर  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  कर  रहा

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  चितोड़गढ़  में  किसी  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  न  ही  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  को  राजस्थान  सरकार  से  चितोड़गढ़  में  एक  यात्री

 निवास का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रश्न ही नहीं उठता । सातबों योजना के लिए बस्तुओं का निर्यात लक्ष्य 2987. प्रो० निर्मला कुमारो शक्तावत : कया बालिल्य मन्त्री पह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 ऐर  गत  सीन  वर्षों  के  दौरान श्द देश  में  विदेशी  मुद्रा  भंडारों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है

 विदेश  व्यापार  में  कुल  कितनी  वृद्धि

 भारत  द्वारा  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  गया  और  उनका  निर्यात  किन-किन

 देशों  को  किया  गया  तथा  वर्ष  1985-86  के  दौरान  मुख्य  रूप  से  निर्यात  की  गई  वस्तुओं  के  नाप  क्या

 भौर

 निर्यात  में  वृद्धि  क ेलिए  सातवों  पंचवर्षोए  योजना  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 बर्तन  सरत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  लुर्दादि  प्रालम  :  ।  1985  को

 समाप्त  सप्ताह  में  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  रिजव  तथा  एस०  डी०  आर०  को  6788.61

 करोड़  रुपये  के  जबकि  3  1985  को  ये  6816.76  करोड़  रुपये  के  पिछले  तोन  वर्षों

 के  सम्बन्ध  में  भारत  के  समग्र  आयात  तथा  निर्यात  आंकड़े  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :---

 करोड़  रुपये

 धायात  निर्मात

 1982-83  14355.76
 हि

 8907.75

 1983-84  15762.95  9872.10

 1984-8  5*  16812.93  11493.72

 1985  85  तक  अद्यतन

 स्रोत  :  डी०  जी०  सी०आई०  एण्ड  कलकता  ।

 निर्यातों  की  प्रमुख  मदों  में  शामिल  हैं  :  काजू  सब्जियां

 तथा  सम्‌द्री  लौह  सूती  सलेसिलाए  पटसन  निर्मित

 चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित  ससायनिक  पदार्थ  तथा  सम्बद्ध  रत्न  तथा

 हस्तनिर्मित  कलात्मक  मशीनें  तथा  परिवहन  धातु  निर्मित  माल

 भारत  के  मुख्य  बाजारों  में  ये  शामिल  हैं  :  सं०  रा०  सोवियत  जर्मन

 संघीय  सऊदी  संयुक्त  अरब  मिस्र  का  अरब

 गणराज्य  आदि  ।

 सातवीं  योजना  के  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  1984-85  की  कीमतों  पर  60.700  करोड़
 रुपये  के  कुल  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्यातों  में  6.8  प्रतिशत  वाधिक  की  बृड़ि  होने  का

 मान
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 पंजाब  में  कपास  के  मूल्य  में  कमी

 2988,  प्रो०  लिर्मेला  कुमारी  शक्‍्ताबत  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  कपास  का  मूल्य  गत  वर्ष  से  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्शोद  श्रालम  :  से  (1)  इस  समय  रुई  को

 कीमतें  गत  मौसम  की  उसी  अवधि  में  चल  रही  कीमतों  से कम  स्तर  पर  चल  रही  ऐसा  गत  रुई

 मौसम  के  दौरान  रई  की  बढ़िया  फसल  के  परिणामस्वरूप  कैरी-ओवर  स्टाक  और  वर्तमान  रुई  मौसम

 के  दौरान  सन्‍्तोषजनक  फसल  के  आसारों  के  कारण  हो  सकता  सरकार  ने  चालू  रुई  मौसम  के  लिए

 कपास  की  विभिन्‍न  किस्मों  की  कपास  की  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  पहले  ही  घोषित  कर  दी  भारतीय

 रुई  निगम  किसानों  को  उनकी  उपज  के  लिए  लाभकारी  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बाजार  में

 विद्यमान  निगम  को  निदेश  दिएं  गए  हैं  कि  जब  कभी  कीमतें  समर्थन  स्तर  से  नीचे  गिर  जाएं  तो

 बह  कीमत  समर्थन  कार्य  आरम्भ  कर  सरकार  ने  चालू  रुई  मौसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  लम्बे

 रेशे  और  अतिरिक्त  लम्बे  रेशे  बाली  2.00  लाख  बंगाल  देशी  की  27,000  गांढें  और  येलो

 पेकिंग  की  25,000  गांढें  पहले  ही  रिलीज  कर  दी  यदि  आवश्यक  समझा  गया  तो  और  निर्यात

 कोटा  रिलीज  किया

 रिलायंस  टेक्सटाइल  इंडस्ट्रोज  द्वारा  टो०  पी०  ए०  के  ध्ायात  के  लिए  साख-पत्र

 2989.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  जित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहू  सच  है  कि  भारत  में  विभिन्‍न  बैंकों  से  रिलायंस  टेक्पटाइल  इन्हस्ट्रीज  द्वारा

 टी०  पी०  ए०  के  आयात  के  लिए  1985  के  अन्तिम  सप्ताह  में  110  करोड़  रुपये  के  साख-पत्र  खोले

 और

 यदि  तो  क्या  कुछ  बैंकों  को  ऋण  देने  के  मानदण्ढों  और  बैंकिंग  प्रथाओं  का  उल्लंघन

 करने  का  दोषी  पाया  गया  है  ?

 बित्त  मम्त्रालथ  में  राज्य  मस्त्री  जनादंस  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  नियंत्रित

 करने  वाले  कानूनों  के  उपबन्धों  और  बैंकरों  में  प्रचलित  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  किसी  ग्राहक  के

 कार्यों  के  सम्बत्ध  में  सूचना  प्रकंट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 (er)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  केस्द्रीय  जांच  ब्यूरो  मामलों  पर  कारेवाई  कर  रहे
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 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  क्षेत्रों  मे ंटसर  उद्योग  का  विकास

 2990,  भ्री  हरीश  रावत  :  क्या  धस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  टप्तर  उद्योग  के

 विकास  की  बड़ी  भारी  सम्भावनाएं  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  टसर  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बस्ज़  सगल्ालय  के  राज्य  मनत्री  लुर्धीद  श्रालंम  :  जी

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्रों  में  टसर  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  रेशम

 बोर्ड  ने  भीमताल  में  एक  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  में  स्वतः  उगे  हुए

 बलूत  के  फूलों  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  और  बलूत  टसर  उत्पादन  की  उन्नत  प्रौद्योगिकियों  में

 किसानों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  यहू  अनुसंधान  केन्द्र  स्टाःः  किस्मों  का  रखरखाव  करता  है  और

 किसानों  को  बीज  सप्लाई  करता  इसके  राज्य  रेशम  उत्पादन  विभाग  पहाड़ी  क्षेत्रों  के

 लिए  बलूत-टसर  विकास  कार्यक्रम  भी  क्रियान्वित  कर  *हा  है  ।

 1984-85  5  के  दो  रास  नैनीताल  प्रल्सोड़ा  क्षेत्रीय  प्रामोण  बंक  द्वारा  प्रत्सोड़ा  सें

 ऋणों  की  मंज्री

 2991.  श्री  हरीज्ञ  रावत  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  नैनीताल  अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  द्वारा  अल्मोड़ा  जिले

 प्रदेश  )  में  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किये  गये  ;

 क्‍या  यह  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार

 यदि  तो  लक्ष्य  प्राथ्त  न  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बिस  खम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मात  :  और  नैनीताल-अल्मोड़ा
 क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंक  के  कार्य  क्षेत्र  में  नेनीवाल  और  अल्‍ल्मोड़ा  जिले  आते  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
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 विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  बैंक  के  कार्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  प्रत्येक  जिले  में  बकाया

 अग्रिमों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1984  1985

 नैनीताल  16.07  20.28

 अल्मोड़ा  10.16  16.75

 कुल  :  26.23  37.03
 सरधाकााक  ७०ममरक  oe  —ae— शामजमम

 नैनीताल  और  अल्मोड़ा  जिलों  के  लिए  निर्धारित  53.50  लाश्व  रुपये  के  निर्धारित  लक्ष्य  के

 मुकाबले  1984  के  दौरान  दोनों  जिलों  में  51.18  लाख  रुपये  के  ऋण  संवितरित  किए  अल्मोड़ा
 जिले  के  लिए  ऋण  का  लक्ष्य  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  इन  आंकड़ों  को  देखते  हुए  बैंक  के  कार्य  निष्पादन

 को  संतोषजनक  माना  जा  सकता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  में  गुटबर्दी  के  कारण  भारतीय  वस्त्नों  के

 निर्यात  में  संकट

 2992.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  वस्त्र  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन  दिनों  भारतीय  वस्त्रों  के  निर्यात  में  भीषण  संकट  चल  रहा  है  तथा  वस्त्रों  के
 बिक्री  में  संलरन  प्रतिष्ठान  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  में  गुटबाजी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  जा  रही

 क्‍या  कोटा  प्रणाली  की  समस्या  के  कारण  अधिकांश  वस्त्र  निर्यातक  अपने  कारोबार  को
 नेपाल  ले  गए  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  नियतिकों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 बस्तर  सस्जालय  के  राज्य  मस्त्री  खुशोंद  ध्रालम  :  अपेरल  निर्यात  संवर्धन
 परिषद  में  गुटबन्दी  के  कारण  भारतीय  परिधानों  के  निर्यात  में  कोई  संकट  नहीं  है  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 नेपाल  से  मारतीय  वस्त्रों  के  निर्यात  के  कारण  विदेशी  मत्रा  की  हानि

 2993.  भरी  राज  कुमार  राय  :  क्या  जस्क्र  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  वस्त्र  निर्यातक  अपना  कक्षा  माल  और  सिलेसिलाये  वस्त्र  तेपाल  ले  जाते
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 हैं  और  वहां  से  उनका  अम  रीका  तथा  अन्य  यूरोपीय  देशों  को  निर्यात  करते  और  .

 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होने  और  उसके  परिणामस्वरूप  कारीगरों  को  होने  वाली

 नाई  को  देखते  हुए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालम  :  परिधान  निर्यातकों  द्वारा
 कच्चा  माल  तथा  परिधान  के  नेपाल  ले  जाये  जाने  और  वहां  से  उनका  सं०  रा०  अमरीका  तथा  अन्य

 यूरोपीय  देशों  को  निर्यात  किये  जाने  के  बारे  में  वस्त्र  मन्त्रालय  को  जानकारी  नहीं

 1985  के  दोरान  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  यूरोपीय  आधिक

 दाय  सदस्य  देशों  को  परिधानों  के  निर्यात  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  अधिक  हुए  इसलिए
 विदेशी  मुद्रा  अथवा  रोजगार  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 केना रा  बेंक  की  साऊथ  एक्सटेंशन  बिल्ली  शाला  में  चोरी

 2994.  श्री  राज  कुमार  राय
 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  /)

 कया  कुछ  अज्ञात  व्यक्तियों  ने  केनारा  बैंक  की  साऊथ  एक्सटेंशन  शाला  से  3

 लाख  रुपये  चुरा  जैसा  कि  14  1985  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  छ१

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और

 उनसे  कितनी  धनराशि  बरामद  हुई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  बैंक  में  इतनी  बड़ी  धनराशि  पड़ी  परन्तु  वहां  कोई  युरक्षा  गाईडई

 तैनात  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  चोरियां  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 विस  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  ओर  दिल्ली  पुलिस  ने

 सूचित  किया  है  कि  12/13  1985  के  बीच  की  रात  को  केनारा  बेंक  की  साऊष  एक्सटेंशन

 पार्टंना  स्थित  शाझ्ा  में  एक  चोरी  हुई  जिसमें  3,25,200  रुपये  की  रकम  की  हानि

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  न  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  न  ही  कोई  रकम  वसूल

 हुई

 घटना  के  समय  बैंक  का  सुरक्षा  गार्ड  ड्यूटी  पर  नहीं  क्योंकि  उस  दिन  छुट्टी  थी  ।

 सुरक्षा  गार्ड  केवल  काम  के  घण्टों  के  दौरान  ड्यूटी  पर  रहता

 दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  की  सुरक्षा  को  मजबूत  करने  के  लिए  विशेषकर
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 __  बैंकों के निकट के क्षेत्रों में, मोटर  ३ और

 बैंकों  के  निकट  के  क्षेत्रों  मोटर  म्राइकिलों  और  जीपों  पर  सशस्त्र  सेना  की  गश्त  शुरू  कर  दी  गई

 अपराधों  की  रोकबाम  के  लिए  क्षेत्रीय  सुरक्षा  योजना  भी  शुरू  की  गई  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  जो  भन्‍य

 उपाय  किये  गये  हैं  उनमें  ये  शामिल  हैं

 (1)  ऐसी  घटनाओं  की  आशंका  वाले  स्थानों  पर  स्थायी  रूप  से  हथियारों  और  वायरलेस

 सेटों  से  लेस  पुलिस  की  टुकड़ी  बेठा  दी  गई

 (2)  दिन-रात  गश्त  तेज  कर  दी  गई  है  ओर  ड्यूटी  पर  तैनात  पुलिस-कमियों  को  उचित

 हिंदायतें  दी  गई

 (3)  अपराधियों  की  गतिविधियों  से  सम्बद्ध  सूचना  के  आदान-प्रदान  के  लिए  पड़ौसी  राज्यों

 के  साथ  बेहतर  समन्वय  स्थापित  करने  के  प्रयास  किय्रे  जा  रहे  हैं  ।

 |  भ्रनुवाद  ]

 शरण  एककों  द्वारा  बेंकों/विसोय  संस्थानों  से  प्राप्त  निधि  का  वृुरुपयोग/वूसरे  प्रयोजन

 में  काम  लागा

 2995,  भ्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  रुग्ण  एककों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  वित्तीय  संस्थानों/बंकों  से  सहायता  प्राप्त

 करने  के  लिए  जान-बूक्षकर  रुग्णता  पैदा  करने  और  बाद  में  बैंकों/वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्त  निधि  का

 दुरुपयोग  अथवा  दूसरे  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  करने  के  बारे  में  खबरें  मिली

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  ऐसी  खबरों  का  ब्यौर  क्या

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  वित्तीय  संस्थानों  से

 प्राप्त  सहायता  का  समुचित  उपयोग  और  उसी  प्रयोजन  के  लिए  हो  जिसके  लिए  उसे  मंजूर  किया

 गया  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  जब  कभी  किसी  एकक

 में  जान-बूझ्कर  खराब  प्रबन्ध  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  विशेष  शिकायत  प्राप्त  होती  है  तब  उसकी

 जांच  की  जाती  बैंक  और  वित्तीय  उनके  द्वारा  सहायता  प्राप्त  एककों  अपने  सामान्य

 कार्यों  के  अंग  के  रूप  में  बराबर  नजर  रखती  सहायता  प्राप्त  एककों  पर  समुचित  नजर  रखने  के  लिए
 बैंक  और  वित्तीय  संस्थाएं  एककों  से  सावधिक  रिपोर्ट  भी  प्राप्त  करती  हैं  और  आवश्यकता  पड़ने  पर

 सहायता  प्राप्त  कम्पनियों  के  प्रबन्धकों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  करती  हैं  और  समय-समय  पर  अन्तर
 संस्थागत  बैठकों  में  उन  एककों  के  मामलों  की  समीक्षा  भी  करती
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 बेंकों  हारा  पता  सगाये  गये  रुग्ण  श्रौद्योगिक  एकक

 2996.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बैंकों  द्वारा  कितने  भारी  मध्यम  तथा  लघु  रुप्ण  भौद्योगिक

 एककों  का  पता  लगाया

 बेंकों  द्वारा  उनकी  सहायता  का  अध्ययन  करने  के  बाद  कितनी  एककों  को  उपचार

 क्रम  के  अन्तगंत  रखा  गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपचार  कार्यक्रम  में  शामिल  किये  गये  रुग्ण  एककों  में  से

 अब  तक  कितने  एककों  को  पुनःस्थापित  किया  जा  चुका

 बैंकों  द्वारा  उपरोक्त  तथा  में  उल्लिखित  एककों  में  कुल  कितना

 निवेश  किया  गया  और

 उपरोक्त  ओर  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेश  :  ओर  भारतीय  रिजरवं  बैंक

 से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  गत  तीन  केलेन्डर  वर्षों  में  रण  एककों  के

 रूप  में  पता  लगाए  गए  मध्य  और  लघु  औद्योगिक  एककों  की  संझुया  और  उनके  नाम  बकाया  कुल

 राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपये  )

 से  1983  1984.
 दिसम्बर  )

 एककों  की  बकाया  एककों  की  बकाया  एककों  की  बकाया

 संख्या  राशि  संख्या  राशि  संख्या  राशि

 बड़े  24  5  4.  9  70  157.51  90  27999

 भध्य  121  34.38  286  58.63  390  54.40

 लघु  33,334  186.30  27,418  232.51  30063  244.43

 33,479  274.87  27,774  448.65  30543

 578.82

 578.82

 1982,  1983  भओोर  1984  के  अन्त  में

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  उन  रुू्ण  एककों  की  संझ्या  जिन्हें  उनके  वित्त  पोषण
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 के  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  रखा  गया  2577,  सूचना उस  और  प्राप्त

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गई  वर्तमान  सूचना  संग्रह  प्रणाली  से  सूचना  उस  प्रकार  प्राप्त  नहीं  होती  जिस  प्रकार  प्रश्न

 में  मांगी  गई

 पटसन  के  लियाँत  के  सम्बन्ध  में  व्यापार  सम्बन्धी  पूछताछ

 2997.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  क्या  वस्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 प्रवृत्ति वर्ष  के  दौरान  पटसन  के  सामान  के  सम्बन्ध  में  देश  और  विदेश  से

 व्यापार  सम्बन्धी  पूछताछ  की  प्रवृत्ति  वर्ष  उन  में  इसी  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  पूछताछ  की  तुलना  में

 कितनी  रही  और

 पटसन  के  रेशों  का  निर्णात  उन  देशों  को  जहां  रुपयों  में  मुद्रा  अ्रबलित  है  तथा  मुक्त
 विदेशी  मुद्रा  वाले  देशों  को  करने  सम्बन्धी  सरकार  के  निर्णय  का  क्या  प्रभाव  रहा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खज्ञीद  भ्रालम  :  और

 हथा  उपयोग  में  उसी  अवधि  के  दौरान  पंजीकरण  हेतु  प्राप्त  पटसन  सामान  के  निर्यात  संविदाओं  और

 घरेलू  उपयोग  के  लिए  मिलों  द्वारा  सामान  निपटान  के  ऑकड़े  नीचे  दिये  अनुसार  हैं  :--

 न्‍सन्‍>«न्‍%ककल्‍ं»ण«०-»-«++-न-नन-  के लिए प्राप्त निर्यात सुविधाएं के लिए निपटान किय ेगये

 अवधि  जे०  सी०  के  कार्यालय  में  पंजीकरण  पटसन  सामान  के  धरेलू  उपभोग

 के  लिए  प्राप्त  निर्यात  सुविधाएं  के  लिए  निपटान  किये  गये

 टनों  000  मे०  टन

 985

 2,22,338

 रुपया-मुक्त-देश  और  मुक्त-विदेश  मुद्रा  देशों  को  मुख्यतः  मध्यम  एवं  निम्न  प्रेड  की  एक
 लाख  पटसन  गांठों  का  निर्यात  करने  के  लिए  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  निगम  को  प्राधिकृत  कर  दिया

 अब  तक  भारतीय  पटसन  निगम  सोवियत  संघ  के  साथ  कच्चे  निर्यात  तक  पोत

 लदान  के  लिए  लगभग  2.43  करोड़  रुपये  मूल्य  की  5,000  मे०  टन  कच्चे  पटसन  की  निर्यात  संविदा

 सम्परन  करने

 में समर्थ हुआ भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन क॑ निर्यात के लिए पोलैंड के साथ 204
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 भी  विचा  र-विमर्श  कर  रहा  कच्चे  पटसन  की  कीमत  पर  निर्यातों  का  प्रभाव  निर्यातों  को  मात्रा  पर
 निर्भर

 पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  हारा  दिए  गए  ऋणों  को  वसूली  दर  में  गिरावट

 2998.  भ्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  कया  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्री  यक्रुत  बेंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  वसूली  दर  में

 कोई  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण

 इस  समय  अन्य  राज्यों  में  वसूली  दर  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  की  वसूली  दर  क्या

 और

 ऋणों  को  वसूली  में  सुधार  लाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 का

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जमादन  :  से  1979  के  अन्त

 में  पश्चिम  बंगाल  में  प्रत्यक्ष  कृषि  ऋणों  की  मांग  की  तुलना  में  वसूली  की  दर  39.8  प्रतिशत  थी  और

 30  1982  को  यह  कम  होकर  27.3  प्रतिशत  रह  तत्पश्चात  इसमें  मामूली  सुधार  हुआ
 लेकिन  अभी  भी  यह  प्रतिशत  अखिल  भारतीय  औसत  से  काफी  कम  वसूली  खराब  होने  के  मुख्य
 का  रण  ऋण  की  वापसी  में  जान-बूझकर  चूक  अपर्याप्त  आधारभूत  ढांचे  का  अभाव

 आदि  |  1979,  1982,  1983  और  1984  को  समाप्त  वर्षों  क ेलिए  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  ऋणों  की  वसूली  संबंधी  स्थिति  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 वसूली  के  मामले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कार्य  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि  1985  के  अन्त  में

 कुल  अतिदेय  रकम  1983  के  अन्त  में  कुल  अतिदेय  राशि  से  अधिक  नहीं  होनी
 और  तत्पश्यात  बैंकों  से यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  गत  वर्ष  की  ठुलना  में  अतिदेय  राशि  में  आगे  और

 कमी  लाने  का  लक्ष्य  रखें  ।

 विवरण

 के  मुकाबले  वसूली  का

 राज्य/क्षेत्र/संघ  राज्य  क्षेत्र  1979  1982  1983  1984

 2  3  4  5

 उत्तरी  क्षेत्र  65.0  62.2  63.7  55.6

 1.  हरियाणा  65.8  55.9  59.9  57.3
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 ।

 ह

 2  3  4  5

 2.  44.0  4.9.  48.0...  50०

 3.  जम्मू व  कश्मीर  46.9  48.9  40.9  36.3

 4.  पंजाब  50.5  46.4  48.0  47.3

 5.  राजस्थान  50.5  46.4  48.0  47.3

 6.  चण्डीगढ़  35.9  59.7  43.5  46.8

 7.  दिल्‍ली  35.3  32.9  44.2  46.8

 पूर्वोत्त र  क्षेत्र  26.7  32.9  29.0  38.5

 2.  असम  26.7  26.9  29.0  34.2

 2.  मेघालय  22.9  26.0  33.0  46.8
 3,  मणिपुर  30.0  24.4  23.9  66.7

 4...  नागालैंड  50.6  49.8  46.9  66.7

 5.  त्रिपुरा  46.2  49.2  45.3  33.5

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  न  54.1  62.2  38.6

 8.  मिजोरम
 --  —  62.2  38.6

 8.  न  न  62.2  78.7

 पूर्वी  क्षेत्र  31.7  35.]  45.8  38.2

 2.  बिहार  45.4  39.5  38.9  38.2

 2.  उड़ीसा  45.4  40.6  38.8  36.4.

 3.  पश्चिम  बंगांल  39.8  27.3  28.3  33.8

 4.  अंडमान  और  निकोबार  30.0  48.6  45,9  23.2

 मध्य  क्षेत्र  38.3  48.6  50.9  50.4

 2.  मध्य  प्रदेश  38.3  42.7  44.3  53.9

 2.

 उत्तर प्रदेश 53.8 53.9 206
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 2  3  4  5

 पश्चिमी  क्षेत्र  43.6  47.5  46.3  46.0

 1.  गुजरात  48.6  53.4  52.6  52.8

 2.  महाराष्ट्र  39.9  44.2  42.3  41.9

 3.  दमन  और  द्वीव  86.9  39.2  40.2  39.4

 4.  दादर  और  नगर  हवेली  50.2  66.7  63.0  66.2

 दक्षिणी  क्षेत्र  56.6  55.2  55.9  56.0

 1.  आंध्र  प्रदेश  60.1  54.0  55.3  55.9

 2.  कर्नाटक  48.7  51.1  51.4  48.4

 3.  केरल  68.4  65.9  65.9  68.1

 4.  तमिलनाड़  53.9  57.2  56.8  58.3

 5.  पांडिचेरी  65.4  59.0  65.2  63.6

 6.  लक्षद्वीप  96.6  70.4  84-5  75.5

 अखिल  भारत  52.2  52.2  ष्  53.2  51.6

 उन  फ्लेटों  का  प्रधिप्रहूण  जिनका  मूल्य  कम  प्रांका  गया  है

 2999,  श्री  मोहम्मद  महफूज  प्रली  लां  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  फ्लैटों  की  बिक्री  के  सौदों  का  मूल्यांकन  करने  तथा  उन  फ्लैटों  का

 प्रहण  करने  के  लिए  मार्ग  निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनका  मुल्य  कम  आंका  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  फ्लैटों  के  मूल्यांकन  की  नई  पद्धति  को  वैज्ञानिक  समझा  जाता  है  और  यदि  तो

 और

 फ्लैट  खरीदने  वालों  पर  इस  पद्धति  का  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  :  और  नहीं  ।

 जौर  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।
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 कप कक  ५  ऊन  न  ३५.३७.  थक  ओपन  Sasa भधत

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  गिरावट

 3000,  श्री  मोहनमाई  पढेल  :  क्‍या  बाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 क्या  इसका  कारण  जानने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  कृषि  उत्पादन  आयुक्‍तों  और

 वाणिज्य  सचिथ  के  बीच  कोई  बैठक  हुई  और

 यदि  तो  बैठक  में  की  गईं  चर्चा  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  भविष्य  में  कृषि  उत्पादों  का

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  सुझाव  दिए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुर्शीद  भ्ालम  :  )  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  संबंध  में  वाणिज्य  सचिव  ने  राज्य  कृषि  उत्पादन  आयुकक्‍तों
 और  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  एक  बैठक  की  थी  ।

 सम्मेलन  में  बासमती  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकायं  क्वालिटी  के  फलों  एवं
 सब्जियों  और  साधित  खाद्यों  और  समुद्री  उत्पादों  जैसी  वस्तुओं  के  निर्यात  योग्य  अधिशेष  के  निर्माण
 करने  सम्बन्धी  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया  इसके  परिवहन  सहित  कुछ  मदों  की
 निर्यात  वृद्धि  में

 आने  वाली  विभिन्‍न  बाधाओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  कृषि  निर्यातों  से
 सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में  नोडीय  अभिकरणों  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्यों  को  सलाह  दी

 संश्लिष्ट  कपड़े  के लिए  दी  गई  रियायतें  तथा  कपास  उत्पादकों

 पर  उनका  प्रमाव

 3001.  भ्री  जेनुल  बदर  :  क्‍या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  कपास  उत्पादों  तथा  हथकरघधा  उद्योग  से  इस  संबंध  में  कोई
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिससे  उन्होंने  यह  भाशंका  व्यक्त  की  है  कि  संश्लिष्ट  कपड़े  के  निर्माताओं  को

 दी  गई  रियायतों  से  अन्ततः  उन  पर  विपरीत  प्रभाव

 यदि  तो  उनके  अभ्यावेदन  के  मुख्य  मुद्दे  कया  और

 सरकार  की  उन  मुद्दों  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 बस्भ  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  लुर्शाद  प्रालम  :  जी

 (@)  उतके  अभ्यावेदन  में  मुख्य  प्वाइस्ट  ये  हैं  कि रई  और  मानव-निर्मित  रेशे/यानें  के  बीच

 पूर्ण  रेशा  लचीलापन  और  संश्लिष्ट  रेशों  पर  वित्तीय  लेवियों  में  कमी  करने  से  उन  पर  विपरीत  प्रभाव

 1985  में  घोषित  वस्त्र  नीति  में  यह  व्यवस्था  है  कि  वस्त्र  उद्योग  को  मुख्य  कच्चे

 माल  के  रूप  में  रुई  वी  प्रभुख  भूमिका  बनी  रहेगी  और  रुई  उत्पादकों  को  यह  विश्वास  दिलाया  जाएगा

 कि  उनके  उत्पादन  की  कुल  खरीद  को  लाभकारी  मूल्य  दिया  नीति  में  हथकरघों  की  बेजोड़

 भूमिका  को  भी  सुरक्षित  रखा  गया  है  और  हंथकरथों  को  उनकौ  पूर्ण  क्षमता  प्राप्त  करने  ओर  इसके

 साथ-साथ  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  अधिक  आय  प्राप्त  कराने  के  लिए  अनेक  उपायों  पर  विचार  किया

 गया  नीति  के  इन  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्तों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  सरकार  द्वारा  पहले  ही  शुरू  कर  दी

 गई

 पटसन  के  सामान  पर  उत्पादन[शुल्क  हटाना

 3002.  भीमती  गीता  क्या:बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसिएशन  ने  पटसन  के  सामान  के  वर्तमान  मूल्य  पर  10

 शत  उत्पाद  शुल्क  में  कटोती  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  उसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शीद  प्रालम  और  भारतीय  पटसन

 मिल  एसोसिएशन  समय-समय  पर  पटसन  उत्पादों  की  त्रिभिन्न  मदों  पर  से  उत्पादन  शुल्क  समाप्त/कम
 करने  के  लिए  भारत  सरकार  से  सम्पर्क  करती  विभिन्‍न  मदों  पर  उत्पादन  शुल्क  के  योक्तिकीकरण

 के  प्रस्तावों  जब  कमी  आवश्यकता  होती  सभी  संबंधित  तथ्पों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 द्वारा  जांच  की  जाती

 कमजोर  बर्गों  के  व्यक्तियों  को  रियायती  दरों  पर  भ्रावास  ऋण

 3003.  डा०  चर  शोलर  ज़िपाठी  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  दिल्‍ली  में  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  रियायती  वरों

 पर  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो ऋण  की  राशि  कितनी  होगी  और  उस  पर  ब्याज  की  दर  कया

 यह  ऋण  कब  दिए  जाने  का  विचार
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 आल  नल  लललल नल  नल

 कया  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ऐसी  योजना  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (8)  यदि  तो  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  .

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  बनाने  के  लिए
 वित्तीय  सहायताਂ  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  में  विभिन्‍न  वर्गों  क ेऋण«

 कर्ताओं  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  के  वास्ते  बैंकों  को  निम्नलिखित  अनुदेश  दिये  गये  हैं  :--

 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  --  5000  रुपये  तक  और  उसके/सहित
 --  4  प्रतिशत  वार्षिक

 5000  रुपये  तक  और  उसके  सहित  --  12.50  प्रतिशत  वाधिक

 5000  रुपये  स ेअधिक  और  50,000  रुपये  प्रतिशत  वाषिक

 5,000  रुपये  से  अधिक  15  प्रतिशत  वाधिक

 स्तरीय  एजेंसियां  मात्र  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  तथा  कमजोर

 वर्गों  के  लिए  मकान  बनाने  के  वास्ते  बैंकों  से  उपर्युक्त  निर्धारित  ब्याज  दरों  पर  प्राथमिकता  प्राप्त
 :  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  अन्तर्गत  पात्रता  मापदण्डों  के  अनुरूप  ऋण  ले  सकती

 तीय  रिजवं  बेक  के  ये  अनुदेश  न  केवल  दिल्‍ली  में  वाणिज्यिक  बँकों  द्वारा  मकान  बनाने  के  लिए  दिये

 जाने  वाले  ऋणों  १र  लागू  होते  हैं  बल्कि  ये  सारे  देश  के  लिए  एक  समान  हैं  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  को  सरकार  के  निदेश

 3004.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  किसानों  से  पटसन  की  सीधी  खरीद  करने  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम

 को  कोई  निदेश  दिया

 यदि  तो  क्या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  किसानों  से  पटसन  की  खरीद  करना  आरंभ

 कर  दिया  और

 यदि  तो  ऐसा  निदेश  न  करने  के  बया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  श्ालम  :  से  सरकारी  निदेश  के

 सार  जे०  सी०  आई०  को  कच्चे  पटसन  की  खरोद  सीधे  किसानों  से  करनी  होती  जे०  सी०  भाई०
 ने  29  1985  तक  कच्चे  पटसन  की  लगभग  18  लाख  गांठों  की  अधिप्राप्ति  पहले  ही  कर  ली

 भागे  खरीददारियां  जारी
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 ]

 मारतोय  निर्यात  को  मारतोय  रुपये  में  मात्रा

 3005.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  द्वारा  प्रतिवर्ष  भारतीय  रुपये  में  कितने  माल  का  निर्यात  किया  जाता

 इस  नियर्ति  का  मदवार  ब्यौरा  क्या

 निर्यातकों  को  क्‍या  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  और  यहू  प्रोत्साहन  किन-किन  मदों  के  लिए
 दिया  गया  और

 प्रति  वर्ष  कितने  मूल्य  के  ऐसे  प्रोत्साहुन  लाइसेंस  विए  गये  ?

 ॥  वस्त्ञ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खर्शीद  श्रालम  :  1983-84  तथा  1984-85

 के  दौरान  भारत  के  वाधषिक  निर्यात  9872.10  करोड़  रु०  तथा  11193.72  करोड़  रु०

 1985  तक  मूल्य  के  रहे  ।

 अनन्तिम  आंकड़ों  क ेआधार  पर  1983-84  और  1984-85  5  के  लिए  मदवार  निर्यात

 आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 तथा  सरकार ने  देश  के  निर्यात  प्रोत्साहित  करने  और  विविधीक्ृत  करने  के  लिए
 अनेक  उपाय  किए  इनमें  शामिल  हैं  :  --  सर्वेक्षणों  के  लिए  बाजार  विकास  विधि  से  उत्पाद

 विकास  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  अधिसंख्यक  कण्चे  माल  अथवा  आयातित  कच्चे  माल  को

 सुलभता  व्यवसाए  के  प्रयोजन  हेतु  निर्यातों  से  हुये  लाभ  के  भाग  को  प्रतिधारण  100%
 निर्यात  अभिमुख  एककों  और  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  में  स्थापित  एककों  के  लिए  बिशेष  प्रोत्साहन  दिए
 जाते

 प्रतिपूर्ति  लाईसेन्सों  संबंधी  योजना  के  अधीन  पंजीकृत  नियतिकों  को  जारी  आयात  लाईसेन्सों

 का  मूल्य  1982-83  में  1963.50  1983-84  में  2294.49  करोड़  र०  भौर

 1984-85 5  में  2163.54  करोड़  रु०  रहा  ।
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 विषरण

 भारत  की  प्रमुख  वस्तुओों  के  निर्यात

 करोड़  रुपय े)

 सं०  मर्दे  1983-84  1984-85  1984-85/

 )  )  1983-84

 में  प्रतिशत

 परिवतंत

 ४  3  2 4 7  5

 1...  चाय  तथा  मेट  501.37  +  706.57  +-40.9

 2...  काफी  तथा  काफी  प्रतिस्थापन  183.26  198.13  +8.1

 3.  अनिर्भित  तम्बाक  149.61  147.33

 4...  भोनती  तथा  चीनी  से  बने  पदार्थ  139.86  21.74

 5.  काजू  गिरी  156.62  174.48  +11.4

 6.  वनस्पति  तथा  फल  155.16  158.86

 गिरी  के  भर्तिि

 7.  खली  *  146.29  131.19

 8.  मसाले  109.26  172.42  +-57.8

 9...  समुद्री  उत्पाद  327.30  335.60  $2.5

 10...  मांस  तथा  मांस  से  बने  पदार्थ  68.32  75.46  +10.5

 11...  चावल  147.13  121.68

 12...  कपास  148.95  56.79  61.9

 13...  लौह  अयस्क  385.34  446.88  +16.0

 14...  मैगनीज  अयस्क  17.98  20.11  +11.8

 15.  अभ्रक  26.52  19.32  2

 16.  सूती  याने  19,57  21.96  +12.2

 17...  सूती  कपड़े  276.54  411.83  +48.9.
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 1  2  3  4  5

 18...  सिले  सिलाए  परिधान  607.20  837-26'  --37.9

 19.  प्म्पूर्ण  अथवा  मुख्यतः  सूत  से  76.28  91.42  --19.8
 बनी  वस्तुएं

 20...  मानव  निर्भित  रेशों  के  कपड़े  26.52  25.76

 21...  रेशम  के  कपड़ें  40.58  44.74  +103

 22.  पटसन
 विनिर्माण

 164.52  333.74  -++-

 23.  कयर  तथा  कयर  विनिर्माण  23.48  22.42

 24.  घमड़ा  तथा  चमड़े  से  बना  सामान  349.88  421.9!  |  +
 के  अतिरिक्त  )

 25.  हुटवीयर  23.23  31.15  $34.1

 26.  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  277.68  364.54  +31.3

 27.  रत्न  तथा  आभूषण  1288.65  1128.42

 28.  हस्तनिभित  कालीन  194.04  226.72  +

 *  29.  कलात्मक  वस्तुएं  116.61  133.72  +14.7

 30.  धातु  विनिभित  वस्तुएं  194.29  189.91

 तथा  इस्पात  को  छोड़कर )

 मशीनरी  तथा  इस्पात  परिवहन  493.98  537.19  +8.7

 32.  लोहा  तथा  इस्पात  46.43  61.94  +33.4
 मदों

 33.  कच्चा  तेल  1231.10  1563.16  ह  -+-27.0

 34...  खनिज  स्नेहक  तथा  361.96  255.65.x  ४  +
 उससे  सम्बन्धित  उत्पाद  ।

 कुल

 योग  म्दी  11358.97....  +5.1

 नोट  :  वस्तु-वार  आंकड़े  अनन्तिम/प्रारस्भिक  तथा  उनमें  संशोधन  हो  सकता  है  ।

 स्रोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अंक  संकलन  कलकत्ता  ।

 £  पेढ्रीलियम  मंत्रालय  !
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 शेयर  और  डिबेन्चरों  को  बिक्नो  में  वि

 3006,  श्री  धंपाल  सिह  मलिक  )
 श्री  एम०  रघुमा  7:  क्या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्री  सुभाष  यादव  है|

 क्‍या  प्रकार  का  ध्यान  28  1985  के  हकक्‍तामिक  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  1985  की  दूसरी  तिमाही  से

 में  नए  शेयरों  तथा  डिबेन्चरों  तथा  राइट  शेयरों  की  बिक्री  के  माध्यम  से  पूंजी  बाजार  में  अति

 पूर्व  क्रणण  को  छोड़कर  प्राप्त  की  गई  कुल  पूंजी  80.5  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  तीसरी  तिमाही  से

 में  125  करोड़  में  दपये  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  दिनांक  28

 1985  5  को  टाइम्सਂ  में  छपे  समाचार  को  सरकार  ने  देखा  जिससे  विदित  होता  है  कि

 पूंजी  बाजार  से  जारी  पूंणी  निगम  में  जो
 कि

 1985  की  दूसरी  तिमाही  में  80.5  करोड़  रुपए  का

 वृद्धि  हो  गई  और  वह  बढ़कर  1985  को  तीसरी  तिमाही  में  125  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  इसके

 अन्तगंत  आने  वाले  निर्गमों  का  इसी  समाचार  पत्र  में  सारणी  आर  2  आर  4,  तथा  आर  5  में

 दिया  गया  पूंजी  में  हुई  वृद्धि  का कारण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर

 निवेश  सम्बन्धी  नीति  को  उदार  बनाना  भी  हो  सकता

 सिले-सिलाए  कपड़ों  के  निर्यातकों  के  लिए  नये  विदेशी  बाजार

 3007.  श्री  घ्मंपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिधान  निर्यात  संवर्धन  पश्षिद  ने  नए  विदेशी  बाजारों  में  सिले-प्ििलाये  कपड़े  के
 निर्यातकों  की  सहायता  करने  में  भारी  सफलता  प्राप्त  की

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  सिले-सिलाये  कपड़े  के  निर्यात  के  लिए  नए
 बाजार  का  पता  लगाया  गया

 यह  निर्यात  कब  तक  शुरू  कर  दिया  और

 उदबत  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होने  की  संभावना

 भस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शीद  भ्रालम  :  से  द्विपक्षीय  करार  के
 बाहर  के  देशों  को  परिधानों  के  निर्यात  में  द्वाल  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  दिखाई  दी  हाल  ही  में  कुछ  नए
 देशों  को  भारी  मात्रा  में  निर्यात  हुए  ये  देश  हैं  सऊदी  हुंगरी  तथा

 1984  में  इन  देशों  को  निर्यात  किए  गए  परिधानों  का  मूल्य  17  करोड़  रु०

 814



 15  1907  लिखित  उत्तर

 भुवनेश्वर  में  भारत  पर्यटन  विकास  सण्डल  के  झ्शोक-कलिग

 होटल  के  परिषहस  भ्रत॒माग  का  अस्द  करना

 3008,  श्री  खिस्तासणि  जेना  :  क्या  संसदोय  कार्म  झौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 किः
 ॥

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  स्थित  अशोक  |

 कलिंग  होटल  के  परिवहन  अनुभाग  को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उसके क्या  कारण

 कया  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्राधिकारतियों  ने  इस  परिवहन  अनुभाग  के  सभी

 बाहनों  की  बिक्री  के  लिए  विज्ञापन  दिया
 ह

 क्‍या  होटल  में  रहने  वाले  काफी  पर्यटकों  तथा  अस्य  व्यक्तियों  जो  उन  वाहनों  को

 प्रयोग  करते  हैं  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  काफी  मुश्किलों  का  सामना  करना  ,

 यदि  तो  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  उस  होटल  के  परिवहन  अनुभागों  को  बन्द

 न  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  प्लौर  पयेटन  मसत्री  एच०  के०  एल०  :  से  चूंकि  राज्य

 पर्यटन  संगठन  और  प्राइवेट  सैक्टर  द्वारा  भूवनेश्वर  में  पर्याप्त  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा

 रहीं  हैं  जोकि  होटल  अशोक-कलिंग  की  जरूरतों  को  भी  पूरा  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के

 प्रबंधकों  ने  भुवनेश्वर  में  अपने  होटल  से  अपने  परिवहन  बेड़े  को  हटा  लिया

 भुवनेश्वर  में  कुल  5  एम्बेस्डर  कारों  के  बेड़े  में  से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 बार  कारों  का  निबटान  किया  जा  रहा  है  और  वाकी  एक  वातानुकूलित  कार  पटना  अशोक ट्रं  वहस
 एण्ड  टूअर्स  यूनिट  को  स्थानान्तरित  कर  दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।
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 रमयदान्ण्यम्यानथाकुमण़म्गबूएकम्यतालाकआर-कन्मपुडथय मय  कन्मम  कम  नपूतबकक."*

 जा

 सोयाबीन  तेल  का  प्रायात

 3009,  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जी०  सी०  जी०  एण्ड  संस  जो  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  फर्म  से  प्राप्त  सूचना  के

 सार  राज्य  व्यापार  निगम  ने  467  डालर  पोत  पर्यन्त  निशुल्क  की  दर  से  10  से  10  दिसम्बर

 के  बीच  20,000  टन  सोयाबीन  तेल  की  खरीद

 क्या  सच  है  कि  यह  खरीद  उच्चतम  दर  पर  की

 यदि  मांगों  का  उस्तर  सकारात्मक  है  तो  क्‍या  यह  कारंवाई  खाद्य  तेलों  के  आयात  को  कम

 करने  संबंधी  वित्त  मनन्‍्त्री  की  धोषणा  के  अनुरूप

 इतनी  ऊंची  दर  पर  यह  सौदा  करने  का  क्‍या  कारण  है  और  भारत  की  विदेशी  मुद्रा  को

 इस  प्रकार  गंवाने  के  लिए  कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  भौर

 (3)  क्‍या  सरकार/राज्य  व्यापार  निगम  खाद्य  तेलों  के  इस  प्रकार  के  झ्ायात  के  लिए  कोई

 कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मण्त्री  लक्ींद  प्रालम  :  और  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 उपभोगक्ता  ऋण  योजना  के  प्रस्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  म्नुसृचित  जातियों  भौर

 झमुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  लोगों  के  लिए  बित्तीय  सहायता

 3010.  श्री  मानवेख  क्‍या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उपभोक्ता  ऋण  योजना  के  अन्तगेत  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जन  जातियों  से  सम्बन्धित  लोगों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  गत  वर्ष  कितनी  धनराशि
 निर्धारित  की  गई  और

 उत्तर  प्रदेश  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  वर्ष  1985-86  5-86  में  कितनी  धनराशि  दी  जाएगी  ?

 बित्त  सस्त्ालय  में  राज्य  मरत्रो  जनादंन  :  संभवतः  माननीय  सदस्य  का
 आशय  उपभोग  ऋण  योजना  लोन  से  उपभोग  ऋण  सम्बन्धी  शिवरामन  समिति
 को  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  बैंकों  को  अनुसूचित  जातियों/अमुसूचित १९1९
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 कर  भ करन कक  कम»

 जातियों  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को उपभोग  ऋण  देने  के  लिए  कहा  निम्नलिखित  दो  वर्षों

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  उपभोग  ऋणों  के  आंकड़े  नीचे  दिए

 «न  कक नमन मम

 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित

 भए  हैं  :---

 ँ  लाख  रुपये

 कमजोर  वर्ग  इनमें  से अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  के  सदस्य

 को  समाप्त  वर्ष  खातों  की  बकाया  खातों  की  बकाया

 संख्या  राशि  संख्या  राशि

 ,  1982  2611  17.60  954  3.72

 1983  1810  14.90  631:  5.30

 उपभोग  ऋण  के  अन्तगंत  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अग्रिमों
 के

 लिग  कोई  लक्ष्य

 रित  नहीं  किए  गये

 अंतर्शाष्ट्रीय  द्वारा  पुनर्तिर्माण  भौर  विकास  बेंक  हारा  राष्ट्रीय  कृषि  भौर  प्रामीण

 विकास  बेंक  को  ऋण  को  मंजूरो

 3011.  डा०  बी०  एल०  शलेह  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  पृनिर्माण  और  विकास  बैंक  ने  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास

 बैंक  को  दिए  जाने  वाले  300  मिलियन  डालर  का  ऋण  देने  संबंधी  समस्त  कार्यवाही  को  अंतिम  रूप  दे

 दिया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  ऋण  कब  तक  किन  शर्तों  पर  मिलने  की  संभावना

 विश्व  बैंक  ने  भारत  में  कृषि  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  पहुले  कितना

 ऋण  दिया

 सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  किन  शर्तों  पर  यह  ऋण

 और
 ,

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  कृषि  क्षेत्र  किन  परियोजनाओं  के

 लिये  यह  ऋण  आवंटित  करेगा  और  किन  शर्तों  पर  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जतादस  माननीय  सदस्य  का

 217



 लिखित  उत्तर  6  1985

 आशय  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बैंक  से  लिए

 जाने  वाले  प्रस्तावित  सामान्य  ऋण  से  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बैंक  ने  अभी  यह  ऋण

 मन्जूर  नहीं  किया

 ओर  भारत  सरकार  की  जिन  शर्तों  पर  ये  ऋण  प्राप्त  होगा  और  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  को  जिन  शर्तों  पर  दिया  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनिर्माण  और  विकास  बैंक

 द्वारा  ऋण  प्रस्ताव  मन्जूर  किए  जाने  के  पश्चात  ही  अन्तिम  रूप  दिया

 कृषि  पुनवित्त  विकास  निगम-४//के  लिए  पहले  अत्तर्राष्ट्रीय  पुन्निर्माण  और  विकास

 बेंक/विश्व  बैंक  से  35  करोड़  अमरीकी  डालर  की  राशि  प्राप्त  हुई  थी  ।

 (&)  प्रस्तावित  ऋण  किसी  खास  परियोजना  अथवा  किसी  राज्य  विशेष  के  लिए  नहीं  है  बल्कि
 यह  ऋण  उधार  देने  वाली  संस्थाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा
 वित्त  के  लिए  उपलब्ध  कराई  और  कुल  राशि  का  एक  हिस्सा  होगा  ।

 इण्डियन  टोबाकों  कंपनी  लि०  को  विदेशी  स॒द्रा  का  झ्राबंटन

 3012.  श्री  राम  मगत  पासवान  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मंसर्स  इंडियन  टोबाको  कम्पनी  लिमिटेड

 को  वर्ष  1984  के  दौरान  सम्मेलन  और  अध्ययन  विदेशों  में  कार्यालयों  के  रख-रखाव  और  अन्य

 व्यापार  सम्बन्धी  यात्राओं  के  लिए  विदेशी  की काफी  घनराशि  आबंटन  की  गई  और

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इंडियन  टोबाकों  कम्पनी  लिमिटेड  और  मौरयय॑

 ग्रुप  के  होटलों  को  आबंटित  विदे  शी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 एक  झोर  दो  रुपये  के  फटे-पुराने  नोटों  को  बदलने  के  लिये  कदम

 3013,  श्री  झ्ननम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  एक  और  दो  रुपये  के  कितने  नोट  प्रचन्नन  में

 इस  समय  प्रचलित  एक  और  दो  रुपये  के  कटे-फटे  पुराने  नोटों  की  कुल  संख्या  कितनी

 इन  न  गैटों  को  बदलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  हस  समय  देश  में  प्रथलित  एक

 218



 15  1907  लिखित  उत्तर

 रुपये  ओर  दो  रुपये  के  नोटों  कि  अनुमानित  संझया  के  सम्बन्ध  में  अद्यतन  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 मिस्‍्न  तारोखों  को  मूल्य  बर्ग  लाख  मूल्य
 अदद  रुपये  में  )

 1984  के  ]  के  19,800  198.0

 अन्त  में  नोट

 1984  के  के  25,180  503.6

 अन्त  में  नोट

 और  इस  समय  प्रचलित  एक  रुपये  और  दो  रुपये  के  कटे-फटे  पुराने  मोटों  की  कुल
 संख्या  के  बारे  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहों  तथापि  मांग  के  अनुपात
 में  नए  नोटों  की  पूर्ति  में  मी  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कुछ  पुराने  किन्तु  काम  लायक  ओर  दुबारा  जारी
 किये  जा  सकने  वाले  नोटों  को  पुनः  प्रचालित  किया  गया  सरकार  को  समस्या  की  जानकारी  है
 ओऔर  प्रचलन  के  लिये  नये  नोटों  के  उत्पादत  और  उनकी  पूतति  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  में  अनेक

 किए  इसके  अतिरिक्त  टकसालों  में  एक  रुपये  के  तिक्‍कों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और

 10,000  लाख  अदद  एक  रुपये  के  सिक्कों  का  आयात  करने  के  लिये  भी  विभिन्‍न  उपाय  किये  गये

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को  कार्य  सक्षम  बनाना

 3014.  श्री  पी०  झ्ार०  कुमार  मंगलम  :  क्या  जिस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  पूर्ण  रूप  से  पुनरीक्षण  और  उन्हें  कार्य  सक्षम  बनाया
 जा  रहा

 यदि  तो  हमारे  बैंकों  के  बेहतर  कार्य  निष्पादन  तथा  हमारे  सीमित  संसाधनों  के

 तर  उपयोग  को  सूनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाई  नीति  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  हमारे  बैंकों  का  मुनाफा  कम  होता  जा  रहा  ओर

 (a)  यदि  तो  इस  यारे  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादन  :  से  राष्ट्री  यकृत  बेंकों  के

 कार्यों  में  व्यापक  सुधार  लाने  के  विचार  से  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बेंक  उनके  परिचालनों  की

 बराबर  समीक्षा  करते  रहते  हैं  ।  ग्रहहक  सेवा  में  परिचालनों  का  कार्य  पद्धतियों

 और  प्रक्रियाओं  को  सरल  और  सदृढ़  बनाने  की  सुव्यवस्थित  अनु  रक्षण  ओर  लाभ-अदता  में  सुधार  भादि

 कुछ  मुख्य  उद्देश्य  जिन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  बैंकों  से  कहा  गया  वर्ष  1983  में  28  राष्ट्रीयक्रृत

 बैंकों  के  प्रकाशित  लाभों  की  राशि  84.35  करोड़  रुपये  थी  |  वर्ष  1984  में  यह  राशि  82.54  करोड़
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 रुपये  थी  ।  सरकार तथा  भारतीय  रिजव  बैंक  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कुल  पूंजी  आधार  को
 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  जमा  राशियों  पर  मिलने  वाले  ब्याज  में  वृद्धि  करने  सेवा  प्रभारों  में

 संशोधन  आदि  जैसे  उपायों  से  बैंकों  की  लाभप्रदता  में  सुधार  होने  की  आशा  है  ।

 संसाधित  प्रश्नक  को  ध्यस्ट  उद्योग  का  दर्जा

 3015.  ओ  पी०  भ्रार०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  कपूर  समिति  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  संसाधित  अभ्रक  तथा  विमान  के

 पुर्जों  उद्योगਂ  का  दर्जा  दिया  है  जैसा  कि  18  1985  के  टाइम्सਂ

 में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  क्या  हैं  और  कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  लो  गयो  हैं
 और  कौन  सी  अस्वीकार  की  गई

 क्या  विशेष  दर्जा  दिये  जाने  से  निर्यात  आय  के  बढ़ने  की  संभावना  और

 (३)  यदि  तो  इस  योजना  से  कया  लाभ  होंगे  ?

 बस्त्र  भन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  खुशोंद  भालस  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 .  से  डी०  बी०  कपूर  समिति  ने  इंजीनियरी  निर्यातों
 के  लिए  दो  उद्देशीय  नीति  की

 सिफारिश  की

 (1)  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहमों  की  वर्तमान  बोर्ड  प्रणाली  को  जारो  रखना  तथा  मजबूत
 बनाना  ।

 (2)  हमारे  घरेलू  उद्योग  के  आधारभूत  ढांचे  को  किस्त  तथा  लागत  के  संदर्भ  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगी  बनाना  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  अधिक  चुनिन्दा  आधार  पर

 कुछ  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  चयन  द्वारा  विशेष  प्रयासों  की  सिफारिश  की  गई  जिसमें

 वतेमान  औद्योगिक  ढांचा  पर्याप्त  रूप  से  विकसित  है  तथा  जिसमें  हमें  सम्भाव्य

 नात्मक  साभ  प्राप्त  समिति  ने  सिफारिश  की  कि  उत्पादन  के  अनुक्‌लतम
 प्रौद्योगिकीय  आधुनिकीकरण  तथा  प्रतियोगिता  की  बातों  को  देखते  हुए  इन  चुने  हुए
 उद्योगों  को  बिशेष  नीति  पर्यावरण  उपलब्ध  कराया  जाये  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  वे

 प्रतियोगी  बन
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 निर्यात  बाजारों  और  परियोजना  निर्यातों  के  मामलों  में  चयनाःमकता  के  सिद्धान्त  की  भी

 सिफारिश  की  गई  है  ।

 -  सरकार  ने  कपूर  समिति  द्वारा  सिफारिश  को  गई  आधारभूत  नीति  का  अनुमोदन  कर  दिया  है

 ऐसी  आशा  है  कि  कपूर  नीति  से  सात  ं  योजना  अवधि  के  दोरान  इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात  में

 काफी  वृद्धि

 स्टेनलेस  स्टील  के  बलेनों  का  निर्यात

 3016.  श्री  एस०  एम०  भट्टस  :  क्या  जाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्टेनलेस  स्टील  के  बतंन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्टेनलेस  स्टील

 के  बतंनों  का  निर्यात  करना  आरम्भ  किया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  उनका  वर्ष-वार  कितना  निर्यात  किया  गया  और

 उप्तसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 इन  बतंनों  का  आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  झालसम  :  से  (१)  भारत  से  स्टेनलेस

 स्टील  के  बतमों  का  पहले  ही  निर्यात  हो  रहा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  निर्यातों  स ेअजित  विदेशी

 निम्नोक्‍्त  प्रकार  थी  :--

 वर्ष  मूल्य  रु०

 1982-83  2-83  690.51

 1983  84  )  725.00

 1984-85  775.00

 भारत  से  स्टेनलेस  स्टीलों  के  प्रमुख  आयातक  देश  थे  :

 सऊदी  संयुक्त  अरब  अमी  सं०  राज्य  अमरीका  ।

 महाराष्ट्र  में  मिवन्डो  में  विद्युतबालित  करधों  का  बन्द  किया  जाना

 3017.  श्री  सुभाष  यादव  है|
 शा क्री  राज  कुमार  9  :  क्या  बस्ल्  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरी  प्रकाश  वी०  पादिल  /

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3।  1985  के  टाइम्सਂ  में  छपे  उस

 प्माचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  महाराष्ट्र  का  कपड़ा  निर्माता  शहर
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 सिवन्डी  के  1.80  लाख  पंजीकृत  विद्युतीकरण  करघों  में  से  60  ९,  से  अधिक  करघे  बन्द  कर  दिये  गये

 क्‍या  40%  विद्युतचालित-करघों  पर  अंशतः  काम  हो  रहा  है  तथा  20%  करघों  को

 बन्द  किये  जाने  की  संभावना

 इन  एककों  को  बन्द  किये  जाने  के  फलस्वरूप  कितने  कामगार  बे  रोजगार  हो  गये

 ओर

 .  (a)  भिवन्डी  में  इस  उद्योग  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  जी

 से  सरकार  को  प्राप्त  जानकारी  यह  नहीं  दर्शाती  कि  भिवन्डी  में  60%  बिजलो

 करधे  बन्द  कर  दिये  गए  हैं  अथवा  उनकी  बुनाई  कार्य  में  इतनी  अधिक  कमी  हुई

 बुनाई  कार्य  के  स्तरों  के  साथ  श्रमिकों  को  रोजाना  काम  मिलने  में  उतार  चढ़ाव  आता  रहता  है

 जो  समय-समय  बदलता  रहता  इस  समय  बेरोजगार  श्रमिकों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  सही

 अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सरकार  को  कुछ  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि  भिवन्‍्डी  में  यान  के  व्यापारी  बिजली-करघों  को  याने

 की  सप्लाई  के  लिए  प्रीमियम  राशि  ले  रहे  बिजली  करघा  मालिकों  को  सीधी  बिक्री  सुविधाजनक

 बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  भिवन्डी  में  एक  यान  बुकिंग  डिपो  खोला

 उड़ोसा  में  पा  राह्वीप  के  साध्यम  से  लोह  प्रनञ्ञक  का  निर्यात

 3018.  श्रौमतोी  जयन्ती  पट  नायक  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  पाराद्वीप  पत्तन  के  माध्यम  से  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  लौह-अभ्रक  का  इस

 समय  निर्यात  किया  जाता

 कया  सरकार  का  विचार  वर्ष  1985-86  में  पाराद्वीप  पत्तन  के  माध्यम  से  वर्तमान  स्तर

 में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  इस  शरे  में  किये  गये  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  लुशोद  झालम  :  1984-85  के  दौरान  उड़ीसा

 में  पाराद्वीप  पत्तन  से  16.07  लाख  मे०  टन  लौह  अयस्क  के  निर्यात  हुए  ।  चालू  |  बत्तीय  वर्ष  1985-86  5-86

 अप्रैल-3|  1985)  के  दौरान  इस  पत्तन  से  11.30  लाख  मे०  टन  के  निर्यात  होने  का

 अनु  मात्र

 8232



 15  1907  लिखित  उत्तर

 जी

 1985-86  में  पाराद्वीप  पत्तन  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  का  वर्तमान  स्तर  बढ़ाने  के  लिए
 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  ।

 (1)  विदेशी  खरीदारों  को  छोटे  आकार  के  जहाजों  और  मद्रास  तथा  विजाक  पसनों  की  तुलना
 में  अधिक  फासले  के  कारण  अधिक  भाड़े  को  पूरा  करने  के  लिए  कटौती  के  रूप  में

 प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।

 (2)  पत्तन  से  अधिक  उठान  के  परिणामस्वरूप  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  खान

 मालिकों  से  लौह  अयस्क  खरीदने  के  लिये  कोटा  पाबन्दियां  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।

 (3)  पत्तन  की  दीर्घावधि  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  स ेलौह  अयस्क  को

 रखाव  सुविधाओं  में  सुधार  करने  तथा  पत्तन  को  गहरा  करने  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच

 की  जा  रही

 सुपर-सिनी  इस्पात  संयंत्र  करना

 3019,  श्रोमती  जयस्ती  पटनायक  :  कया  इस्पात  झौर  खास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  सुपर-मिनी  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कित  राज्यों  में  ऐसे  इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  का  विचार

 ऐसी  प्रत्येक  परियोजनाओं  की  लागत  क्या  और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  सम्भवतः  प्रश्न  में

 खित  इस्पात  संयंत्रਂ  से  अभिप्राय  बड़े  आकार  की  विद्युत  चाप  भट्टियों  से  सरकार  ने

 सिद्धान्त  रूप  में  इस  प्रकार  के  दो  नए  इस्पात  का  रखाने  --  एक  कनटिक  में  विजयनगर  के  स्थान  पर  तथा

 दूसरा  उड़ीसा  में  दैतारी  के  स्थान  प  र--लगाने  का  फैसला  किया  प्रत्येक  कारखाने  की  तेयार  इस्पात

 की  लगभग  2.1  लाख  टन  वार्षिक  क्षमता  के  हन  दोनों  कारश्यानों  की  स्थापना  की  लागत  400  करोड़

 रुपये  परन्तु  समग्र  रूप  से  संसाधनों  की  कठिताइयों  के  कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  इन

 कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 विदेशों  झोर  बिदेशी  बेंकों  को  पुंजो  पलायन

 3021.  भी  डो०  एस०  रेड्डी  :  क्या  जित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  विदेशों  और  विदेशी  बैंकों  को  पूंजी  पलायन  आफ हु
 के  बारे  मे ंजानका री  और

 यदि  तो  वर्ष  1982  से  1984  तक  उसका  वर्ष-बार  अनुमान  कया  है  ?

 विस  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  यद्यपि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  के  विनियमनों  के  उल्लंघन  समय-समय  पर  ध्यान  में  आए  हैं  और  इनसे  कड़ाई  से  निपटा  गया

 है  तथापि  भारत  से  विदेशों  और  विदेशी  बेकों  को  ऐसे  किसी  पूंजी  पलायन  होने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 भारतीय  रिजवं  बेंक  विदेशी  मुद्रा  के
 लेन-देनों  और  विदेशी  बँकों  सहित  सभी  बेंकों  के  कार्यों  पर

 सावधामीपूर्बक  नजर  रखता  है  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  गैर-कानूनी  अन्तरणों  पर

 रोक  लगाई  जाये  और  अपराधियों  के  विरुद्ध  कड़ा  कारंवाई  करने  के  लिए  यथावश्यक  उपाय  किए

 जाते

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 हवाई  झ्ड्डों  पर  सोसा  शुल्क  भ्रधिकारियों  द्वारा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के
 यात्रियों  को  निकासी  की  स्थीकृति  देने  में  बिलस्ब

 3022.  श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  से  आने  वाले  अनेक

 यात्रियों  को  बम्बई  और  अन्य  हवाई  अड्डों  पर  सीमा  शुल्क  विभाग  की  निकासी  की  स्वीकृति  न

 मिलने  के  कारण  अत्यन्त  विलम्ब  हो  जाता  और

 (ex)  यवि  तो  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  निकासी  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  लिए  जाने  वाले

 समय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाबंग  और  (@)  असबाब-निकासी

 की  मौजूदा  पद्धति  के  अन्तगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  जिन  यात्रियों  के  पास  शुल्क-युक्त  सामान  की  मात्रा

 से  अधिक  शुल्क्य  वस्तुएं  नहीं  होती  हैं  उन्हें  ग्रीन  चैनल  से  होकर  जाने  दिया  जाता  है  ।  ऐसे  यात्रियों  के

 असवाब  की  जांच  या  दच्छीक  आधार  पर  की  जाती  यहां  तक  कि  जिन  यात्रियों  के  पास  शुल्क्य

 वस्तुएं  होती  उनके  मामले  में  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  घोषणा-पत्र  के  आधार  पर  ही  वर्ष

 1983  से  शुल्क  का  निर्धारण  किया  जाता  है  और  केवल  संदिरध  मामलों  में  ही असबाब  की  जांच  की

 जाती  है  ।

 इन  प्रबन्धों  के  तहत  यह  सुनिश्चित्त  किया  जाता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  से  अपार  संख्या

 में  आने  वाले  यात्रियों  की निकासी  अधिक  और  शी  फप्रातिशीघत्र  इसके  बावजूद
 तीय  हवाई  अड्डों  पर  विदेशों  से  आने  वाले  यात्रियों  की  निकासी  में  विलम्ब  होने  के  समय-समय

 पर  सरकार  की  जानकारी  में  आए  जब  कभी  भी  ऐसी  शिकायतें  मिलती  हैं  तो  उचित
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 क ेविभिन्‍न  कारों से होता है जिनमें अन्य कारणों के साथ-साथ, विलम्ब के सिलसिले में ये कारण भी मनम»+>मम

 वाही किए जाने भली-भांति जांच की जाती यह पता चला है कि निकासी में विलम्ब विभिन्‍न कारधों से होता है जिनमें अन्य कारणों के विलम्ब के सिलसिले में ये कारण भी शामिल हैं कि सीमा शुल्क आगमन हाल में एयर लाइनों से असबाब देर से पहुंचता है और यात्री अपने साथ भारी मात्रा में शुल्क्य वस्तुओं को लाते हैं अथवा रात को थोढड़े-थोड़े अन्तराल के बाद अनेक उड़ानें आती रहती शीक्र निकासी न होने का एक अन्य कारण यह भी है कि आगमन-कक्ष में पर्याप्त स्थान नहीं है । शी प्रतिशी प्र निकासी को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षी नियंत्रण को बढ़ाये जाने और उसे युक्तियुक्त किए जाने के वास्ते उपाय किए गए बम्बई और दिल्ली में नए टमिनलों के चालू होने से और अधिक इन हवाई अह्ढों में और-अधिक कमंचारियों को तैनात किए जाने आशा है कि भीड़-भाड़ काफी कम हो जाएगी और यात्रियों की निकासी में भी काफी कम समय चाय के उत्पादन में वृद्धि करने सम्धन्धो उपाय 3023. थी झमल दत्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या वर्तेमान अनुमानों के अनुसार चाय की आंतरिक मांग में वृद्धि हो रही यदि तो तथा 2000 के लिए इसकी अनुमानित मांग क्या क्या देश और विदेशों में चाय की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए चाय के उत्पादन में बुद्धि करने हेतु कोई उपाय करने का विचार है अथवा कोई उपाय किए गए यदि तो क्या उपाय करने का विचार है ओर अभी तक क्या उपाय किए गए हि और अब तक किए गये उपायों का क्या प्रभाव है ? बस्त्न मंत्रालय के राज्य मंत्री खुर्शीद ध्रालम : हां । चाय की घरेलू खपत के सम्बन्ध में भारतीय प्रवन्ध कलकत्ता द्वारा किए गए अध्ययन भी रिपोर्ट के अनुसार के दौरान चाय की घरेलू खपत का अनुमान लगभग 400 मिलियन किग्रा० का इस समय ऐसा अनुमान है कि भाग में मिलियन किग्रा० प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तथा योजना के अन्त तक 475 मिलियन किग्रा० मांग होने का मान से किए गए उपायों में शामिल है : कर रियायतें जिससे चाय उद्योग बागानों के विकास के लिए ऊंची कीमतों के वर्षों के वेशी आय को फिर से उसमें लगा पुनर्रोपण पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में ऋण तथा उपदान योजनाएं और उत्पादकता एवं चाय 223
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 के  अन्तर्गत  क्षेत्र  बढ़ाने  क ेलिए  अनसंघान  परियोजनाएं  |  भारत  में  जो  1982  में  561

 बन  किग्रा०  का  बढ़कर  1984  में  644  मिलियन  किग्ना०  हो

 काफी  थोड़े  हारा  काफो  के  लिए  स्वदेशी  बाजार  बनाना

 ४  3024.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  झ्य्पर  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 काफी  बोड  द्वारा  देश  में  काफी  के  लिए  स्वदेशी  बाजार  बनाने  हेतु  क्या  कार्य  थाही  की  गई '
 भौर

 कया  काफी  बोर्ड  का  विचार  सहकारिता,के  आधार  पर  काफी  के  विषणन  के  लिए  कुछ

 कोटा  उत्पादकों  को  देने  का  ताकि  स्ववेशी  बाजार  तैयार  किया  जा  सके  ?

 यसस्‍्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालस  :  और  काफी  बोडं  द्वारा

 उठाये  गये  कदमों  में  ये शामिल  हैं  :---

 (i)  घरेल्‌  बाजारों  में  उन  कीमतों  पर  काफी  की  बिक्री  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  की  अपेक्षा

 काफी  कम

 (ii)  अपने  संवर्धनात्मक  स्कन्ध  के  माध्यम  से  हमदादी  दरों  पर  क्वालिटी  काफी  उपलब्ध

 और

 (iii)  काफी  की  काफी  बनाने  की  तकनीकों  को  लोकप्रिय  बनाना  काफी

 ब्रिविंग  के  प्रदर्शनियों  में  भाग  तकनीकी  साहित्य  का  वितरण

 इन्सटेंट  काफी  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  से  गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  में  काफी  की  खपत

 में  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।

 आंतरिक  बिक्री  कोटा  क ेलिए  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पौंड  भोौर  धन्य  परिवतनीय  मुव्राप्रों  को  तुलना
 में  रुपये  का  वर्तमान  मूल्य

 3025.  डा०  डी०  एल०  रेडडो  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1960--100  को  आधार  मानकर  रुपए  का  वतंमान  मूल्य  कितना

 पोंड  और  अन्य  परिवतंनीय  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपए  का  मूल्य  कितना

 और

 वर्ष  1980  से  1985  की  अवधि  में  रुपए  का  अवमूल्यन  कैसे  हुआ  है  ?

 226
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 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  अखिल  भारतीय  ओद्योगिक

 श्रमिक  उपभोक्ता  कोमत  सूचक  अंक  1960--100)  के  व्यूत्तक्रम के  रूप  में  मापी  गई  रुपए

 की  क्रय  शक्ति  1985  में  16.16  पैसे  बेठती

 और  रुपए  का  तिनिमय  मूल्य  चुनी  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राओं  की  जिनमें

 पौष्ड  स्टिंग  मध्यस्थ  मुद्रा  होती  में  होने  वाली  घटबढ़  के  सन्दर्भ  में  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 वर्ष  1980  से  198 5  में  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राओं  की  तुलना  में  भारतीय  रुपए  में  हुई  घटबढ़

 तीचे दी  गई  है  :  --

 मव्रा  निल्‍न  तारीखों  शपए  की  प्रतिशत  बृद्ध
 को  स्थितिਂ  (+  (--)

 8  3-180  9-11-85

 1...  पौण्ड  स्टलिंग  17.80  17.80  न

 (1  पौण्ड--रुपय े)

 2.  अमरीकी  डालर  7.9376  12.0433  —  34.09

 डालर  )

 3.  डच  मार्क  4.6409  4.7616  —  53.

 डच  मार्क --  रुपये  )

 4.  जापानी  येन  3.3474  5.9783  —  44,9

 पेन  100  )

 5«  स्विस  फ्रांक  5.0518  5.7694  —  12,44
 फ्रांक  1  >  रुपये )

 6...  फ्रेंच  फ्रांक  1.9872  1.5610  +-  27.30

 फ्रैंच  फ्रांक--रुपए )

 7.  डच  गिल्डर  4.2230  4.2328  “--  0.23

 (1  डच

 #  आंकड़े  भारतीय  रिजर्य  बम्बई  द्वारा  विए  गये

 शाली  करेंसी  को  बरामदगी

 3026,  श्री  एसत०  एम०  मदूटम  :  क्या  बित  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 227
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 कया  ह्वाल  में  ही  अहमदाबाद  में  तीन  लाख  रुपये  मूल्य  के  ज़ाली  करेंसी  नोट  बरामद  किए

 गये

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  अन्य  स्थानों  में  ऐसे  कितने  मामले  पकड़े  गए  तथा  उनमें  कितनी

 धनराशि  अन्तग्रंस्त  और

 ऐसे  सभी  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जमाईन  :  स्थिति  का  पता  लगाया  जा

 रहा

 पिछले  छः  महीनों  में  अर्थात  1985  से  1985  तक  पकड़े  गये  जाली  करेंसी

 नोटों  का  ब्यौरा  तीचे  दिया  गया  है  :--

 77“ --""+/नदहलाजिययभख3िज-  न  नी  ननतनससस  सतत  कमान»  +कम»-3७++भ++  न  न  मनन  न  न  ननननननननमन-न++«-+

 जिन  राज्यों  में  पकड़े  मूल्य  वर्गे  नोटों  को  संख्या
 ©

 अन्सग्रेस्त  कुल  राशि

 तमिलनाडु  100 00  च्पये  3184  ः  3,18,400  रुपए

 कर्नाटक  150  रुपये  1780  89,000  रु०

 तदेव  20  रुपये  2764  55,280  ६०

 मणिपुर
 100  रुपये  502  50,200  ₹०

 मिजोरम  100  रुपये  391  39,100  रु०

 मेघालय  100  रुपये  6476  6,47,600  र०

 तमिलनाडु
 50  रुपये  1806  90,300  इ०

 ः
 16903  का  12,89,880  रण

 सारे  देश  की  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  शाखाओं  सहित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के पुलिस
 प्राधिकारियों  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  बी०  सभी  मूल्य
 ब्गों  के  लिए  आंकड़े  एकत्रित  करता  है  और  इन्हें  केन्द्रीय  अस्वेषण  ब्यूरो  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  करने

 के  लिए  कारंवाई  की  जाती  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  त्रमासिक  और  वाधिक  समीक्षाएं

 भी  तैयार  की  जाती  हैं  और  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेजी  जाती  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के

 बुलेटिन  में  तथा  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को परिचालित  आवधिक  समीक्षाओों  से  उन्हें  सभी  मूल्य
 धर्गों  के  जाली  करेग्सी  नोटों  को  पकड़ने  में  सहायता  मिलती  है  ।
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 बेंकों  के  कार्यों  ग्रोर  लाभ  को  गति  में  तेजी  लाने  क ेलिए  समयबद्ध  योजनाएं

 3027.  भी  एम०  बी०  चल्रशेखर  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  बैंकों  क ेकार्यों  ओर  लाभ  की
 में  तेजी  लाने  क ेलिए  समयबद्ध  योजनाएं  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  बंकों  के  अध्यक्ष  आर  उच्च  कार्य  अधिकारियों  के  साथ

 और  1985  में  कई  बैठकें  की

 यदि  तो  उसमें  चर्चा  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  अलग-अलग  बैंकों  से  ब्यौरे  वार  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई
 5,  र्‌

 ($)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों

 के  कार्य  निष्पादन  पर  बारीकी  से  नजर  रखने  और  उसकी  समीक्षा  करने  के  लिए  धित्त  मंत्री  ने

 जुलाई  ओर  1985  में  इन  बेकों  के  मुख्य  का्यंपालकों  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  साथ  बैठकें

 की  भारतीय  रिजवं  बेक  के  गवर्नर  ने  भी  1985  में  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बंकों  के

 मुख्य  काययंपालकों  के  साथ  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  किये  गए  निरीक्षणों  के  परिप्रेक्ष्य  में  प्रत्येक

 बेंक  के  कार्य  के  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  अलग-अलग  चर्चा  को  बैंकों  को  भारतीय  रिजर्व

 बेक  द्वारा  सेवाओं  और  परिचालनों  की  क्वालिटी  में  व्यापक  सुधार  स्षाने  के  वास्ते  प्लानਂ

 तैयार  करने  और  अपनी  वित्तीय  क्षमता  और  लाभप्रदता  बढ़ाने  के  लिए  कहा  गया

 में  जिन  क्षेत्रों  को  रखने  के  लिए  कहा  गया  है  उनमें  संगठनात्मक  ढांचा  ओर  ग्राहक

 साधन  मशीनीकरण  तथा  वित्तीय  क्षमता  ओर  नकद  प्रारक्षित

 निधियों  का  आन्तरिक  अनुरक्षण  प्रमुख  प्लान  की  अवधि  1985  से

 1987  तक  भारतीगय्र  रिजर्व  बैंक  को  अभी  तक  13  बैंकों  से  प्लानਂ  प्राप्त  हो

 चुके  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  इनकी  जांच  कर  रहा

 केरल  में  चाय  बागाम  के  प्रस्तर्गत  क्षेत्र  शौर  मूल्यों  में  कमो

 3028.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियम
 :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे

 भरी  वी०  एस०  बिजयराधबनम  ||

 केरल  में  चाय  बागान  के  अन्तगंत  कुल  दितता  क्षेत्र

 239
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 यह  सच  है  कि  केरल  में  चाय  उत्पादक  मूल्यों  में  गिरावट  के  कारण  संकट  का  सामना

 कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुशींद  झ्ालम  :  वर्ष  1983  के  अन्त  तक

 केरल  में  चाय  बागान  के  अधीन  कुल  क्षेत्र  35021  हेक्टेयर

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।,

 हथक  रधों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  गणना

 3029,  श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर  भूर्ति  :  क्या  वस्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पहली  बार  हथकरघों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  गणना  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  उन्होंने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  हथकरथधे  से  बनी  सभी  प्रकार  की  सूती

 ऊनी  और  रेशमी  वस्तुओं  पर  बिक्री  कर  समाप्त  किया

 यदि  हां  हथकरघा  क्षेत्र  को  इससे  क्या  सहायता

 देश  में  हृथकरघा  बुनकरों  की  सहायता  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 घस्त्र  मन्तालय  के  राज्य  मस्त्री  लुशोंद  प्रालम  :  और  जी  हां  ।  गणना

 का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  हथकरघों  के  सम्बन्ध  में  हथकरघों  की

 बुनकरों  की  उनकी  उनकी  आय  आदि  जैसे  मूल  आंकड़ों  की  स्थिति  स्पष्ट  हो

 जाए  ।

 तथा  जी  हां  ।  हथकरघा  उत्पादों  की  उपभोक्ता  कीमत  कम  करके  इस  उपाय  से

 एक  ओर  हथक  रघों  के  लिए  मांग  पैदा  करने  में  सहायता  मिलेगी  और  देश  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थाम

 पर  हथक  रघा  उत्पादों  को  मुक्त  रूप  से  लाने  ले  जाने  में  सुविधा  मिलेगी  ।

 उद्योग  की  सहायता  हेतु  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  निम्नोक्त  प्राकार  हैं  :---

 (1)  सहकारी  समितियों  ओर  हथकरघा  निगमों  की  माफंत  हथकरघों  का

 (2)  हथकरधों  का  आधुनिकोकरण  ओर  प्रौद्योगिकीय  तथा  अन्य  अन्तनिविष्ट  साधमीं  की
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 (3)  हृथकरघा  क्षेत्र  को  याने  ओर  अन्य  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  विशेष

 (4)  बुनकरों  की  आय  में  सुधार  लाने  के  लिए  हथकरघों  पर  मिश्रित  तथा  ब्लेन्डेड  बस्त्रों  का

 उत्पादन  प्रोत्साहित

 (5)  हेतु  1985”  के  उपबन्ध

 कड़ाई  से  लागू

 (6)  विद्युत  करों  की  अपेक्षा  हथकरघा  क्षेत्र  को  समुचित  वित्तीय  उपायों  द्वारा  लागत  संबंधी

 बाधाएं  समाप्त  करना  ।

 (7)  हथकरषघा  बुनकरों  की  कार्य-दशाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  अंशदायी  बचत  निधि

 योजना  और  वर्कशेड-सह-आवास  योजना  जैसी  कल्याण  योजनाएं  आरम्भ  करना  ।

 ]

 निर्यात  संगठनों  ह।रा  लाज्ान्तों  का  नियति

 3030.  डा०  चन्द्र  शेख र  त्रिपाठी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संगठनों  ने  खाद्यास्नों  के  निर्यात  क ेलिए  सरकार  की  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनके  अनुरोध  पर  विचार  और

 यदि  तो
 कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  खशीद  प्ालस  :  से  अनाज  अर्थात  गेहूं
 बासमती  तथा  मककः,के  निर्यात  की  अनुमति  न्यूनतम  निर्यात  तथा  उच्चतम

 सीमा  जैसी  शर्तों  के अध्ययधीन  गैर  वासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 ]

 सती  पर  से  प्रतिबन्ध  हटाना

 3031.  डा०  जी०  बिजय  रासा  राज  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  में  भर्ती  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  अबकि  केल्द्रीय  शोक  निर्माण

 विभाग  में  भर्ती  पर  रोक  यद्यपि  दोनों  ही  संगठनों  में  बड़े  पैमाने  पर  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  की

 भर्ती  की  जाती

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्षों  के  कार्य  रत  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  करने  के  अवसर
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 समाप्त  होने  के  अतिरिक्त  इस  प्रतिबन्ध  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अनुरक्षण  कार्य  पर  भी

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  या सरकारी  विभागों  में  बिना  भेदभाव  किए  सभी

 सरकारी  भर्तियों  पर  प्रतिबन्ध  हटाने  का  है  ?

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेग  :  ओर  उद्योग  मन्त्रालय  के

 सरकारी  उद्यम  विभाग  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  भर्ती  पर  लगे  प्रतिबन्ध  सम्बन्धी  भादेशों  की  हाल

 ही  में  समीक्षा  की  ऐसे  सरकारी  उद्यमों  में  पदों  की  भर्ती  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाना  व्यवद्,ार्य  नहीं
 समझा  जिनका  सम्बन्ध  आवश्यक  वस्तुओं  एवं  सेवाओं  के  उत्पादन  भौर  आपूर्ति  से  तदनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  मे  रिक्तियों  पर  भर्ती  करने  के  लिए  कुछ  शर्तों  क ेअधीन  छूट  दी  गई

 परन्तु  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  सभी  सरकारी  विभागों  में  भर्ती  पर  रोक  लगाने  वाले

 वर्तमान  सरका  री  आदेशों  द्वारा  शासित  होता  प्रत्येक  मामले  पर  गुण-दोषों  क ेआधार  पर

 विचार  किया  जाता  है  और  उचित  मामलों  में  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  छूट  दी  जाती  सरकार  ने  अभी

 हाल  ही  रोक  आदेशों  में  छूट  देते  हुए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  3000  से  अधिक  दिहाड़ी  के

 श्रमिकों  को  नियमित  करने  की  स्वीक्षृति  प्रदान  की

 भारत  सरकार  के  मन्त्रालयों/विभागों  को  ऐसे  मामलों  को  जहां  भर्ती  सम्बन्धी

 कार्यवाही  पहले  ही  आरम्भ  कर  दी  गयी  वर्तमान  रिक्तियों  को  न  भरने  की  सलाह  देते  हुए  जनवरी
 1984  में  जारी  किए  गए  अनुदेश  मुद्रा  स्फीति  निरोधक  उपायों  के  एक  भाग  के  रूप  में  जिन

 स्थितियों  में  किफायत  सम्बन्धी  ये  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  तब  से  उनमें  कोई  परिवतंन  नहा  हुआ
 जिससे  उनमें  किसी  प्रकार  की  ढ़ील  दिए  जाने  की  आवश्यकता  हो  ।

 केरल  में  धातु  के  दर्पणों  का  निर्माण

 3032.  भ्री  तम्पन  थामस  :  कया  बस्तर  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  घातु  के  दपंण  हाथ  से  बनाने  वाले  शिल्पकारों  की  ओर  कोई
 ध्यान  दिया

 क्‍या  केरल  सरकार  ते  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  कांसा  धातु  से  दर्पण

 बनाने  वाले  इस  उद्योग  की  सहायता  की

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्तर  सस्जालय  में  राज्य  मरत्री  खुशोंद  ध्ालम  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 समाइकमकम्याद कुक  कन्कमदन-गकन  नमन  a  जज

 भ्रमिकों  को  नए  इक्जिटी  शेयर  जारी  करना

 3033,  श्री  झ्रतीश  चन्द्र  सह  :  क्या  जिक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  तथा  कर्मचारियों  की  साझेदारी  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  कम्पनियों  द्वारा  अपने  श्रमिकों  तथा  कर्मचारियों  को  अपने  नवीन  तथा  नये  इक्विटी  शेयर  निर्माणों

 में  कुछ  प्रतिशत  उन्हें  देना  अनिवायय  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 इस  मामले  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 बिस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जनादंन  :  और  कर्मचारियों  द्वारा

 अपनी  कम्पनियों  के  शेयर  खरीदकर  भागीदार  बनने  की  स्कीमों  के  ब्योरे  की  घोषणा  लोक  सभा  में

 ]  1985  को  कर  दी  गई  थी  और  उसी  दिन  इन  स्कीमों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गई

 और  1985  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक  द्वारा  शेयर  पूंजी  जारी

 करने  के  उनके  प्रस्तावों  के  अनुसरण  में  94  कम्पनियों  अपने  कर्मचारियों  को  शेयर  जारी  करने  की

 अनुमति  दी  गई  थी  ।

 मियंत्िक  कपड़े  का  वितरण

 3034.  श्री  मोहेनसाई  पटेल  :  क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नियंत्रित  कपड़े  के लिए  सांविधिक  योजना  कब  लागू  की  गई  थी  ;

 समाज  के  कमजोर  वर्ग  को  नियंत्रित  कपड़ा  किस  दर  पर  वितरित  किया  जा  रहा

 इस  किस्म  का  कपड़ा  खुले  बाजार  में  किस  दर  पर  उपलब्ध

 कया  यह  सच  है  कि  खुले  बाजार  के  मूल्य  और  उधित  दर  दुकानों  के  मूल्य  में  बहुत  ही
 कम  ७न्‍्तर

 (४)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उचित  दर  दुकानों  से  नियंत्रित  कपड़े  की  कुल  खरीद  बहुत  कम
 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  नियंत्रित  कपड़े  का  मूल्य  घटाने  का  है  ?
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 Te  कम  भ५थ  क  3»  8८४»  3  भ७  «भा  वथ७  हक  हम  ५  कान  शइ

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  रापय  मन्त्री  खुधोंद  हालम  :  नियंत्रित  कपड़े  की वितरण

 बंधी  सांविधिक  योजना  1972  में  लागू  की  गई  थी  ।

 नियंत्रित  कपड़े  की  प्रति  लाइनर  मीटर  कीमतें  धोती  के  लिए  2.20  रु०  से  3,85,

 साड़ी  के  लिए  2.90  रु०  से  5.85  र०  ओर  लठ्ठे  के  लिए  2,90  रु०  से  5.70  र०  तक  हैं  ।

 और  नियंत्रित  कपड़े  की  कीमतें  खुले  बाजार  में  बिक  रहे  मिल-निर्मित  अनियंत्रित

 कपड़े  की  उन्हीं  किस्मों  की  कीमतों  की  अपेक्षा  सस्ती
 ॥॒

 (3)  नियंत्रित  कपड़े  का  वितरण  मूलतः  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  इस  बात  का

 कोई  संकेत  नहीं  है  कि  दुकानों  से  नियंत्रित  कपड़े  की  कुल  खरीद  बहुत  कम

 (™)

 भारतोय  रबड़  को  लागत

 3035,  शी  ई०  प्रम्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  उत्पादित  रबड़  अन्य  देशों  में  उत्पादित  रबड़  से  तीन  गुना  मंहगी

 उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  भारत  में  रबड़  के  बागाम  और

 भारत  में  रबड़  मंहगी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुद  :  जी

 भारत  में  किसी  विदेशी  कम्पनी  के  कोई  रबड़  बांगान  नहीं  हांलाकि  कुछ  कम्पनियों  में

 विदेशी  भागीदारी

 मलयेशिया  जैसे  अन्य  रबड़  उत्पादक  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  रबड़  की  ऊंची  लागत

 होने  के  मुख्य  कारण हैं  :---

 (1)  कम  अनुकूल  जलवायु  के  कारण  कम

 (2)  अन्तनिर्वेश  की  ऊंची  लागत  |

 (3)  रबड़  बागान  से  होने  वाली  विभिन्‍न  बीमारियों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  ऊंची  लागत

 (4)  ईंधन  की  अधिक  लागत  और  इसके  परिणामस्वरूप  परिवहन  ओर  कौ  ऊंची

 लागत  ।
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 पटसन  के  मुल्यों  में  गिराबट  प्रौर  मारतीय  पटसन  मिगस

 द्वारा  खरीदे  गए  पटसन  को  मात्रा

 3036.  भ्री  हन्नान  भोल्लाह  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  कच्चे  पटसन  के  मूल्य  में  बुत  अधिक  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय

 किये

 भारतोय  पटतन  निगम  ने  अब  तक  कितना  कच्चा  पटसन  छरीदा

 वर्तेमान  मौसम  के  दौरान  राज्य-वार  हुए  पटसन  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  और

 पटसन  की  प्रति  मीट्रिक  टन  उत्पादन  लागत  क्‍या  है  ?

 शस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  खुशोंद  प्लालम  :  एक  विवरण  संलग्न

 भारतीय  पटसन  निगम  मे  अब  तक  कच्चे  पट्सन  को  15  लाख  गांठों  की  अधिप्राप्ति

 पहले  ही  कर  ली  है  जो  कि  विगत  में  कभी  इस  अवधि  के  दौरान  रिकार्ड  की  गई  उच्चतम  बसूली  से

 काफी  अधिक  है  |

 जहां  तक  1985-86  मौसम  के  दोरान  कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  का  संबंध  अन्तिम

 अनुमामों  जैसे  कि  कृषि  भन्त्रालय  द्वारा  प्रकाशित  किए  जाते  प्रकाशित  करने  का  अभी  समय  नहीं
 आया  है  ।

 वर्य  1985-86  के  लिए  कच्चे  पटसन  के  लिए  कीमत  नीति  पर  अपनी  प्िफारिशों  को
 तैयार  करते  समय  कृषि  लागत  और  कीमत  आयोग  ने  बताया  है  कि  कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  की

 अद्यतन  लायत  का  हिसाव  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  लगभव  208  <०  प्र।ते  क्विंटल  तथा  असम  के  लिए

 लिए  212  रु०  प्रति  क्विंटल  लगाया  गया

 विवरण

 इस  मौसम  में  कच्ची  पटसन  की  भरतपुर  फसल  की  पैदावार  से  संगभग  समस्त  वेहाती

 बाजारों  में  कीमतों  में  समर्थन  मूल्य  तक  गिरावट  आई  पटसन  उपजकर्ताओं  के  हितों  के  संरक्षण  के

 शहदेश्य  से  निम्नोक्त  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  भारतीय  पटसन  निगम  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  स्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  कच्ची

 पटसन  की  बड़ी  मात्रा  में  खरीदारियां  करने  का  निदेश  दिया  गया

 (2)  कीमत  समर्थन  कार्य  को  करने  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम
 के

 अधिकार  में  पर्याप्त

 ऋण  रखा  गया
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 (3)  निजी  क्षेत्र  में  कायं  कर  रही  समस्त  पटसन  मिलों  को  पटसन  आयुक्त  द्वारा  6-9-85

 को  एक  निदेश  जा  री  किया  गया  है  जिसमें  विशिष्ट  स्तरों  की  कच्चे  पटसन  के  स्टाकों  को

 बढ़ाने  को  कहा  गया  है  ताकि  मिलों  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  खरीदारियों  को  बढ़ाया  जा
 है  जब  ढ

 (4)  भारतीय  पटसन  निगम  को  कच्चे  पटसन  की  एक  सीमित  मात्रा  का  निर्यात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  है  ।
 श्र

 सिगरेटों  के  सुद्ठित  झौर  बिक्रो  मूल्यों  में  प्रन्तर

 3037,  भ्री  सी०  सम्बु  :  क्या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सिगरेट  बनाने  वाली  कम्पनियों  सिगरेट  के  डिब्बों  पर  कम

 मूल्य  छापती  हैं  जबकि  सिगरेट  के  उन्हीं  डिब्बों  को  थोक  व्यापारियों  और  खुदरा  दुकानदारों  को  बेचते

 समय  उनसे  वे  अधिक  मूल्य  लेती  और  ,

 थोक  व्य(पारियों  भौर  खुदरा  दुकानदारों  के  लिए  सिगरेटों  के  बिक्री  मूल्य  भिर्धारित  करने

 हेतु  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  सिगरेट  की  कुछेक  कम्पनियों

 द्वारा  निमित  कतिपय  ब्रांडों  की  सिगरेटों  की  बिक्री  के  कुछ  ऐसे  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आए
 जिन  मामलों  में  पेकेटीं  पर  यथा-श्रोषित  मुद्रित  मूल्य  उन  मूल्यों  स ेकम  थे  जिन  मूल्यों  पर  ऐसी  ब्रांडों

 को  खुदरा  बाजार  में  बेचा  जा  रहा  था  ।

 सिंगरेटों  के  मूल्यों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  सरकार  के  लिए  सिगंरेटों  के  बारे

 में  ऐसे  मूल्य  निश्चित  करना  सम्भव  नहीं  है  जिन  पर  निर्माताओं  को  थोक  डीलरों  और  खुदरा
 विक्रेताओं  के  पास  बेचना  चाहिए  ।

 सोने  के  उत्पादन  में  गिरावद

 3038.  श्री  प्रार०  एम०  मोये  :  क्या  इस्पात  झौर  स्ञाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृंपः  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  सोमे  का खान-धार  कितना  उत्पादन

 कया  इसके  उत्पादन  में  कोई  गिरावट  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खास  विभाग  में  राज्य  मरत्री  राम  बुलारी  :  भारत  सरकार  के  उपकम
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 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  का  1980-81  से  5  वर्षों  का  स्वर्ण  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :---

 1562.64
 नल

 में  )

 1983-84  1984-85 1980-81

 (1)  मैसूर  खान  258.61  217.80  202.14

 (2)  चेम्पीयन  खान  666.82  441.64  383.99

 (3)  मनन्‍्दोदुगं खान  627.81  509.27  437.74

 (4)  येप्पामाना  खान  3.07  —  25.66

 ($)  अन्य  6.33  16.86  41.68

 1185.57  1091.21

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  के  कर्नाटक  सरकार  की  हट्टी  गोल्ड  माइन्स  कम्पनी  लि०

 भी  स्वर्ण  का  उत्पादन  कर  रही  इस  कम्पनी  का  1980-81  से  पांच  वर्षों  का  स्वर्ण  उत्पादन  इए

 प्रकार  है  :--

 वर्ष  प्रास

 1980-81  783.24

 1981-82  2  964.,80

 1982-83  2-83  753.62

 1983-84  821.09

 1984-85  865.12

 विशेषतया  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  में  स्वर्ण  उत्पानन  में  गिरावट  आई

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०
 के

 स्वर्ण  उत्पादन  में  गिरावट  उच्च  ग्रेड  अयस्क  में

 कमी  होने  तथा  अत्यस्त  गहराई  पर  खनन  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण
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 भध्याह्न

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अध्यक्ष  कल  आपने  निर्देश  दिया  था  कि  दिल्‍ली  में  गैस  रिसाव

 पर  चर्चा  दुर्भाग्य  स ेसरकार  का  चर्चा  करने  का  बिल्कुल  भी  मन  नहीं  मुझे  डर  है
 कि  वे  इसे  दिल्‍ली  चुनाव  के  बाद  करेंगे  ।  अतः  इसे  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  अनुमति  दी

 थ्री  बसुदेव  झात्ार्य  :  हमने  भी  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।  प्रोफेसर  साहब  की  बात  भी  मैंने  सुन  ली
 मैंने  कल  कहा  था  कि  कल  लेट  आया  था  इसलिए  सोमवार  को  बी०  ए०  सी०  की  मीटिंग  बुलवाकर
 उसमें  रख  लेंगे  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  नहीं  सुनोगे  तो  मैं  कया  कर  सकता  )

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  वे  इसे  दिल्ली  चुनाव  के  बाद  करना  चाहते  हैं***

 )
 **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  )**

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  उनका  फ  सला  नहीं  यह  मेरा  फैसला

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  चिता  गलत  सोमवार  को  बी०  ए०  सी०  की  मीटिग  बुला  लेंगे

 और  तय  कर  लेंगे।***

 [  प्रमुवाद  ]

 थओो  बसुदेव  प्राथार्थ  :  हम  सभा  से  बाहर  जा  रहे

 ससय  भी  बसुदेव  झ्राचाय  तथा  कुछ  झ्न्य  सानतीय  सदस्य
 सभा-मजल  से  बाहर  चले

 an

 कककार्य  बाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  सहीं  किया
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 समा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 |

 निर्यात  नियंत्रण  शौर  1963  को  धारा  17  के

 पन्तर्गत  प्रधिसूचनाएं

 वस्त्  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  लुर्शीव  भालम  :  श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर  मैं

 निम्नलिब्िित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  निर्यात  नियंत्रण  और  1963  की  धारा  17  की

 उपधारा  (3)  के  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  :--

 निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  दूसरा  संशोधन  1985,  जो

 14  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०
 853  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नारियल  जठा  चटाई  नियंति  संशोश्रन  1985,  जो  15

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 755  में  प्रकाशित  हुए  थे

 नारियल  णजटा  के  गांठरहित  धागे  का  निर्यात  संशोधन

 1985,  जो  15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 का०  आ०  756  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नारियल  जटा  उत्पादों  का  निर्यात  संशोधन  1985,  5,  जो

 15  ,985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 757  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नारियल  जटा  धागे  का  निर्यात  संशोधन  1985,  जो

 15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का  ०  भा०

 758  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पटसन  उत्पादों  का  निर्यात  नियन्त्रण  एवं  म्ंशोधन

 1985,  जो  15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  का०  भा०  759  में  प्रकाशित  हुए
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 पटसन  धागा  क्र  पटसन  रस्सी  नियन्त्रण  और

 संशोधन  1985,  जो  15  1985  को  भारत  के  राजपन्र  में

 भधिसूचनता  संख्या  का०  आ०  760  में  प्रकाशित  हुए

 दोहरा  बटा  पटसन  तरपाल  कपड़ा  और  बोरा  और  दोहरा  बटा  पटसन

 बस  कपड़ा  और  बोरा  नियन्त्रण  और  संशोधन

 1985,  जो  15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  का०  आ०  761  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 मछली  आहार  का  निर्यात  1985,  जो  15

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संड्या  का०  आ०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 डिब्बा  बन्द  मछलियां  तथा  मत्स्य  उत्पादों  का  निर्यात  नियन्त्रण
 और  1985  जो  15  1985  को  भारत  के

 पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  763  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 मछलियों  तथा  मत्स्य  उत्पादों  का  निर्यात  नियन्त्रण  और

 संशोधन  1985,  जो  15  1985  को  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  764  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 मेंढक  की  प्रशीतित  टांगों  का  निर्यात  नियन्त्रण  और

 1985,  जो  15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  का०  आ०  765  में  प्रकाशित  हुए

 निर्यात  नियन्त्रण  और  संशोधन  1985,  जो

 16  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 5227  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  निर्यात  निरीक्षण  एवं  सेवा-निवृत्ति  उपदानਂ

 1985,  जो  16  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संझ्या  का०  आ०  5225  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 वैक्यूम  फ्लास्कों  का  निर्यात  नियम्भण  और

 1985,  जो  14  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  4259  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 कनीनानीभीनीी  भी  न  न्‍  दा नाता सा  की  नसससससस पस्‍इन्‍स्‍इस्‍+3_न्‍न्‍  eerie,

 (2)  इलायची  1984-85  की  धारा  बाधिक  की  उपधारा  (4)  के  इलायची

 के  वर्ष  पर  के  बाधिक  लेखाओं  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  तन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  का  |]

 भारतीय  केर्ीय  क्टोर  उद्योग  निगम  का  वर्ष  केख्रीय  रेशम  बंगलौर

 का  ज्ष  ऊन तथा  सेन  सेड  टेकक्‍्सटाइल  रिसच  स्रत  का  वर्ण  तथा

 का  झौर  ऊन  तथा  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  ara  982-83  तथा

 4  के  बाथिक  प्रतिबेदत  तथा  कार्यकरण  की  ध्ादि

 बस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  खुर्शीद  भ्रालम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :-...

 कम्पनी  कुटीर  की  धारा  निगम  की  उपधारा  198  के  अन्तग्त

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्क  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  सीमति  के  वर्ष  वर्ष  2-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  कुटीर  उद्योग  निगम  सीमित  का  वर्ष  संबंधी

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  बेसिए  संख्या  एल०  टी  1560/85]

 (3)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  धारा  के  केन्द्रीय
 रेशम  के  वर्ष  1984-85  5  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक

 केन्द्रीय  रेशम  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  संस्करणਂ  की  एक

 में  रले  देलिए  संख्या  एल०  टी  |  561/85]  /85]

 (4)  मैन  मेड  टेक्सटाइल  रिसर्च  के  वर्ष  1983-84  सम्बस्धी
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 खुजोद  झालम  लां  ]

 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परोक्षित  लेखे  ।

 मैन  मेड  टैक्‍्सटाइल  रिसर्च  के  वर्ष  1983-84  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  56  2/85  ]

 (6)  ऊन  तथा  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  संव्धेन  नई  के  वर्ष  1982-83
 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ऊन  तथा  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  नई  के  वर्ष  1982-83  2-83

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (8)  ऊन  तथा  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  नई  के  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  वाषिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ऊन  तथा  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  नई  के  वर्ष  1983-84

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 (9)  उपर्युक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रले  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  --1563/85  ]

 सोसा  शुल्क  1962  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के

 झन्तर्गत  ्रधिसूचनाएं

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :  --
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 (1)  सीमा-शूल्क  1962  की  धारा  ।  59  के  अधिसूचना  संख्या  सा०  का  ०

 नि०  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  29  1985

 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा

 27  1985  की  अधिसूचना  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया

 गया  है  ताकि  एल्मोनियम  के  पिंडों  पर  मूल्यानुत्तार  10  प्रतिशत  की  मूल  सीमा-शुल्क
 की  रियायती  दर  को  31  1985  तक  बढ़ाया  जा  सके  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  564/85  ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित
 नाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :  --

 सा०  का०  नि०  877  जो  2  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  चांदी  की  सभी  वस्तुओं
 उन  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  878  जो  2  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  28

 1976  की  अधिसूचना  संख्या  31 /76-के०  उ०  शु०  तथा  9  1978  की

 अधिसूचना  संख्या  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ]

 राष्ट्रीय  शलल्युसिनियम  कम्पनी  भुवनेश्बर  का  वर्थ  1984-85  5  का
 वाधथिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्य रण  को  समोक्षा

 काम  बिसाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  बुलारो  :  मैं  कम्पनी  1956
 की  धारा  की  उपघारा  (1)  के  निम्नलिखित  पन्नों  तथा  अंग्रेजी  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  अल्युमिनियम  कम्पनी  के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  राष्ट्रीय  अल्युमिनियम  कम्पनी  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उत  पर  नियन्त्रक  महालेखाप  रीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  हो०  1566/85]

 सवा
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 स०  प०

 सभा  की  बेठकों  से  सदस्यों  को  प्रनुपस्यिति  सम्बन्धी  समिति

 दूसरा  प्रतिवेदन

 श्री  सघुसूदन  वेराले  :  मैं  सभा  की  बंठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी

 समिति  का  दूसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 लोक  लेखा  समिति

 प्रतिवेदन

 ]

 श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  मैं  पंखा  नई  में  कमंचारियों  के  लिए

 क्वार्टरों  के  निर्माण  तथा  साल्ट  में  कमंचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  बारे  में

 समिति  के  20  प्रतिवेदन  लोक  पर  की  गई  कायंवाही  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति

 का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.04  भ०  प०

 झब्िलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  प्लोर  ध्यानाकर्षण

 विभिन्‍न  राज्यों  में  मारी  मात्रा  में  घान  जमा  हो  जाने  से  उत्पस्त  स्थिति

 [  प्रभुबाद  ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  अध्यक्ष  मैं  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  मन्त्री  महोदय

 का  ध्यान  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस

 संबंध  में  वक्‍तव्य  दें  :---

 खाद्य  निगम  द्वारा  वसूली  करने  के  लिए  की  गई  अपर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण

 विभिन्‍न  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर  धान  जमा  हो  जाने  के  कारण  उत्पन्त  जिसके

 फलस्वरूप  किसानों  द्वारा  उसकी  मजबूरन  बिक्री  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा

 किये  गए  उपाय  ।
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 म०  प०

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 खाद्य  झौर  नागरिक  पूतति  ससतालय  के  राज्य  सन्‍्ज्री  के०  पो०  सिह  :  भारत

 कार  ने  विपणन  मौसम  1985-86  के  लिए  धान  के  समर्थन  मूल्यों  की घोषणा  कर  दी  धान  की

 बढ़िया  और  बहुत  इन  तीनों  किस्मों  के  मूल्य  142  146  रुपये  तथा

 150  रुपये  प्रति  क्विटल  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  मूल्य  उन  अनाजों  के  लिए  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 स्वीकृत  की  गई  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  हों  ।  ये  विनिदिष्टियां  राज्य  सरकारों  की  सलाह  से  निर्धारित

 की  जाती  हैं  और  खरीदारी  के  समय  इनका  अनुपालन  करने  हेतु  ये  विनिदिष्टियां  विषणन  मौसम

 आरम्भ  होने  से  पहले  सभी  राज्यों  सरकारों  तथा  भारतीय  थ्वाद्य  निगम  को  भेज  दो  जाती

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  एजेन्सियां  निर्धारित  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  बिक्री  के  लिए

 देश  किये  गये  समस्त  धान  को  समर्थन  मूल्य  पर  खरीदती  हैं  ताकि  किसानों  को  अपने  उत्पाद  को

 बूरन  न  बेचना  पड़े  ।  मिल  मालिकों  द्वारा  धान  की  श्रीदारी  समर्थन  मूल्य  का
 उससे  अधिक  मूल्य  पर

 की  जाती  समर्थन  मूल्य  देने  में  सरकारी  एजेन्सियों  की  भूमिका  अनुपूरक  स्वरूप  की  होती  है  और

 ये  एजेन्सियां  उस  समय  अपनी  भूमिका  अदा  करती  हैं  जब  किसान  बाजार  में  धान  का  समर्थन  मूल्य

 प्राप्त  करने  में  असमर्थ  होता  किसान  को  धान  भारतीय  खाद्य  निगम  एजैन्सियों  अथवा  बाजार

 जो  उसे  लाभप्रद  बेचने  का  विकल्प

 जब  कभी  समर्थन  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  धान  बेचे  जाने  की  रिपोट  प्राप्त  होती  तब  उनकी

 तत्परता  से  जांच  वी  जाती  है  |  सामान्यतया  ऐसे  मामलों  में  यह  पया  गया  है  कि  धान  की  घटिया  किस्म

 होने  के  कारण  और  न  कि  समर्थन  मूल्य  पर  खरीदारी  न  करने  के  कारण  कम  मूल्य  होते  कुछ
 मामलों  में  यह  पाया  गया  था  कि  ऐसे  धान  की  क्वालिटी  नमी  की  अधिक  मात्रा  होने  के  कारण

 दिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं  थी  तथा  कुछ  भामलों  में  अनाज  क्षतिग्रस्त  था  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  समर्थन  परिचालनों  के  अन्तर्गत  अनाजों  की  खरीदारी  करता  राज्य
 सरकारों  की  भी  यह  देखने  की  जिम्मेदारी  है  कि  मजबू रन  बिक्री  न  पंजाब  भोर
 जो  प्रमुख  अधिशेष  राज्य  में  राज्य  एजेन्सियों  को  समर्थन  मूल्य  परिचालनों  में  एक  महत्वपूर्ण
 भूमिका  अदा  करनी  होती  भारतीय  खाद्य  निगम  ओर  राज्य  एजेन्सियां  राज्य  सरकारों  द्वारा  मलाट
 किये  गये  संबंधित  केन्द्रों

 मे ंचालू  खरीफ  विपणन  मौसम  के  दौरान  धान  की  वसूली  कर  रही
 4-12-1985  तक  40.07  लाख  मीटरी  टन  धान  की  वसूली  कर  ली  गई  है  जबकि  पिछले  वर्ष  उसी
 तारीख  तक  32.59  लाख  मीटरी  टन  धान  की  वसूली  की  गई  इस  वर्ष  हुई  कुल  वसूली  7.48
 लाख  मीटरी  टन  अधिक  है  जोकि  लगभग  25%  अधिक  बेठती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डागा  आपके  लिए  10  मिनट  कृपया  संक्षेप  में  कहिए  और  अपने
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 ह

 प्रश्न  पुछिए  ।  10  मिनट  के  अन्दर-अन्दर  आप  मंत्री  जी  से  जो  पूछना  चाहते  हैं  पूछ

 शी  मूल  चन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  जिस  देश  का  किसान  जिन्दा  वह  देश  जिन्दा  है
 ओर  यहां  आप  किसान  के  सवाल  पर  समय  निश्चित  करते  किसानों  की  हालत  को  देखते
 मैं  आपसे  अपेक्षा  करूंगा  कि  आप  थोड़े  लिबरल  होंगे  ।  क्योंकि  सवाल  सिर्फ  कालिंग  अटेशन  का  नहीं
 मैं  कभी  ज्यादा  समय  लेना  नहीं  यदि  मेरा  कोई  प्रश्न  इरलवेन्ट  हो  तो  आप  मेहरबानी  करके
 कह  मैं  उनको  मान  लूंगा  ।  उस  स्थिति  में  मैं  आपकी  आज्ञा  को  मानुंगा  ।

 उपाध्यक्ष  किसान  खेतों  में  अनाज  पेदा  करता  धान  पैदा  करता  खेत  उसकी

 शाला  है  मौर  उसमें  वह  अपनी  तारी  जिन्दगी  क्षोंक  देता  किसान के  प्रयत्नों  से  हमारे  देश  में  पिछली
 बार  150  मिलियन  टन  धान  पैदा  हुआ  और  इस  साल  151  मिलियन  टन  धान  पैदा  लेकिन  मंत्री

 जी  ने  जिस  तरह  से  यहां  पर  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  ऐसा  लगता  है  कि  जो  कुछ  उनके  अधिकारियों

 ने  उन्हें  लिखकर  दे  उन्होंने  केवल  उसे  यहां  आकर  पढ़  क्या  सरकार  ने  कर्भी  सोचा  है  कि

 हमारे  देश  में  जब  इतना  धान  पैदा  हुआ  तो  उसमें  से  कितना  पैडी  इनको  खरीदना  चाहिए  ब्हाट
 बाज  दी  टारगेट  आफ  दी  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  ?  यह  मेरा  उनसे  पहला  प्रश्न  यदि  ये

 टार्गेट  बता  देते  हैं  तो  उस  टार्गेट  को  इन्द्दोंने  कितने  परसेंट  एचीव  यह  मेरा  उनसे  दूसरा  प्रश्न

 होगा  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  जेसा  इन्होंने  कहा  कि  हमारे  पास  शिकायत  नहीं  आई  क्‍यों  आप

 इसनी  बात  कह  देते  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  श्री  भजनलाल  और  उनके  क्रृषि  मंत्री  श्री  शमशेर

 सिह  ने  प्राइम  मिनिस्टर  को  शिकायत  की  है  और  वे  श्रीमान्‌  के  दरवाजे  पर  भी  आए  और  उन्होंने  कहा
 कि  आज  पैडी  धूल  के  भाव  बिक  रही  है  ओर  उन्होंने  नाभा  ओर  इन  दो  जिलों  का  दौरा

 वे  इन  दोनों  जिलों  में  घूम  कर  आए  हैं  और  उन्हें  मालूम  हुआ  है  कि  :

 ]

 सूरजेबाला  के  अनुसार  ज्यादातर  मंडियों  में  धान  130  रुपये  प्रति  क्विटल  बिक

 रहा  है  जबकि  समर्थन  मूल्य  150  रुपये  प्रति  क्विटल  है  ।

 ये  रिपोर्ट  मेरी  नहीं  ये  कांग्रेस  की  सरकार  के  एक  मंत्री  और  वह  भी  मुख्य  मंत्री  श्री  भजन
 लाल  की  उन्होंने  आपको  शिकायत  की  है  कि  वहां  पर  मंडो  में  पैडी  खरीदने  वाला  कोई  नहीं
 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  मन्‍्त्री  जी  जब  जवाब  दें  तो  मेहरबानी  करके  यह  शिकायत  उन्होंने
 की

 [  प्रमुधाद  ]

 खाद्य  निगम  ने  कहीं  भी  धान  कौ  खरीद  शुरू  नहीं  कौ  इसके  कारण
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 किसानों  के  पास  यही  विकल्प  रह  गया  है  कि  वे  अपनी  समर्थन  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर

 इन्होंने  इतनी  बुरी  हालत  में  डाल  दिया  है  कि उनका  माल  कोई  उठा  नहीं  पा  रहा  पंजाब

 के  कृषि  मंत्री  श्री  अमेन्द्र  सिह  ने  कहा  है  कि  क्या  हालत  आज  वहां  पर  पैडी  की  हो  रहो  अरे  मैं  तो

 फूड़  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  की  बात  कर  रहा  हूं  यहीं  क्‍या  पूरे  देश  में  हालत  खराब  ये  मंत्री  जी

 बहुत  डिफेंड  करते  हैं  क्योंकि  ये  डिफेंस  मिनिस्टर  रहे  इसलिए  इनको  डिफेंड  करने  की  आदत  हो  गई

 उपाध्यक्ष  मैं  पंजाब  के  कृषि  मंत्री  का  जिक्र  करते  हुए  कह  रहा  था  कि  वहां  पर  एक

 अंडर  स्टेंडिंग  हुई  कि  65  परलेंट  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  और  सेंटर  की  एजेंसीज  द्वारा  पैडी  खरीदा

 जाएगी  और  25  परसेंट  पंजाब  गवर्नेमेंट  १रचेज  यह  टारगेट  भी  आपने  पूरा  नहीं  उन्होंने
 टारगेट  पूरा  किया  ही

 ]

 बताया  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  कल  तक  83,000  टन  धान  की  ही  श्वरीद

 को  है  जबकि  चालू  सत्र  में  लक्य  27  लाख  टन  की  खरीद  का  है  ।'

 ]

 ये  मेरे  पास  18  1985  की  उन्होंने  खरीद  लिया  होगा  लेकिन  वह  नहीं  खरीदा

 पंजाब  में  धान  की  आपने  तीन  तरह  की  क्वालिटी  फाइन  और  तीसरी  सुपर
 फाइन  ।  महोदय  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  कितनी  पैडी  कितनी  फाइन  ओर  कितनी  सुपर
 फाइन  ववालिठी  की  ख्वरीदी  और  किस-किस  जगह  से  खरीदी  और  मुझे  यह  बताया  जाता  चाहिए  कि

 कोन  से  राज्य  में  कितनी  पैडी  उपलब्ध  थौ  और  ओराइव  कितनी  थी  ।

 उपाध्यक्ष  वहां  पर  धान  की  खरीद  की  हालत  बहुत  खराब  है  भर  मिनिस्टर  कहते  हैं

 कि  हम  खरीद  कर  रहे  जब  इनके  पास  जुट  बेर्स  द्वी  नहीं  अब  खरीद  कर  पैडी  को  भरने  के  लिए

 जूट  के  बोरे  ही  नहीं  तो  खरीदेंगे  कहां  उद्ाध्यक्ष  महोदय  आप  के  सामने  मैं  यह  रिपोर्ट  पढ़कर

 सुना  रहा  इसको  आप

 [  प्रजुबाद  ]  म

 ब्याद्य  निगम  ने  जूट  के  थेलों  का  भी  प्रबन्ध  नहीं  किया  है  **ਂ

 ]

 ये  क्षरीदने  कहां  गए  महोदय  मंत्री  जी  को  मालूम  नहीं  न  तो  श्रीमन्‌  इतके  पास  जुट
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 ७७००-०५  भ++मनकन

 मूल  चस्द

 बैरस  हैं  न  इनके  पास  गोडाउन्स  हैं  क्योंकि  चावल  खुले  में  नहीं  रखा  जा  सकता  और  श्रीमन्‌  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  जब  आप  सुनेंगे  तो आप  भाश्चरय  और  आप  मुझे  क्षमा  आप  गरीबों  से

 इंटरेस्ट  लेते  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  मेरा  इसमें  कोई  मतलब  नहीं  मेरा  इसमें  और

 कोई  मतलब  नहीं  एफ०  सी०  आई०  ने  कितना  रुपया  तय  किया  था  कि  पैडी  खरीदने  में  लगाएंगे  ?

 उसमें  से  कितना  रुपया  लगा  दिया  ?  एफ०  सी०  आई०  ने  पहले  यह  कहा  था  कि  हम  फार्म

 सबविस  किसान  अपना  पैडी  किसी  भी  वेयर  हाउस  में  रख  देंगे  और  रखकर  बैंब

 से  पैसा  लेकर  तब  काम  करेंगे  ।  यह  उनकी  रिपोर्ट  है  ।

 ]

 को  पता  लगा  है  कि  भारत  भर  में  किसानों  की  संख्या  '**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राजस्थान  सहित***

 भरी  मूल  चन्द  डागा  :  राजस्थान  बहादुरों  की  भूमि  ह

 को  पता  लगा  है  कि  भारत  भर  में  जो  किसान  इस  योजना  के  अन्तगत  सेवाओं

 का  उपयोग  करते  हैं  उनकी  संख्या  1980-81  में  259,  198  1-82  में  409  और  1982-83

 में  344  थी  ।!

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  ने  साक्ष्य  के दौरान  यह  बात  स्वीकार  की  थी  :

 की  क्रियान्विति  का  क्षेत्र  नगण्य  रहा  और  उसका  प्रभाव  और  भी  कम  रहा  ।”

 इसके  भांडागार  भी  नहीं  यह  बात  स्वीकार  की  गई  अगर  नहीं  है

 वो  आप  काम  कैसे  करेंगे  ?  उन्होंने  यह  बात  स्वीकार  की  अच्छे  अधिकारी  भी  माननीय  मन्‍्त्री

 कहेंगे  संसद  में  जाकर  यह  बात  स्वीकार  नहीं  करूंगा  ।”  लेकिन  यहां  एक  गलती  हुई  है  जिसे  वह

 ह्वीकार  नहीं

 मैं  यह  बात  उनके  समक्ष  रख  रहा  पंजाब  विधान  सभा  में  एक  संकल्प  पारित  किया

 गया  था  जिसमें  ध्वनिमत  से  सरकार  की  निन्‍दा  की  यह  संकल्प  निविरोध  पारित  हुआ  भर  उसमें

 उन्होंने  यह  बात  कही  :

 घान  नहीं  हम  कस्टर  आयल  उगाएंगे  ।  धान  उगाने  का  फायदा  क्या  है

 जब  वह  इतनी  कम  कीमत  पर  बिक  रहा  है  ?  उन्होंने  बड़े  गव॑ं  के  कहा  है  कि  इसका  मूल्य  भ्रति

 क्विटदः  142,  146  और  150  रुपए  है  ।'

 लू

 आपने  लोहा  आदि  के  दाम  बढ़ा  बस  पर  चलने  के  दाम  बढ़ा

 आदमी  के  सांस  लेने  के  दाम  बढ़ा  दिए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मातनी य  मंत्री  सारी  बात  जानते  कृपया  अब  समाप्त  करें  ।

 करी  मल  चन्द  डागा  :  यह  सच  उसमें  आगे  यह  कहा  गया  है  :

 केन्द्र  द्वारा  कृषि  उत्पादा  का  खरीद  मूल्य  निर्धारित  करने  की
 आलोचना  की  और  कहा  कि  अगर  केन्द्र  कृषि  उत्पादों  का  समर्थन  मूल्य  नहीं  देगा  तो  सरकार
 को  बाध्य  होकर  राज्य  में  फसल  उगाने  की  पद्धति  परिवर्तित  करनी  पड़ेगी  और  नकदी  फसल

 की  बुआई  शुरू  करनी  पड़ेगी  ।

 ]

 हमारे  श्री  पनिका  जी  यहां  बैठे  ये  हमारी  पार्टी  के  बड़े  काम  करने  वाले  उड़ीसा  के  श्री
 मणि  पाणिग्रही  बैठे  ये एस्टीमेट्स  कमेटी  के  चैयरमैन  बड़े  धुरन्धर  विद्वान  आदमी  ओर  बड़े-बड़े
 लोग  यहां  बैठे  ये  बड्टे-बड़े  लोग  बेठे  हुए  हैं  और  आप  भी  जानते  होंगे  कि  किस  प्रकार  से  एफ०  सी  ०भाई  ०

 का  30  परसेन्‍्ट  खर्चा  ट्रांसपोर्ट  पर  लगता  है  तो  इसके  लिए  सरकार  ने  क्या  सोचा  है  ?  मंत्री  जी  यह  भी

 बतलाएंगे  कि  सपोर्ट  प्राइस  देने  के  लिए  क्‍या  आपने  एक  बहाना  लिया  और  बड़ी
 तरकीय  से  कह  दिया  तो  वह  स्पेसिफिकेशन्स  क्‍या  वह  लिखी  हुई  बतला  दीजिए  ।

 )  आपने  18  परसेन्ट  म्वाइश्चर  तक  की  बात  कही  तो  पंजाब  के  कहने  पर  आपने  20  परसेस्ट

 म्वाइश्चर  तक  खरीदने  की  बात  मानी  क्योंकि  बरसात  की  वजह  से  म्वाइश्चर  हो  जाता  है  जोकि  बालू
 में  सूख  जाता

 लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  ने  एक  नारा  दिया  था  जय  किसान  |  आपने  अगर  किसान
 को  जिन्दा  नहीं  उसकी  माली  हालत  को  नहीं  सुधारा  तो  वह  टूट  जायेगा  जिससे  हमें  बहुत  अधिक

 नुकसान  पहुंचेगा  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  भाप  मेहरबानी  करके  इन  बातों  की  तरफ  ध्यान  दीजिए  ।  एन०
 आर०ई०पी०  और  आर०एल०ई०जी०पी  ०के  जो  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  वहां  पर  आप  इस  धान  को
 भेज  दीजिए  और  वहां  पर  भाप  गरीब  शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब  के  लोगों  को  लगा  दीजिए  ॥

 war  क्या  इसके  लिए  आप  तैयार  आप  ऐसा  करेंगे  ?  क्‍या  आप  घान  को  एक्सपोर्ट  करेंगे  ?  साथ  ही  साथ
 मेरी  आपको  यह  भी  सलाह  और  सुझाव  है  कि  गोडाउन  बनाने  के  लिए  बनियों  को  मत  बुलाइये  बल्कि
 किसानों  की  कोआपरेटिव्ज  बनाकर  जगह-जगह  पर  गोडाउन्स  छड़े  मेहरबानी  करके  आप

 इन  प्रश्नों  के  उत्तर  वीजिए  ।

 ]

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  उपाध्यक्ष  आपने  अभी  अपनी  टिप्पणी  के  दौरान

 कहा  कि  मंत्री  जी  सब  कुछ  जानते  हैं  इसलिए  हम  केवल  प्रश्न  बहुत  अच्छी  बात  लेकिन  मुझे
 खेद  है  कि  मैं  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  ध्यानाक्ंण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  बक्तव्य  हमें  दिया  गया

 है  उससे यह  नहीं  पता  चलता  कि  मंत्री  जो  स्थिति
 की  गम्भीरता से  परिचित  हसलिए इस  मुद्दे  पर
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 गीता  मुख  जा  ]

 अधिक  समय  नहीं  लेते  हुए  मैं  केवल  यही  कहूंगी  कि  वक्तव्य  वास्तविक  स्थिति  को  बिल्कुल  नहीं

 पहली  बात  यह  कि  धान  की  कीमतें  लाभकारी  मूल्य  जो  कि  हमारे  मतानुसार  एकदम
 अलाभकारी  काफी  नीचे  गिर  गई  हैं  अति  बढ़िया  किस्म  के  धान  के  लिए  प्रति  क्विटल  150  रुपए
 तथा  साधारण  किस्मों  के  लिए  प्रति  क्विटल  142  रुपए  की  मत  अलाभकारी  हैं  ।

 साधारण  किस्म  के  धान  के  लिए  कम  से  कम  180  रुपए  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  चाहिए  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  यहां  उपस्थित  हर  अधिक  कीमत  के  लिए  परन्तु  इस  कीमत  के  लिए
 तो  सहमत  सच  बात  तो  यह  है  कि  जो  कीमत  दी  जा  रही  है  वह  लाभकारी  मूल्य  से  काफी  कम

 अपने  राज्य  के  अनुभव  से  मुझे  पता  है  कि  कीमत  120  रुपए  से  भी  नीचे  गिर  गई  यही  बिहार  में  भी

 हुआ  मैं  पंजाब  और  हरियाणा  की  बात  नहीं  करूंगी  ।  वे  राज्य  बहुत  महत्वपूर्ण  अगर  इन  दो

 राज्यों  क ेकिसान  चावल  के  बजाय  अन्य  फसल  उगाने  लगे  तो  सारे  देश  को  अमली  कुछ  बवाइदों  के

 दोरान  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ।

 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  तथाकथित  स्वप्नलोक  में  निर्धारित  इस  142  रुपए  मूल्य  पर

 पुनविचार  करके  इसमें  संशोधन  किया  जाएगा  और  आम  किस्म  के  धान  की  कीमत  कम  से  कम  180

 रुपए  करने  पर  विचार  किया

 वक्तव्य  के  दूसरे  पैराग्राफ  में  उल्लेख  है  कि  सरफ़ार  द्वारा  धान  के  लिए  निर्धारित  मूल्य  उसके

 द्वारा  स्वीकृत  विनिदिष्टियों  के  अनूरूप  हैं  और  ये  विनिदिष्टियां  राज्य  सरकारों  से  विचार  विमर्श  करके

 निर्धारित  की  गई  मेरे  विचार  से  18%,  आद्ता  विनिदिष्टि  के  कारण  समय  धान  की  खरीद  में

 वास्तव  में  बाधा  पड़  रही  इस  उत्तर  के  पैरा  4  में  कहा  गया  है  कि  लाभकारी  मूल्य  से  कम  पर  घान

 बेचने  की  सूचनाएं  मिलते  ही  शीघ्रता  से उनकी  जांच  की  जाती  लेकिन  पता  क्या  लगता  है  ?

 तौर  पर  पता  लगता  है  कि  ऐसे  मामलों  में  कम  कीमत  का  कारण  धान  की  घटिया  किस्म  का  होना

 होता  न  की  समर्थन  मूल्य  का  अभाव  ।  क्‍या  महान  खोज  की  है  !  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि  मन्त्रालय

 को  बहुत  सी  बातों  का  पता  नहीं  क्या  इसका  यद्द  मतलब  है  कि  इस  समय  जो  धान  आ  रहा  है  वह
 घटिया  किस्म  का  है  ?  केस्द्रीय  एजेंसी  का  आद्रर्ता  की  मात्रा

 को
 केवल  18%  रखने  का

 अन्य  सुझाव  पर  ध्यान  नहीं  बहुत  से  राज्यों  द्वारा  घान  न  खरीद  कर  मिल-मालिकों  से  केवल

 बावल  खरीदने  की  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अपने  लिए  चावल  की  खरीद  अपनी

 सियों  के  माध्यम  से  नहीं  करके  विचोलियों  के  माध्यम  से  करना-क्या  ये  सब  कारण  उत्तरदायी  महीं

 उत्तरदायी  क्या  धान  की  घटिया  किस्म  होना  है  !  महोदय  यह  तो  हमारे  देश  के  किशानों  के  घावों  पर

 नमक  छिड़कने  के  समान  है  ।

 पैरा  तीन  में  साबंजनिक  एजेंसियों  की  भूमिका  के  बारे  में  एक  भोर  महान  सिद्धांत
 प्र

 तिपादित

 किया  गया  सावंजनिक  एजेंसियों  की  भूमिका  क्या  है  ?  उत्तर  के  अनुसार  लाभकारी  मूल्य  देबे
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 में  इनकी  भूमिका  बहुत  पूरक  किस्म  की  है  और  इसकी  भूमिका  तभी  शुरू  होती  है  जब  किसान  को

 अपने  धान  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  किसान  अपना  धान  भारतीय  खाद्य  राज्य

 एजेंसियों  या  बाजार  में  जहां  भी  फायदे  मन्द  हो  वेज  सकता  वह  यह  दिखाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं
 कि  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भूमिका  केवल  पुरक  अर्थात  यह  प्रमुख  दायित्व  नहीं  मिभाएगा  या

 गलतियां  हुई  तो  उसे  अपराधी  भी  माना  पृश्कता  की  बात  संख्या  के  मामले  में  लागू  हो  सकत्ती

 लैकिन  भारतीय  खाद्य  निगम  केन्द्रीय  सरकार  का  निगम  है  ओर  उसका  काम  वास्तव  में  संख्यात्मक

 रूप  में  ही  नहीं  है  बल्कि  बास्तविक  क्रियान्वयन  के  रूप  में  है  अर्थात  कीमतें  कम  होने  पर  तत्काल  बाजार

 में  कूद  पड़ना  है  उत्पादकों  को  बिचोलियों  ओर  व्यापारियों  की  लूट  से  बचाने  के  लिए  बाजार  में  सबसे

 पहले  आ  जाना  उसका  कतेंथ्य

 कुछ  स्थामों  पर  राज्य  सरकार  भी  धान  नहीं  खरीद  रही  उदाहरण  के  लिए  बिहार  में

 लरकार  घान  खरीदने  के  लिए  अनिच्छुक  है  ।  उसको  कहना  वह  केबल  चाबल  श्वरीदेगी  ।  मैं  यहां  किसी

 राज्य  सरकार  के  साथ  क्षगड़ा  करमा  नहीं  घाहती  हूं  चाहे  धह  मेरा  राज्य  हो  या  बिहार  या  कोई  अन्य  राज्य

 हो  राज्य  सरकार  इस  तरह  को  चीजें  करना  चाहती  ऐसी  स्थिति  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम  को  तुरन्त  धान  खरीदने  के  लिए  निर्देश  देगी  तथा  राज्य

 खरकार  को  चावल  के  स्थान  पर  धान  खरीदने  के  लिए  क्‍या  यह  उसका  कार्य  नहीं  है  ?  मुझे
 आश्चर्य  है  वि  क्या  मन्त्री  जी  ये  सब  कुछ  जानते  भारतीय  खाद्य  तिगम  की  भूमिका  के  बारे  में

 यहां  जो  कुछ  फार्मूला  अपनाया  गया  है  उत्त  पर  मेरी  कड़ी  आपत्ति  जहां  तक  किसानों  का  सम्बन्ध

 मात्रा  के  सम्बन्ध  में  यह  ठीक  हो  सकता  है  लेकिन  वास्तविक  कार्य  के  सम्बन्ध  में  इसे  ऐसा  नहीं  होना

 इसलिए  मैं  कुछ  ठोस  प्रश्न  पूछना  बाहती  हूं  ।

 क्या  सरकार  धान  के  मौजूदा  समर्थन  मूल्य  की  पुनरीक्षा  करेगी  और  सामान्य  किस्मी  के  धान
 का  समर्थत  मूल्य  कम  से  कम  तक  बढाएगी  ?  जब  तक  औपचारिक  रूप  से  मूल्य
 की  घोषणा  नहीं  की  जा  सकती  तब  तक  क्‍या  सरकार  खरीदने  के  लिए  बोनस  देगी  ?  क्‍या  नमी  की  मात्रा
 के  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरे  की  पुनरीक्षा  की  जाएगी  और  कया  इसे  18%  से  बढ़ाया  जाएगा  ?  क्‍या
 तीय  खाद्य  निगम  को  18?  तक  की  नमी  की  मात्रा  को  निर्धारित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  की
 मति  मिल  गई  है  ”  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  उन  क्षेत्रों  से  धान  खरीदेगी  जहां  राज्य  सरकार  ऐसा
 करने  से  मना  करती  है  ?  बिचोलियों  के  माध्यम  से  धान  को  खरीदने  के  स्थान  पर  क्‍या  भारतीय  छाथ
 निगम  अपने  केन्द्रों  से  इसे  सीधे  खरीदेगा  ?  क्या  और  अधिक  भण्डार  की  क्षमता  बढ़ाई  जाएगी  ?

 यह  एक  बहुत  महृत्वपृर्ण  प्रश्न  अनाज  के  अपार  भण्डार  के  बारे  में  जो  भारतीय  थ्ाद्य  निगम  के  पास

 कया  सरकार  उसे  न  केबल  आदिवासी  योजनाधीन  क्षेत्रों  बल्कि  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम

 से  कम्र  कीमत  पर-कुृषि  मजदूरों  को  भी  रिलीज  करने  का  निर्णय  लेगी  ओर  इस  तरह  वाह्तजिक  रूप

 से  इनके  कष्टों  का  निवारण  करेगी  ?

 श्री  प्रमल  दस  :  मौजूदा  ध्यानाकर्षण  प्रश्त  इम  र्वो्टों  से  उत्पन्न

 आ  है  भी  हमें  निरन्तर  प्राप्स  दो  रही  हैं  चूंकि  प्लान  की कटाई  का  मौसम  शुरू  होने  के  बाद  गरीब  किसानों

 की  अपनी  धाम  को  उपज  चबराहटट  में  केचती  पड़  रही  है  ।  अब  मन्‍भी  भरी  से  उल्लेख  किया  है  कि  उन्हें

 ब्ज्यं
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 प्मल  बत्त

 भी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  लेकिन  उसी  सांस  में  उन्होंने  यह्‌  भी  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  जांच

 करने  के  बाद  यह  पाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किस्म  के  साथ  वह  धान  मेल  नहीं
 लाता  ओर  इस  तरह  उन्होंने  ऐसी  रिपो्टों  को  खारिज  किया  यह  मामला  शुरू  होने  से  पहले

 ही  खारिज  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  हमें  इस  बात

 की  जानकारी  दें  कि  उन्हें  इस  प्रकार  की  कितनी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  या  कितने  मामलों  में  उनके  ढारा

 रपोर्ट  प्राप्त  को  गई  थीं  और  कितने  मामलों  में  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  लिए  उन्होंने  जांच  की  थी

 कि  मजबूरी  में  उस  धान  की  कोई  बिक्री  नहीं  की  गई  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  विनिर्देशन

 के  साथ  भी  मेल  खाती  है  ?  यह  मेरा  पहला  प्रश्न  स्पष्ट  रूप  से  ऐसा  वहां  पर  हुआ  है  जहां  सरकार

 का  प्रमुख  धारणा  दोष  है  कि  यह  अब  पूरक  भूमिका  नहीं  है  ।  हरित  क्रांति  को  जो  बढ़ावा  दिया  गया

 ऐसी  स्थिति  में  सरकार  का  यह  भी  काम  है  कि  जहां  अपेक्षित  हो  वहां  समर्थन  मूल्य  भी  दे  ऐसा  बड़े

 शहरों  और  मन्डियों  में  बैठ  कर  नहीं  बल्कि  छोटे  और  सीमांत  किसानों  तक  पहुंच  कर  किया  जाना

 चाहिए  क्‍योंकि  ये  किसान  अपने  धान  को  मन्‍्डी  में  नहीं  ला सकते  तथा  पास  ऐसा  करने  के  लिए  पैसा  भी

 नहीं  इसे  लाचार  होकर  अपना  धान  स्थानीय  बनिया  या  स्थानीय  ट्रेडर  को  बेचना  पड़ता  है  तथा

 बताई  गई  कीमत  अर्थात  होकर  रुपये  धान  रुपये  के  बजाए  उसे  सबसे  कम  मूल्य  मिलता  मैं  जानता

 हूं  कि  यह  सही  है  कि  किसानों  को  अपनी  धान  के  रुपये  से  नीचे  भी  बेचनो  पड़ती  क्या  मन्त्रो  जी

 इससे  इन्कार  कर  सकते  हैं  ?  क्या  सरकार  अब  भारतीय  खाद्य  निगम  की  खरीद  नीति  की  पुनरीक्षा
 ओर  मन्डी  से  दूर  दराज  क्षेत्रों  में  जाकर  खरीद  करायेगी  ?

 दूसरा  पिछले  तीन  चार  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खरीदारी  में  बहुत  वृद्ध

 हुई  पिछले  तीन  या  चार  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  छरीद  केन्द्रों  में  कितनी  वृद्धि  की

 गई  है  ?  कितने  एजेंट  बढ़ाए  हैं  ?

 मैंने  देखा  है  कि लोक  सभा  और  राज्य  सभा  में  प्रश्नों  के  उत्तर  के  दोरान  यह  कहा  गया  है

 कि  गेहूं  की  खरीद  के  लिए  आकस्मिक  खर्चा  और  राज्य  से  प्रश्नों  4-8  5  के  दौरान  तीन  वर्षों  में  24,24

 और  28  रहा  चावल  के  मामले  में  यह  198  2-83  और  रहा  स्पष्ट  है  कि चावल  की  खरीद  पर

 आने  वाला  खचे  गेहूं  की  तुलना  में  नीचे  क्या  ऐसा  नहीं  है  ?  यद्यपि  चावल  न  खरीदने  के  लिए

 तीय  खाद्य  निगम  की  सुस्ती  को  दोषी  ठहराया  गया  है  परन्तु  समय  पर  चावल  की  खरीद  न  कर  सकते

 का  मूल  कारण  भण्डारण  क्षमता  की  कमी  है  जिसका  पहले  से  ही  उल्लेख  किया  गया  वे  अब  कहते

 हैं  कि  300  लाख  टन  का  जो  भण्डार  अक्तूबर  सक  था  उसके  बाद  से  उस  भण्डार  में  70  लाख  टन  के

 लगभग  अतिरिक्त  अनाज  की  वृद्धि  हो  गई  है  उस  समय  उनके  पास  केवल  220  से  230  लाख  टन  की

 भण्डा  रण  क्षमता  थी  ।  अतः  शेष  अनाज  को  वे  सी  ०ए०पी०  अर्थात  कवर  एण्ड  प्लीन्थ  व्यवस्था  के  अन्तर्गत

 रखा  जा  रहा  अनाज  रखने  के  लिए  प्लीन्ध  तैयार  कर  उसे  पोलीथीन  से  ढ़क  कर  रखा  जाता

 वास्तव  में  इस  तरीके  से  वे  बहुमूल्य  वस्तुएं  सढ़ा  रहे  यह  सरकार  की  नीति  केवल  भारतीय  खाद्य
 लिगम  की  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  और  बिभाग  को  इस  बात  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  ठहराता  हूं
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 कि  वे  पिछले  3  या  चार  वर्षों  के  दौरान  इस  देश  में  गेहूं  और  चावल  का  जो  अतिरिक्त  उत्पादन  होता

 रहा  है  उसे  कंसे  संभाला  जाए  दस  बारे  में  वे  कोई  निश्चित  नीति  को  नहीं  बना  सके  सरकार  को
 चावल  और  गेहूं  के  रूप  में  अवरुद्ध  भारी  पूंजी  का  प्रयोग  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०
 पी०  तथा  ऐसे  अन्य  ग्रामीण  उत्थान  कायंक्रमों  में  लगे  लोगों  को  पारिश्रमिक  के  रूप  में  देकर  करना

 चाहिए  ताकि  ये  वस्तुएं  भण्डारों  में  सड़ती  न  रहें  बल्कि  उनका  उपयोग  देश  के  लोगों  के  लिए  उपयुक्त
 तरीके  से  स्थाई  सम्पत्ति  का  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउत्पादन  करमे  में  हो  ।  इस  उद्देश्य  स ेसरकार  को

 कोई  नीति  तैयार  करनी  चाहिए  थी  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  हम  हरित  क्रांति  से

 सब्ध  हुए  अतिरिक्त  उत्पादन  को  संभाल  कर  रखने  के  लिए  पर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  का  उपयोग  देश  में

 वतंमान  वितरण  प्रणाली  तथा  गरीबों  को  जकड़  रखने  वाली  विषमता  के  रहते  हुए  नहीं  किया  जा  सकता

 इसलिए  हमें  मानवता  के  नाते  इन  लोगों  को  भोजन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ही  कदम  नहीं  उठाने  हैं

 बरन्‌  अनाज  के  उपलब्ध  भारी  भण्डार  की  मदद  से  ग्रामों  में  आत्तियों  का  निर्माण  भी  करना  है  ।

 झो  झलिल  बसु  :  यह  खेद  का  विषय  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिक  उपजाओ

 अन्यथा  नष्ट  हो  जाओ  की  नीति  अपनाई  इस  गरिमापूर्ण  सदन  में  हमने  बार-बार  कृषि  वस्तुओं

 में  न  केवल  धान  बल्कि  पटसन  तथा  सभी  अन्य  कृषि  उत्पादों  की  की मतों  में

 भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा  की  की  मतों  में  गिरावट  एक  ऐसा  गम्भीर  मामला  बन  गया  है  जिस

 पर  इस  सदन  के  सभी  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  लेकिन  मुझे  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  रामस्या  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहो  है  ।

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  ऐसा  कोई  वाक्य  नहीं  पाएंगे  जिसमें  सरकार  ने  खेतिहर
 के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  को  सुनिश्चित  करने  का  आएवासन  दिया  हो  ।  सरकार  21  वीं  सदी  की

 ओर  अग्रसर  होने  की  बात  करती  है  लेकिन  वह  20  वीं  सदी  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  हटकर
 कारी  समयंन  मूल्य  की  ओर  क्यों  नहीं  बढ़  रही  ।  इसका  योजना  दस्तावेज  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 कृषि  के  विकास  के  बारे  में  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  2  या  3  वाक्य  कहे  योजना  आयोग  के

 ध्यक्ष  श्री  मनमोहन  सिंह  ने  भी  सातवीं  योजना  दस्तावेज  में  उत्पादन  के  बारे  में  कुछ  वाक्य  लिखें

 लेकिन  समर्थत  मुल्य  को  सुनिश्चित  करने  के  ढारे  में  एक  भी  वाक्य  नहीं  कद्दा  गया  है  कृषि  उत्पाद  के  लिए

 लाभकारी  मूल्य  दिलाने  की बात  तो  अलग है  मुझे  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर

 कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  समस्या  की  ओर  मन्त्री  जी  का  रवैया  उनके  वक्तव्य  से  साफ  जाएगा
 जिसमें  वह  कहते  है  :

 (og
 यह  पाया  जांता  है  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  धान  की  घटिया  किस्म

 के  कारण  कम  कीमत  होती  न  कि  समर्थन  खरीद  को  कमी  के  कारण  ।”

 यहू  कारण  है  :  मन्त्रो  जो  मे  यह  रबंया  अपनाया  है  मैं  भारतीय  रिजयं  बैंक  की  1984-85  की

 रिपोर्ट  के  पृष्ठ  31  पैरा  164  से  कुछ  वाक्यों  को  उद्धृत  करता  हूं  :

 -
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 झमिल  बसु  ]

 वितरण  प्रणाली  के  पास  खाद्य  का  भण्डार  240  लाख  टन  सै  ऊपर  रिकार्ड
 स्तर  तक  पहुंच  गया  अनाज  के  मामले  में  अधिकतम  सीमा  तक  सुरक्षा  प्रदान  करते  हैं  तथा

 मुद्रा  स्फीति  संबंधी  आश्ंकाओं  को  नियंत्रित  करने  में  सहायक  है  सरकारी  खरीद  के  मूल्य
 समर्थन  मूल्य  की  नीतियां  बहुत  वर्षों  से  किसानों  को  इस  बात  का  प्रोत्साहन  देती  रही  है  कि
 बे  खाद्यान्न  उत्पादन  को  सतत्‌  बढ़ाया

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  अनिवायं  रूप  से  शहरी  और  अधं  शहरी  क्षेत्रों  की  जमसंख्या

 को  मदद  पहुंचाती  रही  हे***ਂ

 मैं  प्रश्ण  पर  आ  रहा  हूं  ।

 श्री  मारयण  चोबे  भविष्य  में  मन्त्री  बनने  का  कोई  अवसर  आपके  पास

 नहीं

 श्री  ग्रमिल  बसु  :  आगे  मैं  भोर  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 के  साथ  यह  नोट  भी  करना  होगा  कि  खाद्यान्न  का  भण्डार  उपलब्ध  भण्डार

 क्षमता  से  बहुत  अधिक  है  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न

 श्री  श्ननिल  बसु  :  रिजवे  बैक  ने  बताया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  बड़ी  मात्रा  में

 खाद्यन्न  को  जमा  किया  गया  है  तथा  भण्डार  को
 संचालनीय  सीमा  के  अन्तर्गंस  रखना  चाहिए  और  अह

 संचालनीय  सीमा  सरकार  ने  ये  शब्द  कह  कर  जियान्वित  कर  दी  है  कि  खाद्यान्स  विशिष्ट  स्तर  की  कहीं
 भारतीय  खाद्य  भारतीय  भाण्डागार  निगम  तथा  अन्य  राज्य  भण्डागार  निगम  की  भण्डारण

 क्षमता  268  लाख  टन  तक  की  लेकिन  इस  समय  खाद्यान्न  का  जमा  भन्‍्डार  300  लाख  टन

 अब  सरकार  धान  को  खरीदेने  के  लिए  आनाकानी  कर  रही  है  ।  इसलिए  यह  ऐसा  कह  रही  है  कि  धान

 उपयुक्त  किस्स  की  नहीं  है और  वह  धान  नहीं  खरीदा  जा  सकता  |  परस्तु  वहां  क्या  हो  रहा  है  ?  किसान

 ओर  खेतिहर  लोग  नाकाबन्दी  कर  रहे  अक्तूबर  के  महीने  में  पूरी  जी०  टी०  रोड  को  घेर  कर  ब्रहां
 धान  जसाया  गया  पंजाब  और  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  भी  किसानों  को  समर्थन

 मुल्य  नहीं  मिल  रहा  और  धान  के  जमाव  ने  हम  सभी  के  लिए  चिन्ता  पैदा  कर  दी

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  विशिष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहता  मंत्री  जी  बता  रहे  हैं  कि  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  अब  अधिक  मात्रा  में  धान  इकट्रा  किया  गया  परन्तु  उसके  क्‍या  आंकड़े  हैं  ?  आंध्र  प्रदेश  के
 राज्य  में  वर्ष  1980-81  के  उत्पादन  की  तुलना  में  चावल  की  खरीद******

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  प्रशावती  गुप्त  ।

 234



 19  1907  अविलम्क्नीय  लोक  महत्य  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 क्षी  प्ननिल  बसु  :  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  सगंत  विषय  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदब  :  आप  प्रश्न  आपने  पहले  से  ही  छः  मिनट  ले  लिए  यदि  आप

 इतना  पढ़ते  जाएंगे  तो  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 भी  बसुदेव  झाचाय  :  वह  प्रश्न  पूछ  रहे

 ज्याध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे  केवल  पहले  सदस्य  को  10  मिनट  दिए  गए

 अप्य  सूभी  को  केवल  पहले  पांच  मिनट  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  हाचाय  :  उन्होंने  अभी  तक  समाप्त  नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  किसी  भी  तरह  से  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे  उन्हें  पांच  मिनट  से  भ्रधिक  -

 दिया  गया  है  ।

 थी  ब्रतिल  बसु  :  खरीद  प्रतिशत  ***
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रश्न  नहीं  रहे  वह  पढ़ते  जा  रहे  छः  भिनट  समाप्स  हो  गए

 हैं  और  उन्होने  अभी  तक  प्रश्न  नहीं  पूछा  है  ।

 भी  झमिल  बसु  :  यही  तो  प्रश्न  मैं  कर  रहा  1980-81  से  1983-84  तक  धान  के

 दन  के  प्रतिशत  की  तुलना  में  इसको  खरीद  के  प्रतिशत  में  कमी  आई  उन्होंन  आंकड़े  दिए  हैं  कि  वे
 खरीद  बढ़ा  रहे  हैं  लेकिन  वास्तब  में  उत्पादन  की  तुलना  खरीद  घट  रही  मैं  माननीय  मंत्री  से

 स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  यह  सच  है  या  नहीं  ।

 अगला  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  छाद्यानन  के  प्रति  व्यकित  उपभोग  में  कमी  आई
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  से  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  उत्पादन  में  भी  कमी  आई  प्रति
 व्यक्ति  खाद्यान्न  के  उपभोग  मेंकमी  आई  है  और  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  भी  कम  हुआ  है  ।  मैं  जानना

 बाहृता  हूं  कि  यह  क्या  सच  है  या  नहीं  ।  माननीय  मंत्री  स्पष्ट  रूप  से  बताएं  ।

 अन्तिभ  प्रश्न  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  समर्थन  मूल्य  को  तो  छोड़िए  अगर  कृषि  उत्पादों  के

 लिए  लाभकारी  मूल्य  भी  नहीं  दिए  जा  रहे  तो  आप  शताब्दी  की  ओर  क्यों  बढ़  रहे
 सदी  की  ओर  बढ़ने  वाली  आपकी  सरकार  की  किसानों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  है  ?

 इस  बारे  में  आपने  कुछ  नहीं  कहा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  इस  बारे  में  एक  भी  शब्द

 नहीं  कहा  गया  है  ।

 अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  आप  धान  सहित  कृषि  वस्तुओं  की  खरीद  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
 ब्याज  रहित  ऋण  क्‍यों  नहीं  दे  रहे  ?

 इपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  प्रभावती  रुप्त  ।
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 |

 श्रीमती  प्रमावती  गुप्त  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  जो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 विचार  के  लिए  आया  वह  देश  के  किसानों  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हित  में  है  भोर  बहुत
 उचित  समय  उसे  यहां  लाया  गया  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  प्रस्ताव  पर  अपने  विचार  प्रस्तुत

 किए  वे  बिल्कुल  सही  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  की  अर्थ॑-व्यवस्था  को  सुदृढ़
 बनाने  में  हमारे  किसानों  का  महःन  योगदान  है  ।  हमारे  यहां  किसानों  की  प्रमुख  उपज  धान  है  और

 आज  उसके  सामने  जितनी  दर्दनाक  और  भयावह  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  अक्तूबर  और

 नवम्बर  माह  में  बंगाल  आदि  कई  राज्यों  के  किसानों  को  मजबूर  होकर  अपना

 धान  मिट्टी  के  भाव  पर  बेचना  पड़  रहा  हमारे  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  जी  ने  जो  बयान  दिया

 वह  बहुत  ही  असन्तोषप्रद  है  और  किसानों  के  हित  में  नहीं  इतना  मैं  अवश्य  कहना  चाहती  हूं  ।
 '

 जिस  तरह  की  नीति  हमें  अपनानी  चाहिए  और  जो  कार्य  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  एजेन्सियों
 को  करना  उसमें  हम  सर्वथा  असफल,रिद्ध  हो  रहे  सरकार  की  ओर  से  धान  की  खरीद  के  लिए
 तीन  कैटेगरीज  बनाई  गई  बढ़िया  और  बहुत  बढ़िया  :  और  उनके  लिए  142
 146  तथा  150  २०  प्रति  क्विडल  भाव  निश्चित  किया  गया  लेकिन  सरकार  के  केवल  इतना  कह
 देने  से  ही काम  नहीं  चलने  वाला

 रे  मम  कफ िनन_-ल-न+ननननन  नमक  मककननन_+ककनननिनिट  नि  पनीनिननविनकीन  मनन  नी  नी  लेतिहर  ऑललोडल  होंगे  और आप समझ  सभसकदक-..39+गेग_वन्‍न++त-ग.तना  न

 उपाध्यक्ष  आप  स्वयं  भी  खेतिहर  किसान  यदि  नहीं  हैं  तो  आप  जिस  क्षेत्र  से

 चुनकर  आते  वहाँ  आपके  यहां  बहुत  से  लेतिहर  किसान  होंगे  और  आप  समझ  सकते  हैं  कि  खेती  का  काम
 कितना  श्रमसाध्य  कितनी  मेहनत  करनी  पड़ती  है  ओर  तब  जाकर  उपज  पैदा  हो  पाती  हमारे
 यहां  मजदूरों  की  पहले  से  ही  भारी  समस्या  क्योंकि  काफी  मात्रा  में  मजदूर  इन  दिनों  काम  करने  के

 लिए  पंजाब  या  हरियाणा  चले  जाते  जब  कितना  अपना  खून-पसीना  एक  करके  अपने  खेत  को
 सींचता  उससे  फसल  पैदा  करता  है  और  उसके  बाद  यदि  वह  पैदावार  उचित  दामों  पर  न  बिक  सके
 तो  आप  समझ  सकते  हैं  कि उसके  दिल  पर  क्‍या  बीतती  भारतीय  खाद्य  निगम  बेखबर  सोती
 रहती  यदि  आप  देखें  तो  बिहार  में  दिसम्बर  के  महीने  में  छोटे  किसानों  को  अपनी  लड़कियों  की
 शादियां  करनी  होती  हैं  परन्तु  सरकार  की  नीति  के  कारण  सब  कुछ  खत्म  ।  क्या  भारतीय  खाद्य  मिगम
 का  यह  दायित्व  नहीं  है  कि  गांवों  मे ंजाकर  अपने  भण्डार  बनाये  और  किसानों  का  घान  कम  से  कम
 मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  पर  ले  आज  उसे  अपना  धान  भी  रु०  प्रति  क्विटल  के  भाव  पर  देना  पड़
 रहा  है  और  इन  दोनों  भावों  में  कितना  अन्तर  है  ।  सरकार  भी  जिस  रेट  पर  किसानों  से  धान  खरीदती

 वह  मूल्य  भी  बहुत  कम  उसको  आप  रु०  से  लेकर  200  रु०  तक  बढ़ाना  जो  किस्म  के

 अनुसार  तय  किया  आज  तो  आप  समर्थन  मूल्य  तक  नहीं  दिला  पाते  ।

 यह  भी  देखिए  कि  एफ  तरफ  तो  किसान  को  मिट्टी  के  मोल  अपना  धान  बेचना  पड़  रहा
 दूसरी  तरफ  बाजार  में  चावल  के  दाम  कितने  ऊंचे  यदि  कोई  खेतिहर  किसान  बाजार  में  खरीदने
 जाता  है  तो  उसे  किस  भाव  पर  मिलता  है  और  इन  दोनों  रेट्स  में  कितना  अन्तर  इसलिए  मैं  खाद्य
 मन्‍्त्री  जी

 से निवेदन करना चाहती हूं कि धान के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की धोषणा करें कि खाद्य | 256
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 निगम  की  भूमिका  कया  किसानों  के  प्रति  उनकी  नीति  क्या  होगी  क्योंकि  किसान  का  हमारी

 व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  योगदान  हमारे  साथियों  ने  यहां  जो  कुछ  ठीक  कहा  |  आप  कहते  हैं  कि

 किसान  स्वच्छन्द  व ेअपनी  कहीं  भी  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र  लेकिन  फिर  आज  उसे  मजबूर  .

 होकर  अपना  धान  इतने  कम  भाव  पर  क्‍यों  बेचना  पड़  रहा  आप  इस  स्थिति  का

 बला  किस  तरह  से  करना  चाहते  क्या  आपने  कोई  कार्यवाही  की  |  क्या  हर  उलाक  में  एफ०सी०आई०

 अपने  गोदाम  एक  ओर  तो  हमारे  करोड़ों  रुपये  बर्बाद  हो  रहे  सिचाई  योजनाओं  बांध

 बना  और  पानी  में  बह  उसका  कोई  पता  ही  नहीं  कोई  सूची  नहीं  मैं  चाहूंगी  कि  आप

 भण्डारण  क्षमता  को  आपकी  नीति  हस  मामले  में  बिल्कुल  स्पष्ट  होनी  मैं  इसकी  घोषणा

 चाहती  उसका  का  रण  यह  है  कि  हमारे  देश  की  अथं-व्यवस्था  किसानों  पर  निर्भर

 किसानों  को भी  बोनस  मिलना  पहले  उन्हें  उचित  कीमत  तो  जब  आप  1600

 रु०  वेतन  पाने  वाले  सभी  कर्मचारियों  को  बोनस  देते  क्या  आपने  किसानों  के  बारे  में  भी  कभी  कुछ
 सोचा  ।  किसान  का  योगदान  हर  क्षेत्र  में  लेकिन  पंजाब  आदि  इलाकों  में  इतना  धान  हो  गया  है  कि

 किसानों  को  मजब्र  होकर  कुछ  और  सोचना  पड़  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगी  कि  आप  आज  हीं  स्पष्ट

 नीति  की  धोषणा  करें  जो  देश  के  किसानों  के  हित  में  हो  ।

 ]

 श्री  के०  पी०  सिह  देबश्  :  उपाध्यक्ष  मैं  उत  माननीय  सदस्यों  का  हादिक  आभारी  हूं
 जिन्होंने  -

 *(व्यवधात )

 श्री  झ्मल  दत्त  :  आपकी  धज्जियां  उड़ाई

 भी  के०  पी०  सिह  देव  :  जी  क्यों  महीं  ?  अगर  इससे  आपको  खुशी  होती  है  तो  ऐसा  करने
 के  लिए  आपका  स्वागत  इस  बात  पर  मेरा  कभी  कोई  क्षगड़ा  नहीं  बहू  आपका
 धघिकार

 मैं  किसानों  के  हितों  का  समर्थन  करने  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  और

 धान  सहित  खाद्याननों  की  खरीद  की  समूची  प्रक्रिया  में  उनके  द्वारा  गहरी  रुचि  के
 लिए

 मैं  उनका

 आभारी  हूं  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  पृष्ठ  भूमि  का  उल्लेख  करते  हुए  टिप्पणियां  की  हैं  ओर  कुछ  प्रश्न  भी

 पूछें

 आरम्भ  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  मैंने  अपने  वस्तव्य  में  जो  कुछ  भी  कहा  वही  चाल  मीति  है
 और  भारतीय  खाद्य  निगम  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  भारत  सरकार  के  अधीन  एक  उपक्रम  भारत

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्ग  विनिदिष्टियों  और  कार्यों  के अनूसार  कार्य  करता  इससे  पहले
 कि  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  मुद्दो  पर  आऊं  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  समर्थन  मूल्य  के  अन्तर्गत

 घान  की  खरीद  भारतीय  खाद्य  निगम  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  और  उसकी  ऐजेंसियों  द्वारा  की

 जाती  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ही  खाद्यान्न  की  खरीद  करने  वाला  एकमात्र
 संगठन  या  संस्था  इसके  लिए  राज्य  सरकार  की  भूमिका  और  दायित्व  भी  समान  साथ
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 क्षे०  पी०  सिह बेच

 भारतीय  छ्ाद्य  निगम  की  भूमिका  पूरक  और  समर्थक  के  रूप  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  भी

 कहा  है  उसके  बावजूद  मैं  इस  वात  को  फिर  से  जोर  देकर  कहना  चाहता  हूं  सच्चाई  तो  है  कि  यह  बात

 सच  है  और  पूरी  तरह  से  सच  केवल  टिप्पणी  कर  देने  से  स्थिति  नहीं  बदलती  उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। रुकावट मत डालिए। उन्हें  **

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  देने  रुकावट  मत  उन्हें  अपना  उत्तर  पूरा

 कर  लेने  )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  भारतीय  खाद्य  निगम  भारत  सरकार  का  उपक्रम  है  राज्य  सरकारों  का

 नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्य  सरकारें  भी  खरीद  रही

 हैं  और  भारतीय  खाद्य  निगम  भी  खरीद  रहा

 भ्री  के०  पी०  सिह  देव  :  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकारें  तथा  उनकी  ऐजेंसियां  छन

 मंडियों  और  खरीद  केन्द्रों  को परस्पर  मिलकर  बांट  लेती  हैं  जहां  से  उन्हें  खरीद  करनी  होती

 मंडियों  के  बारे  में  निगम  तानाशाही  ढंग  से  निर्णय  नहीं  लेता  ।  कई  बार  तो  ऐसा  होता  है  कि  निगम  को

 रही  मंडियां  दे  दी  जाती  एक  राज्य  में  तो आज  की  तारीख  73  खरीद  केन्द्रों  में  से  26  में

 खाद्यान्न  पहुंचा  ही  नहीं  लेकिन  मैं  और  न  ही  निगम  का  प्रबन्ध  वर्ग  इसे  बताने  क ेलिए
 बालों  के  पास  दोड़ा  ।  इसलिए  इन  मण्डियों  और  खरीद  केन्द्रों  के  बारे  में  राज्य  सरकारें  और  निगम  जो

 कि  राज्य  सरकारों  स ेलगातार  सम्प्क  बनाए  रखता  परस्पर  मिलकर  मंडी  भौर  खरीद  केन्द्रों  के  बारे

 में  निर्णय  लेते  हरियाणा  ओर  उत्तर  प्रदेश  इन  तीन  प्रमुख  राज्यों  में  मौर  कुछ  ह॒द  तक  भध्र

 प्रदेश  में  भी भारतीय  खाद्य  निगम  बहुत  सक्रियता  से  काम  कर  रहा  है  क्योंकि  इन्हीं  चार  प्रमुख  राज्यों

 में  धान  का  आधिक्य  है  और  पंजाब  में  गेहूं  इसीलिए  कुछ  माननीय  सदस्य  इन  चार  राज्यों  में

 बिचौलियों  को  हटाना  चाहते  हैं  ।  पंजाब  और  हरियाणा  में  आदृतियाਂ  नामक  प्रणाली  यह
 प्रथा  बहुल  समय  से  चली  आ  रही

 श्री  ध्रमल  दत्त  :  वहां  भी  शोषण  होता

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  जो  माननीय  सदस्य  सदन  में  इतने  जोर-शोर  से  बोल  रहे  हैं  वे  मेश

 साथ  दें  और  आढ़तिया  प्रणाली  को  हटाने  में  मेरी  सहायता  पंजाब  और  हरियाणा  दो

 राज्यों  में  यही  आढुतिए  वास्तव  में  बिचोलिए  हम  किसानों  से  सीधे  खरीद  करना  चाहते  कृपया

 कच्णा  आढुतियां  ”  प्रणाली  को  समाप्त  क  रने  में  हमारी  सहायता

 शी  झसल  इस  :  आप  मुझसे  क्या  सहायता  भाहते  हैं  ?
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 श्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  इसी  तरह  उत्तर  प्रदेश  में  व्यापारीਂ  और  जैसा  की  एक  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  अगर  आप  इन्हें  हटाने  में  हमारी  सहायता  कर  सके  तो  हम  किसानों

 से  सीध्री  खरीद  जहां  तक  हरियाणा  और  पंजाब  का  सम्बन्ध  है  यह  प्रथा  वहां  पर  सदियों  से  चली

 आ  रही  इसको  अपनी  अच्छाईयां  और  बुराईयां  उन्हें  लगता  है  कि  इससे  है  लेकिन  अगर

 आप  इन  बिचौलियों  को  समाप्त  करने  में  हमारी  सहायता  करें  तो  हम  किसानों  से  सीधी  खरीद  करने  के

 लिए  तैयार

 श्री  प्रमल  वत्त  :  ठीक  आप  निर्णय  ले  हम  आपकी  ओर  से  आगे  बढ़ेंगे  ।

 भो  के०  पी०  सिह  देव  :  हम  मिलकर  कदम  बढ़ा  सकते

 भरो  मारायण  चोबे  :  आप  निर्णय  ले  सकते  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  तो  आपकी  ही
 ध्तककारें  हैं  ।

 क्री  के०  पी०  सिह  देव  :  एक  माननीय  सदस्य  ने  जानना  बाहा  है  कि  क्‍या  हमने  खरीद  केन्द्रों

 की  संख्या  बढ़ाई  है  या घटाई  1984-85  में  खरीद  केन्द्रों  की  संदया  3,481  थी  जबकि  इस  साल

 1985-86  में  3,830  खरीद  केन्द्रों  की  संड्या  में  बढ़ोश्तरी  हुई  है  ।

 भी  भ्रमल  दत्त  :  बहुत  वृद्धि  तो  नहीं  हुई  ।

 भरी  के०  पी०  सिह  देव  :  यह  एक  अलग  बात  है  कि  आप  इससे  संतष्ट  हैं  या  नहीं  या  यह  अधिक  है
 या  भाप  आंकड़े  चाहते  थे  हुमने  आंकड़े  दे  दिए  ।  राज्य  सरकारों  से  बिचार  विमर्श  करके  हम  ने  ख  री  व

 केम्द्रों  को  संस्या  बढ़ई  हम  एक  पक्षीय  निर्णय  नहीं  ले  सकते  ।  राज्य  सरकारें  ही  निर्णय  लेती  हैं  कि

 हमें  कहां  काम  करना  है  ओर  इसी  भाधार  पर  हम  छरीद  केन्द्रों  की  संख्या  घटाते  या  बढ़ाते

 बहुत  से  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  निगम  के  कार्य  मंडी  भोर  खरीद  केन्द्रों  तक  ही  सीमित

 नहीं  रहें  । निगम  को  व्यवह्यायंतया  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाना  चाहिए  ।  भारतीय  खाद्य  तिगम

 का  मोजूदा  ढांचा  इस  प्रकार  का  है  कि  उसे  तीन  प्रमुख  राज्यों  अर्थात्‌  हरियाणा  ओर  उत्तर

 प्रदेश  और  कुछ  हृद  तक  आन्ध्न  प्रदेश  में  काम  करने  के  लिए  पर्याप्त  संस्थागत  और  आधारभूत  प्रबन्ध

 करने  पड़ते  हैं  क्योंकि  इन्हीं  चार  राज्यों  से  नियम  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  श्ाद्याग्न  खरीदता  है  और

 खाद्यान्न  का  भंडारण  करता  है  जो  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आवश्यक  अन्य  राज्यों

 के  पास  उतना  अतिरिक्त  खाद्यान्न  नहीं  इसलिए  इन  राज्यों  में  निगम  के  लिए  अधिक  काम  नहीं  है  ।

 सेकिन  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  विचार  किया

 मैं  यहां  वोहराना  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  पर  बारीकढ़ी  से
 विच[र  किया  जाएगा  ।  हम  देखेंगे  कि  क्या  साननोय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गये  सुझावों  में  से  कोई  भो

 चुनाव  ब्यवद्वारिक  में  आपको  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  हम  इस  पर  खुले  दिलो-दिम्ाग  से  विचार
 करेंगे  ।
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 'शाकअव»»>क»भ9अ भर  9»  >मभ«»»+म>म.

 के०  पी०  सिह  देव  ]

 हम  भी  किसानों  का  हित  चाहते  चर्चा  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सदन  के  सब  वर्ग  किसानों  के

 हितों  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  लेकिन  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  या  चर्चा  के  दौरान  कई  बार  हमारा  व्यवहार

 ऐसा  हो  जाता  है  जैसे  भागो  तो  खरगोश  के  पीछे  भागो  और  शिकारी  कुत्तों  से  शिकार  करो  ।  पहले  तो

 आप  कुछ  खाद्याननों  की  कीमतों  में  वृद्धि  पर  आपत्ति  करते  हैं  जो किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  निर्णय  लेकर  निर्धारित  की  गई  थी  लेकिन  साथ  ही  आपने  किसानों  को  पर्याप्त  कीमतें

 न  दिए  जाने  के  लिए  सरकार  को  कटपघरे  में  खड़ा  कर  दिया  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  का

 निर्णय  अलग  से  नहीं  लिया  इसका  .  प्रभाव  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  भी  पड़ता

 इसलिए  निर्माता  और  उपभोक्ता  के  बीच  तालमेल  बिठाना  पड़ता  बहरहाल  किसानों  के

 हितों  और  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  सदस्यों  का  अभारी  समथेन

 मूल्यों  की घोषणा  करते  हुए  सरकार  की  वास्तव  में  यही  नीति  है  ।
 ॥

 1.00  म०  प०

 समर्थन  मूल्य  का  अर्थ  किसानों  को  वे  न्यूनतम  कीमतें  देना  है  जिससे  कम  कीमत  उन्हें  नहीं  दी

 जानी  इसीलिए  धान  और  गेहूं  के लिए  इन  संवंधानिक  न्यूनतम  कीमतों  की  घोषणा  की

 गई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  कुछ  मांगें  की  मैं  आपको  बता  दूं  कि  इनके  बारे  में  निर्णय

 मनमाने  ढंग  से  नहीं  लिया  जाता  राज्य  सरकारों  से  सलाह  ली  जाती  है  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  से

 मशविरा  किया  जाता  है  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  से  विचार-विमर्श  किया  जाता  इस
 निर्णय  को  लेने  से  पहले  विभिन्‍न  संगठनों  और  संस्थानों  से  विधार-विभर्श  किया  जाता  ऐसा  नहीं

 है  कि  कोई  एकदम  से  किसी  वस्तु  की  कीमत  या  रख  दे  ।  ऐसा  भहीं  वे  इस  बात  पर

 विचार  करते  हैं  कि  इसका  उपभोक्ताओं  पर  कया  प्रभाव  खाद्यान्न  कितना  उपलब्ध  है  ओर  उसकी

 कुल  कितनी  छरीद  की  गई  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाता  क्षुछ  राज्यों  में

 बावल  पूरी  तरह  लेवी  चावल  है  ।  कुछ  जगहों  पर  शत  प्रतिशत  और  कुछ  राज्यों  में  90%  चावल

 लेवी  का  चावल  कुछ  जगहों  पर  घान  खरीद  कर  मिल  मालिकों  को  दे  दिया  जाता  कुछ  स्थानों

 पर  भारतीय  खाद्य  निगम  सरका  र  की  ओर  से  उसकी  खरीद  करता  विभिन्न  राज्यों  में  भिन्‍न-भिन्‍न

 स्थिति  है  जैसे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  |  पंजाब  में  निगम  धान  की  खरीद  करता  राज्य  ऐजेन्सियां  भी  हैं
 जो  निगम  की  भोर  से  यह  काम  करती  विपणन  संघ  सहकारी  संध  मिल  मालिक  इसीलिए

 खरीद  का  सारा  कांम  निगम  ही  नहीं  करता  ।  निगम  अन्य  ऐजेंसियां  राज्य  ऐजेंसियां  राज्य

 सरकारें  भी  खरीद  करती  इसलिए  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  ठीक  नहीं  होगा  क्योंकि  जैसाकि  मैंने

 कहा  उत्तर  प्रदेश में  स्थिति  और  है  तो  पंजाब  और  हरियाणा  में  कुछ  और  |  आंध्र  प्रदेश  में  स्थिति  जरा

 सी  भिन्‍न  आंध्र  प्रदेश  में  पिछले  साल  उन्होंने  एक  लाख  टन  से  भी  अधिक  की  खरीद  की  जो  कि  एक
 अपवाद  है  ।

 मेरे  दोस्त  प्रो  रंगा  यह  नहीं  वह  कुछ  जानना  चाहते  अतः  अन्त  में  ये  सब  ीजें

 केन्द्रीय  पूल  के  सहयोग  को  जाती  यह  अन्त  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  उपयोग  की
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 जाती  बहुत  से  माननीय  सदस्य  सार्वजनिक  वित-ण  प्रणाली  के  विस्तार  के  लिए  बहुत  उत्सुक

 वे  चाहते  कि  इसे  न  केवल  जनजाति  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  तक  पहुंचना
 बल्कि  इसमें  कृषि  मजदूरों  को  भी  शामिल  करना  ये  सुझाव  हैं  जिन  पर

 हमें  अमल  करने  से  पहले  सावधानीपूर्बक  जांच  करनी  होगी  ।  हम  इसमें  एक  और  भ्रम  नहीं  जोड़ना

 चाहते  |  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  अनाज  उन  लोगों  के  पास  न  जाए  जिनके  यह  बना  है  था  ऐसे  लोगों  के

 पास  जाए  जो  अनुचित  व्यापार  कायें  में  लगे  हुए  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  अनाज  गलत  क्षेत्रों  में

 अतः  मैं  आपको  कोई  आश्वासन  या  वचन  दूं  उससे  पहले  इन  सब  बातों  पर  सावधानीपूर्वक  ध्यान

 देना  मैं  आपको  आंकड़े  दे  सकता  हूं  जो  मेरे  पास  मेरे  पास  जो  और  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  उनसे

 जो  पता  चल  रहा  है  मैं  वह  बता  रहा  हूं  ।  क्योंकि  जो  कुछ  मैंने  यहां  कहा  है  मैं  उसके  लिए  संसद  के  प्रति

 उत्तरदायी  मैं  संसद  के  लिए  उत्तरदायी  यदि  मैं  कोई  गलत  विवरण  देता  हूं  तो  उसके  लिए  मैं

 जिम्मेदार  हूंगा  ।

 25.30  लाख  टन  की  तुलना  में  पंजाब  में  अभी  तक  अर्थात  3-12-85  धान  की  खरीद

 34.24  लाख  टन  है  और  इसे  मैं  माननीय  सदस्यों  की  कहपना  पर  छोड़ता  हूं  कि  क्‍या  भारतीय  लाद्य

 निगम  तथा  उसकी  एजेंसियों  में  पिछले  वर्ष  के अनुरूप  इस  वर्ष  अधिक  खरीदा  है  ओर  क्या  प्रश्न  के

 उत्तर  में  कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  खरीद  के  क्षेत्र  में  उचित  रूप  से  कार्य  नहीं  कर

 रहा  है  ।

 भ्रो  प्रनिल  बसु  :  लेकिन  रिकार्ड  बताता  ''
 ),

 ओी  के०  पी०  सिह  देव  :  दुर्भाग्यवश  मैं  आपके  रिकार्ड  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकता

 क्योंकि  +

 श्री  नारायण  चोबे  :  यह  आपका  रिकार्ड

 श्री  प्ननिल  बसु  :  वह  अताशंंकित  प्रश्त  का  उतर  है  जो  आपने  दिया  है  ।

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  यह  एक  विशेष  तारीख  को

 *  श्री  ग्रनिस  असु  :  जी  आपने  वर्ष  वार  आंकड़े  दिए

 श्री  के०पी०सिह  देव  :  वर्ष  वार  ठीक  है  ।  परन्तु  प्रत्येक  दिन  का  अर्थ  है  कि  खरीद  में

 वृद्धि  हुई  में  नहीं  जानता  कि  कौन  सा  कौन-सा  मेरे
 पास  पूरा  प्रश्न

 और  उत्तर  यहां  नहीं  हो  सकता  है  जिससे  मैं  विस्तार  में  जाऊं  ।

 श्री  प्मिल  बसु  :  आपने  वह  आंकड़े  दिये  हैं  ।

 बरी  के०  पी०  सिंह  देव  :  मैने  इसे  दिया  होगा  ।  मैं  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  आपके  पास  एक  विशेष

 प्रश्न  हो  सकता  है  लेकिन  मैं  प्रतिदिन  सैकड़ों  प्रश्नों  के  उत्तर  देता  मैं  आपको  बिता  तंयारी  के  नहीं
 बता  सकता
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 भानानणाााा  हक

 श्री  नारायण  चौथे  :  वया  आप  अपनी  जिम्मेदारी  से  छूटकारा  पा  रहे  हैं  ?

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  निश्चित  रूप  से  मैं  अपनी  जिम्मेदारी  से  छुटकारा  नहीं  पा

 रहा

 श्री  जंगा  रेडडो  :  क्योंकि  आप  मंत्री  बन  गए  हैं  इसलिए  आपके  पा  सैकड़ों

 प्रश्न  और  सैकड़ों  अधिकारी  लेकिन  सामग्री  प्राप्त  करने  के  लिए  हमारे  पास  एक  भी  अधिकारी  नहीं

 )

 ]

 हम  जानते  हैं  कि आपके  पास  सौ  क्वेश्चन्स  लेकिन  पास  आपके  सौ  आफिसर  भी  हैं  ।  आप  क्‍या

 बोल  रहे  आपकी  संख्या  ज्यादा  इसलिए  आप  मंत्री  बने  हम  मन्त्री नहीं  बन  सके  हैं

 )  ***“आप  अपनी  रिसपांसबिलिटी  से  दूर  नद्ीं  भाग  सकते  हैं।'**  )
 *  **

 आप  सदन के  प्रति  जिम्मेदार  यह  उत्तर  उसी  मंत्रालय  द्वारा  दिया  गया  आप
 दारी  से  दूर  नहीं  जा  सकते

 ]

 ओर  के  ०  पी०  सिह  देव  :  भागने  का  इरादा  नहीं  प्रश्न  ही  बहीं  उठता  श्री सी० जंगा रेड्डी : आप

 ***

 हर  कप
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आप  ऐसाबोल  रहे  क्या  मेरे  पास  सौ  क्वैश्चन्स  यह्‌  सबाल

 नहीं
 >

 भी  हरोश  रावत
 :

 जंगा  रेड्डी  जी आज  जंग  करने  के  मूड  में  हैं  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  जंग  करने  के  मूड  में  नहीं  हूँ  । कपास  का  किसान  मर  रहा  पेडी  का
 किसान  मर  रहा  गन्ने  का  किसान  मर  रहा  किध्षान  को  मारने  की  नीयत  से  यहां  आकर  बेठे

 ।

 [  ध्रमुवाद  ]

 भी  के०  पो०  सिह  देव  :  मानतीय  श्री  एम०  सी०  डागा  ने  भी  हरियाणा  के  बारे  में  बताया
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 ]

 थी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  करना  चावल  क  ही  नहीं  मिलता  आप  सब  जानते
 *-

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।

 भी  के०  पी०  सिंह  देथ  :  मैं  सदस्थों  के  विचारों  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  किसानों  को

 लाभकारी  मूहय  देने  के  लिए  सरकार  के  हाथ  मजबूत  ही  होते  हैं  और  इस  तरह  अगली  बार  यदि  ऊंची

 कीमत  दी  जाएंगी  तो  उन्हें  आपत्ति  नहीं  करनी  चाहिए  क्‍योंकि  उसका  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  पर

 तथा  उपभोक्‍ता  मूल्यों  पर  असर  पढ़ता  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  उस  वक्‍त  दोहरी  चाल

 नहीं  चलेंगे  ।

 भी  नारायण  चौबे  :  यदि  वह  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देते  हैं  तो  वस्तुओं  के  मूल्य  ऊपर

 जाएंगे  और  उपभोगता  मूल्य  ऊपर  जाएंगे  तथा  यदि  वह  उपभोक्ता  धूल्य  कम  करते  हैं  तो  किसानों  को

 कम  देना  पड़ेगा  ।  महो  यह  हास्यजनक  बात

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  इस  तथ्य  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहदा  हूं  कि  भारतीय  छाद्य  निगम  ऊपरी  खर्च  पर  40  प्रतिशत  कृपया  इन  प्रभारों  को  कम

 करते  की  कोशिश

 उपाध्यक्ष  महीश्ंध  :  श्री  आप  भाग  नहीं  ले  सकते  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  हम  जानते  आप  कंसे  ढोल  रहे  दर्द  हो  रहा  भूख  लग  रहो

 प्यास  लग  रही  हम  दर्द  जानते

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहस  नहीं  कर  सकते  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 )

 शी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  किस  सीमा  तक  वे  जिम्मेदार

 श्री  के०  पी०  सिह  देर  :  माननीय  सदस्य  श्री  डागा  ने  हरियाणा  के  मुख्य  मस्ज्री  के  पत्र  का
 उल्लेख  किया  है  और  उन्होंने  इस  तथ्य  का  भी  उल्लेख  किया  है  कि  भारतीय  श्ाद्य  निगम  खरीद  नहीं  कर

 रही  यह  सही  नहीं  वास्तव  सभी  एजेन्सियों  द्वारा  हरियाणा  में  जो  पिछले  वर्ष  117  लाख
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 ee  +  "५  ०१०००

 के०  पी०  सिंह  देव ]

 टन  खरीद  की  गई  थी  उसके  मुकाबले  अब  तक  194  लाख  टन  की  खरीद  की  चा  चुकी  उन्होंने

 पंजाब  के  बारे  में  तथा  कृषि  मन्त्री  के  वक्‍तव्य  का  भी  उल्लेख  किया  है  लेकिन  मुझे  आशा  थी  कि  वह

 पर्याप्त  स्पष्ट  तथा  पर्याप्त  विषयनिष्ठ  होकर  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भूमिका  तथा  उसके  प्रति  संतोष

 उयक्त  करते  हुए  20  नवम्बर  85  के  स्टेट्समैन  में  छपे  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  बरनाला  के  वक्तव्य  से

 उद्धरण  देंगे  क्योंकि  पहले  की  स्थिति  में  तो  वास्तव  में  ऐसा  हुआ  कि  इस  वर्ष  भारतीय  खाद्य  निगम  ने

 18  प्रतिशत  से  अधिक  नमी  वाले  धान  को  स्वीकार  नहीं  किया  और  इसका  सख्ती  से  पालत  किया  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  रूप  से  यदि  180,  से  अधिक  नमी  के  अनाज  को

 लिया  जाए  तो  इससे  गुणवत्ता  पर  हानिकारक  प्रभाव  पड़ता  है  क्योंकि  अधिक  नमी  वाले  अनाज  को  लंबे

 समय  के  लिए  सुरक्षित  रखना  पड़ता  है  जिससे  भण्डारण  के  दौरान  नमी  के  कारण  ग्रुणवत्ता  घट  जाती

 रंग  हल्का  पड़  जाता  है  और  तथा  विषालुता  प्रभाव  और  फंगस  विकास  जैसे  अन्य  हानिकारक  प्रभाव

 भी  पड़ते  इसीलिए  मेरे  माननीय  दोस्त  आलोचना  कर  रहे  हैं  कि विभिन्‍न  राज्यों  को  चावल  या

 गेहूं  की घटिया  और  खराब  किस्म  की  सप्लाई  की  गई  है  ।  वास्तव  में  खाद्यान्न  की  घटिया  किस्म  होने  का

 एक  कारण  नमी  की  यह  मात्रा  चीन  और  अन्य  जैसे  देशों  में  नमी  की  मात्रा  15%,  होती  वहां
 भी  वे  संयुकत  कटाई  यंत्र  का  उपयोग  करते  वे  कटाई  के  लिए  आधुनिक  उपायों  का  उपयोग  कैरते

 यह  नहीं  है  कि  केवल  हमारा  ही  ऐसा  देश  है  जहां  आधुनिक  उपायों  का  उपयोग  होता

 1981  से  आगे  जहां  तक  18%  नमी  पर  टिके  रहने  का  संबंध  हम  सख्ती  से उसका  पालन

 करते  रहे  हैं  विभिन्‍न  अनाजों  की  खरीद  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  को  सरकार  द्वारा  जो  विनिर्देशन

 दिये  गये  मैं  वे  बता  रहा  हूं  ताकि  हम  यहू  सुनिश्चित  कर  सकें  कि  जो  खाद्यान्न  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  तथा  राज्य  सरकारों  और  देश  के  बाकी  भागों  में  सप्लाई  किए  जाएं  वे  उपभोग  करने  योग्य

 किस्म  तथा  अच्छी  किस्म  के  उसके  अलावा  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  हमें  खाद्या  अपमिश्रण

 निवारण  अधिनियम  में  बताए  गए  विनिर्देशन  तथा  इसके  अन्तगगंत  नियमों  का  इुढ़ता  से  पालन  हो  ।

 अन्यथा  यदि  भारतीय  खाद्य  निगम  जनवादी  बनने  के  प्रयास  में  घटिया  स्तर  का  उत्पाद  खरीदता  जो

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  विनिर्देशन  के  अनुसार  नहीं  हैं
 तो  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  तथा  उस  पर  कानूनी  तथा  प्रशासनिक  जैसी  अन्य  कार्यवाही  भी

 की  जा  सकती  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  किस्म  का  उत्पाद  ही  खाद्य  निगम  खरीद

 सकता  है  विनिदिष्ट  किस्मों  का  निर्धारण  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम के  प्रावधानों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  राज्य  सरकारों  के  तथा  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  होता  है  ।

 जहां  तक  धान  का  संबंध  वह  विक्रय  योग्य  स्थिति  पोषक  तत्वों

 रंग  तथा  आकार  में  हर  दाना  एक  समान  और  विवर्णता  हानिकर  पदार्थों  या
 रंजक

 तस्वों  से  मुषत्त  होना  चाहिए  और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  कानून  में  दिये  गये  स्तरों  पर  खरा  उतरने

 वाला  होना

 की ही  मारायण  लोबे  :  कोई  भी  इस  परीक्षण  पर  छरा  नहीं
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 थी  के०  पी०  सिह  देव  :  इसके  बावजूद  हमने  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  24%  से  अधिक

 खरीदा  कड़े  विभिदेशन  का  पालन  करने  के  हुर  ओर  से  आलोचनात्मक  होते  हुए  चाहे

 वहु  राज्य  सरकार  द्वारा  की  था  विपक्ष  अथवा  सत्ता  पक्ष  में  बेंठे  माननीय  दोस्तों  के  द्वारा  की

 हमने  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  24  प्रतिशत  से  अधिक  खरीद  की  इसका  कारण  यह  है  कि  इस

 प्रकार  के  खाद्यान्न  को  जो  घटिया  किस्म  का  हो  तथा  दोषपूर्ण  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाणी  के

 माध्यम  से  अधिक  रुप  से  कडजोर  वर्गों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  जारी  करना  पूरे  देश  को

 विवाक्त  करने  के  समान  होया  और  ऐसे  कार्य  में  सहयोग  करने  बाला  मैं  अन्तिम  व्यक्ति  मैं

 ऐसे  कार्य  में  भागीदार  नहीं  बनूंगा  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मुझे  बहुत  दुःख  है  ।  यह  तरीका  नहीं  है  ।

 मिनिस्टर  को  पता  है  कि  पोयजन  कहां  से  आता  किसान  उसको  पैदा  नहीं  करता  वह
 थोगों  को  मरबाने  के  लिए  उपज  नहों  करता  यह  इनको  पंता

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  मन्‍्त्री  का  कहना  है  कि  वह  अच्छी  किशम्र  के अनाज  को  खरीदना  चाहते

 मैं  नहीं  समझता  कि  आप  बिरोध  क्यों  करते

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  के  दौरान  जब  यहां  मुख्य  मन्त्री  जी

 थे  तब  कुछ  नमूनों  के  साथ  जिन्हें  जारी  नहीं  किया  जाना  चाहिए  पांच  मुख्य  मन्त्री  पहले  से  ही  मुझे
 यहां  मिले  ये  पुराने  नमूने  हैं  ।

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  भारतीय  शथ्वाद्य  निगम  के  लोग  धान  को  भावल  में  बदल  देते  १ह
 हसे  जहर  के  रूप  में  कैसे  दिखा  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  जी  खड़े  आप  उनके  बोसने  में  व्यवधान  क्यों  डाल  रहे  हैं  ?

 भाप  जारी  रश्िए  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  वे  पूरी  शरारत  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  भाप  माननीय  मन्त्री  को  उत्तर  देने  देना  चाहते  हैं  या नहीं  ?  आप

 हस्तक्षेप  क्यों कर  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  आप  इस  तरह से  हस्तक्षेप  करते  हैं  तो  वह  उत्तर  नहीं  दे  सकते
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 तब  मैं  सभा  को  स्थगित  नहीं  कर  सकता  ।  उन्हें  अपना  उत्तर  समाप्स  करमे  आप  क्‍यों  घड़े  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मामले  को  किसी  अन्य  चर्चा  में  न  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  ।

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  वर्ष  1978  में  18  प्रतिशत  का  विनिर्देशन  निर्धारित  किया  गया

 था  तथा  हम  इसका  कड़ाई  से  पालन  कर  रहे  हैं  और  हम  उस  पर  कोई  छूट  नहीं  दे  रहे  हैं  क्योंकि  प्रत्येक

 क्षेत्र  मे ंइसके  हानिकारक  प्रभाव  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  हस्तक्षेप  करते  रहेंगे  तो  माननीय  मन्त्री  उत्तर  नहीं  दे  सकेंगे

 और  तब  मैं  सभा  को  स्थगित  नहीं  कर  सकता  यदि  आप  उनके  उत्तर  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  तो

 पहले  बैठ  जाइए  ।  बया  आपने  समाप्त  कर  लिया  ?

 श्री  के०  पी०  सिंह  बेव  :  मैं  धान  की  किस्मों  के  एक  समान  विनिर्देशन  दे  रहा  था  जिस्हें
 विशेषरूप  से  इस  वर्ष  के  लिए  प्रमाणित  किया  गया  है  जोकि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खरीदना  है
 क्योंकि  अन्यथा  निगम  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम के  प्रावधानों  के  विरुद्ध  कार्य  करने  वाला

 विभिन्‍न  अपमिश्चित  पदार्थों  की  अनुसूची  के  अनुसार  जैव  और  अजेव  मिलावट  1  प्रतिशत  तक

 हो  सकती  है  और  श्रेणी  2  में  यह  1  प्रतिशत  तक  हो  सकती  जेब  और  अजैव  ?  प्रतिशत  डो  सकती

 श्रेणी  1  में  4  प्रतिशत  तथा  श्रेणी  11  में  6  प्रतिशत  तक  धब्बेदार  और  अंकुरित  दाने

 की  मिलावट  स्वीकाये  हो  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इतने  विस्तार  में  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  के०  पी८  सिह  देव  :  यही  बातें  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  मेरे  द्वारा  कही  गई

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विस्तार  से  बताने  की  आवश्यकता  नहीं

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  यह  प्रत्येक  मानव  पर  प्रभाव  डालता  आज  हम  भोपाल  त्रासदी
 के  बारे  में  क्यों  चितित  हैं  ?  हम  कल  हुई  गैस  रिसने  की  घटना  के  बारे  में  चर्चा  उठाने  की  क्‍यों  कोशिश
 कर  रहे  हैं  ?  क्योंकि  इन  घटनाओं  में  प्रदूषण  के कारण  मानव  को  हानि  पहुंची  है  ।

 )

 झी  के०  पी०  सिह  देव  :  उनके  हित  की  वकालत  करना  बहुत  आसान  परन्तु  सरकार
 को  सावधान  रहना  होता  बाकी  देश  में  जहर  घोलने  के  काम  में  सरकार  भागीदार  नहीं  बन  सकती  ।

 -
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 श्री  सी०  जंगा  रेह्डो  :  यह  सरकार  कृषकों  पर  दोषारोपण  कर  रही  यह  भारतीय  खाद्य

 निगम  का  दोष

 भरी  झमल  दत्त  :  हमारी  समझ  में  यह  तो  आ  गया  कि  बहुत  विशिष्ट  विवरण  होते  कया

 उनके  पास  3,800  विशेषज्ञ  हैं  जो  कि  प्रत्येक  गोदाम  में  बैठकर  विशिष्ट  विवरण  के  अनुसार  चावल  की

 जांच

 भरी  सारायण  चोबे  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  आप  बाहर  बाजार  से  जो  भी  चावल  छरीदें  बह
 राशन  की  दुकान  के  मुकाबले  अधिक  अच्छा  होता  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  हैं  कि  व ेसारी  एह)तियात  बरत  रहे

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  1500  लाख  टन  के  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  में  से  भारतीय  खाद्य

 निगम  की  भूमिका  200  लाख  टन  से  भी  कम  की  मैं  समझता  हूं  कि  यह  मोटे  तौर  पर  14  प्रतिशत

 है  और  इस  14  प्रतिशत  द्वारा  यह  केवल  सहायक  रूप  में  ही  हो  सकती  यह  मुख्य  भूमिका  नहीं  हो
 सकती  ।  मैं  वस्तुस्थिति  को  सही  तरीके  से  जिस  प्रकार  काया  जिस  विशिष्ट

 विव रण  का  निर्धारण  किया  गया  है  उसकी  आपात  बिक्री  नहीं  हुई  है--जिसके  विषय  में  सुनने  का  धैर्य

 मानतीय  सदस्यों  को  नहीं  यदि  वे  घटिया  प्रकार  की  लें  तो  वे  शिकार  हो  जाएंगे  ।  उनके  स्वयं

 अपने  लाभ  के  लिए  मैं  ऐसा  कह  रहा  हूं--जिस  प्रकार  के  चावल  का  सरकार  द्वारा  निर्धारण  किया  गया

 है  उसकी  आपात  बिक्री  की  रिपोर्ट  हमारे  पास  नहीं  आई  है  यद्यपि  जिस  दर  पर  माननीय  महोदय  ने

 बताया  है  घटिया  किस्म  के  चावल  की  आपात्‌  बिक्री  हुई  ऐसा  हो  सकता  इस  देश  के  किसान
 के  पास  यह  विकल्प  है  कि  वह  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  या  सरकारी  एजेन्ध्रियों  के  पास  या
 फिर  खुले  बाजार  में  आप  उसको  इस  बात  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकते  कि  वह  केवल  भारतीय
 खाद्य  निगम  या  राज्य  सरकार  या  फिर  किसो  और  के  पास  यह  किसान  की  इच्छा  है  कि  बह
 जिसे  चाहे  उसे  आप  उसे  बांध  नहीं  सकते  ।  यही  कारण  है  कि  एक  न्यूनतम  वैधानिक  मूल्य
 निधारित  किया  जाता  यह  मूल्य  विशिष्ट  विवरण  या  किस्म  से  सम्बन्धित  होता  है  अन्यथा  इसका
 कोई  अर्थ  नहीं  होता  मूल्य  किस्मों  से  सम्बन्धित  होता  सरकार  को  भारतीय  खाद्य  निगम  से
 या  किसी  राज्य  सरकार  से  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  कि  किसी  निश्चित  या  निर्धारित  किस्म  के

 चावल  या  धान  की  आपात्‌  परिस्थितियों  में  बिक्री  की  गई  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  उत्तर  कंसे  दे  सकते  हैं  यदि  आप  सभी  इस  तरह  चिल्लाते  रहेंगे  ?

 कृपया  व्यवस्था  बनाये

 क्री  के०  पी०  सिह  देव  :  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  प्रश्न  है  सारी  बातों  की  व्यवस्था

 हीय  खांद्य  निंगम  द्वारा  की  जाती  वहां  कोई  समस्या  नहों

 कलकत्ता  से  ही  अखबारी  रिपोर्ट  आ  रही  है--मुझे  कलकता  पर  बड़ों  गव  मैं  कलकत्ता  में

 ही  मेरा  पालन-पोषण  भोर  शिक्षा  दोनों  हो  कलकत्ता  में  मुझे  होने  पर  गर्व
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 [  श्री  के०  पी०  सिह  बेव  ]

 है  लेकिन  वह  कलकत्ता  रिपोर्ट  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके  सम्बन्ध  में  वे  सज्जन  खुद  कभी

 नहीं  गये  ओर  जो  उन्होंने  प्रकाशित  किया  उसे  सत्यापित  नहीं  किया  यह  एक  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री

 द्वारा  दिये  गये  एक  वक्‍तब्य  पर  यह  आरोपित  किया  गया  था  जो  उड़ीसा  गये  थे  भर  जिन्होंने  लोटने

 के  बाद  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  मेरे  ख्याल  से  एक  वक्तव्य  जारी  किया  था  कि  पंजाब  में  किसान  आपात्‌
 बिक्री  के  कारण  धान  को  जला  रहे  जब  हमने  पंजाब  सरकार  से  और  अपने  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  स्रोतों  से  पता  किया  तो  पता  चला  कि  एक  जगह  थोड़ा  धान  का  भूसा  जलाया  शया  धान  नहीं  ।

 मैं  ऐसी  खबरों  का  सहारा  नहीं  ले  सकता  जो  अपुष्ट  तथा  असत्यापित  )

 भरी  झ्मल  दत्त  :  तहकीकात  किसने  की  ?

 भरी  के०  पोौ०  सिह  देव  :  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्य  सरकार

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आदमियों  को  खिलाने  के  बजाय  बैलों  को  खिलाते

 ]

 झली  के०  पो०  सिह  देव  :  श्री  डागा  ने  चाहा  है  कि  हम  किसानों  के  प्रति  उदार  मैं
 एक  मुद्दों  पर  आ  रहा  हूं

 भी  सी०  लगा  रेड्डो  :  बहुत  हो  गया  भापके  भाषण  से  ही  सेटिसफाइहड  हो  गए  हैं

 झरी  के०  पी०  तिह  देव  :  ऐसा  लगता  आपको  भूख  लग  रही

 [  ध्नुबाद ]

 श्री  झमल  दस  :  हम  सबने  मिलकर  आंधा  धण्टा  भी  नहीं  लेकिन  मन्त्री  जी  ने  पहले
 ही  आधा  घण्टा  ले  लिया  ।

 भरी  के०  पो०  सिह  बेब  :  आपने  इतने  सारे  प्रश्न  मुझे  उत्तर  देना  होता  हो  मैं  समझता

 हैँ  कि  25  से  30  प्रश्न  हैं  ।

 भी  झसल  दस  :  30  मिनट में  हमने  30  प्रश्न  पूछ  लिये  थे  वह  भो  भूमिका  बताने के  बाद  ।

 ल
 से०  यो०

 सिह
 देव

 :
 मैं  हमेशा  भापका  प्रशंसक  रहा  हूं  इसीलिए  आप  मेरे  सलाहकार
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 भरी  प्रसल  दस  :  मैं  हम  पांचों  की  ओर  से  ही  बोल  रहा  था  जिनमें  श्री  डागा  भी

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  श्री  डागा  चाहते  हैं  कि  हम  किसानों  के  भ्रति  उदार  रुख  अपनाएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  भोजन  के  बाद  जारी  रखेंगे  ?

 भरी  के०  पो०  सिह  देव  :  हम  इसे  समाप्त  कर  ऐसी  क्या  जल्दी  एक  बज
 कर  पच्चीस  मिनट  हो  चुके  अगले  10  या  15  मिनट  में  हम  इसे  समाप्त  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  कृपया  10  मिनटों  में  समाप्त  कर  लीजिए  ।

 भरी  के०  पी०  सिंह  देव  :  श्री  डागा  चाहते  थे  कि  हम  किसानों  के  प्रति  उदार

 उत्तम  एवं  अति  उत्तम  चावल  के  लिये  जो  142,  146  भौर  150  रुपये  का  समथ्थंन  मूल्य  है  बहु  पिछले
 वर्ष  की  तुलना  में  पांच  रुपये  अधिक  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिलाकर  प्रोत्साहुम  देने  के लिए

 हम  बिल्कुल  यही  करना  चाहते  हैं  और  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  क्या  हमें  इसकी  समीक्षा  नहों  करनी
 इसकी  समीक्षा  करने  में  कोई  नुकसान  नहीं  है  लेकिन  केवल  समीक्षा  करके  हम  इसी  समय  कुछ

 कह  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  क्योंकि  फसल  कटाई  का  मौसम  चल  रहा  मैं  इस  चीज  की
 समीक्षा  के  विरुद्ध  नहीं  मैं  पूरी  तरह  समीक्षा  किये  जाने  के  पक्ष  में  हूं  लेकिन  केवल  समीक्षा  करने  का
 अर्थ  यह  नह्टीं  कि  कीमतें  ही  बढ़  जाएंगी  ।  क्योंकि  किसी  निर्णय  पर  पहुंचने  के  पहले  हमें  बहुत  सी

 एजेन्सियों  स ेमशबिरा  करना  होता

 उन्होंने  पूछा  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 मैंने  कहा  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भूमिका  सीमित  है  और  यह  एक  सहायक  भूमिका  पहली
 बात  मूल्य  समर्थन  ।  राज्य  राज्य  एजेन्सियों  तथा  चावल  मिलों  द्वारा  खरीद  किए  जाने  के

 बाद  मूल्य  समर्थन  की  यदि  आवश्यकता  पड़ें  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  बीच  में  आता  अतः

 इसका  कोई  ऐसा  लक्ष्य  नहीं  हो सकता  ।  यह  भारतीय.खाद्य  निगम  के  कार्यकारी  भण्डार  उसके

 बफर  स्टाक  पर  निर्भर  करता  है  जो  कि  हर  तीन  महीने  में  परिष  तित  होता  रहता  जैसे  कि
 धरी  ।  अप्रेल  को  तथा  ।  जुलाई  को  आंकड़े  दिये  जाते  इस  प्रकार  यह  सरकार

 के  पास  खाद्यान्न  के  भण्डार  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  राज्णों  में  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करता

 है  तथा  इस  बात  पर  भी  कि  मिल  बाले  कितना  ले  सके  राज्य  सरकारें  कितना  ले  सकी  हैं  तथा

 राज्यों  की  एजेन्सियां  कितना  ले  रही  क्योंकि  केवल  भारतीय  खाद्य  निगम  ही  खरीद  नहीं  करता  ।

 भारतीय  खाद्य  निवम  तथा  उसकी  एजेन्सियां  जोर  कुछ  राज्य  सरकारें  भी  खाद्य  निगम  की  भोर  से  मह्‌
 काम  करती  यह  परिवर्तित  होता

 क्री  प्मल  दस  :  भारतीय  खाद्य  निगम  को  उनसे  शव  रीदता  हांता  है
 ।

 भरो  के०  पौ०  सिंह  देव  :  वे  पंसा  लेते  भारतीम  खाच्च॑  भिगम  उर्म्हें  वैसा  चुकाती  क्योंकि

 भारतीय  लाश  निगम  को  कुछ  निश्चित  मण्डियां  दी  बई  होती  मान  लोजिए  कुल  में  से
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 अनतनननननग>ग02रतनन-नम

 के०  पी०  सिह  देव  ]

 अतः  भारतीय  खाद्य  निगम  कुछ  मण्डियों  स ेसीधा  खरीद  करता  राज्य  सरकारें  भी  इसको

 ओर  से  खरीद  करती  हैं  तथा  राज्यों  की  एजेन्सियां  भी  भारतीय  खाद्य  निगम  की  ओर  से  खरीद

 करती

 श्री  प्रमल  दत्त  :  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  शिकायत  की  है  कि  बहुधा  भारतीय  खाद्य

 निगम  उनके  द्वारा  खरीदे  गये  स्टाकों  को  लेने  में  देर  कर  देता  है  और  कई  मामलों  में  इस

 आधार  पर  लेने  से  मना  कर  देता  है  कि.**  ।

 झो  के०  पो०  सिंह  देव  :  हमें  ऐसी  कोई  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  भारत  सरकार  ने  आंध्र  सरकार  को  धान  और  चावल
 की  खरीद  करने  से  रोक  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लक्ष्य  निर्धारित  हैं  और  उसी  के  अनुसार  वे  अनुमति  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  मैंने  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्री  के  बारे  में  तथा  श्री  अमरिन्दर  सिंह  की

 रिपोर्ट  जिसका  कि  वह  हवाला  दे  रहे  उत्तर  दिया  कुछ  अखदारी  खबरें  यहां  ।2
 1985  कहता  है  भांरतीय  खाद्य  निगम  के  काय॑  से  प्रसंगवश

 श्री  बरनाला  पंजाब  के  खाद्य  मनत्री  भी

 श्री  डागा  ने  65:35  के  किसी  समक्षोते  का  भी  हवाला  दिया  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  या  किसी
 अन्य  से  कोई  समझौता  नहीं  यह  एक  काल्पनिक  समझ्षौता  खरीफ  की  स्वीकृति  के  विषय  में

 विवरण  और  गोदामों  की  )

 क्री  मूल  चनन्‍द  ढागा  :  अखबार  में  बात  छपी  थी  और  सरकार  की  ओर  से  कोई  खण्डन  नहीं
 किया  गया  था  |  सरकार  की  ओर  से  कोई  खण्डन  क्यों  नहीं  हुआ  ?

 भी  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  इतना  कुछ  कहा  और  किया  जा  चुका  फिर  भी

 त  सानों  द्वारा  धान  की  आपात्‌  बिक्री  की  जा  रही  है  ।

 भरी  के०  पी०  सिह  देव  :  इस  वर्ष  धान  की  खरीद  की  स्थिति  यह  रही  भारतीय  खाद्य

 निगम  द्वारा  19  लाख  टन  ।

 भरी  प्रमल  दत्त  :  यह  इससे  कहीं  बहुत  अधिक  होमा

 भरी  सो०  जंगा  रेड्डो  :  किसान  को  आपके  आंकड़ों  से  कुछ  भी  पता  नहीं  होता  ।

 भरी  फें०  पी०  सिह  देव  :  यह  के  बारे  में  है  जो  कि  47.8  प्रतिशत  बंठता  यहू
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 अब  तक  का  है  और  इसी  अवधि  के  दोशान  वर्ष  1984-85  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  19.16  लाख

 टन  की  खरीद  की  गई  जो  कि  58.9  प्रतिशत  था  जबकि  अभी  सीजन  समाप्त  नहीं  हुआ  हम  अभी

 भी  फसल  कटाई  के  मौसम  के  बीच  में  हो

 श्री  प्रसल  दस  :  बीच  में  नहीं

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  पंजाब  में  भारतीय  खाद्य  निगम  समेत  सार्वजनिक  एजेन्सियों  द्वारा

 50.  प्रतिशत  खरीद  की  गई  हा  गियाणा  में  यह  10  प्रतिशत  थी  जो  कि  पिछले  वर्ष  7.1  प्रतिशत

 की  तुलना  में  3  प्रतिशत  अधिक  मैं  आपको  फेवल  यह  बतामे  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  कि  इस  वर्ष

 हमने  जो  खरीद  को  **

 भरी  भूल  चग्द  डागा  :  हमें  कोई  तुलना  नहीं  चाहिए  |  हम  कहते  हैं  कि किसान  बाजार  में  हैं  वे

 अपने  अतिरिक्त  उत्पादन  को  लाते  हैं  मौर  आपको  उसे  खरीदना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सारा  विवाद  यही

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  हमारा  विवाद  यह  सरकार  की  योजना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  चाहते  हैं  कि सारा  अतिरिक्त  उत्पादन  सरकार  द्वारा  खरीद  किया

 जाना

 थी  ध्रमल  दस  :  किसान  इसे  किसी  को  वेचते  नहीं  हैं  और  फिर  वहु  व्यक्ति  उसे  भारतीय

 खाद  निगम  को  बेव  देता

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  आपने  जानना  चाहा  थांकि  धान  आया  कितना  था  और  श़रीद

 कितती  हुई  थी  ।

 करी  मूल  चस्द  डागा  :  बाजार  में  कुज  कितना  पहुंचा  और  आपने  हतने  में  कितना  श्वरीदा

 माननीय  उपाध्यक्ष  सदन  की  कर  रहे  एक  बात  होनी  चाहिए  हम  एक  स्पष्ट

 प्रश्न  पूछते  हैं  कि बाजार  में  कुल  कितना  पहुंचा  और  इसमें  से
 कितना  खरीदा  गया  और  किस  ऐजेंसी

 द्वारा  |  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपकी  अब  बता  रहे

 क्री  मूल  चस्द  डागा  :  हमने  उन्हें  पूरे  घैये
 के

 साथ  सुना

 झी  के०  पी०  सिंह  देव  :  पंजाब  में  हस  वर्ष  4  दिसम्बर  तक  कुल  68.70  लाख  टने  धान

 पहुंचा  जिसमें  स ेभारतीय  खाद्य  निगम  ने  18.63  लाख  टन  खरीद  की  ***

 भी  झमल  बत्त  :  केवल  इतना  ही  ?
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 ही  के०  पी०  सिंह  देव  :  और  राज्यों  की  एजेंसियों  ने  15.67  लाख  टन  लिया  अतः

 जनिक  एजेंसियों  द्वारा  34.30  लाख  टन  खरीद  की  गई  है  ।  मिलबालों  ने  34.40  लाख  टन  खरीद  की

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  यह  बड़ी  मजेद।र  बात  पिछले  वर्ष  पंजाब  में  कुल  70.12  लाख  टन  पहुंचा

 था  और  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  18.88  लाख  टन  झ्रीदा  जबकि  इस  वर्ष  यह  संख्या  18.63  लाख

 भौर  मित्र  वालों  ने  44.61  लाख  टन  थरीद  की  थी  जबकि  इस  वर्ष  34.40  लाख  टन  की  है  ।

 मिल  बालों  ने  इसको  लेना  चाहिए  था  लेकिन  नहीं  लिया  भारतीय  खाद्य  निगस  और  राज्य

 सरकार  किसानों  को  बचाने  के  लिए  सामने  भायी  एस  वर्ष  ज्यादा  अच्छी  खरीद  हुई  यही

 बात  में  सम्माननीय  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  यदि  इसके  पास  धैय॑  है  तो  ।

 अब  हरियाणा  में  भी  यही  बात  हरियाणा  में  1984-85  5  में  कुल  घान  18.37  लाख  टन  पहुंचा

 और  इस  वर्ष  यह  19.75  लाख  3  दिसम्बर  पहुंचा  भारतीय  श्लाथ  निगम  ने  पिछले  वर्ष

 16000  टन  दिये  थे  और  इस  वर्ष  यह  3000  टन  राज्यों  की  एजेंसियों  ने  1.58  लाख  टन  किया

 है  जबकि  पिछले  वर्ष  1.01  लाख  टन  दिया  राज्यों  की  एजेंसियों  का  मतलब  है  राज्यों  की  वे

 सियां  जो  खाद्य  निगम  की  ओर  से  यह  खरीद  करती  हैं  और  इस  प्रकार  सार्वजनिक  एजेंसियों  द्वारा  धान

 की  कुल  द्रीद  1.91  लाख  टन  बैठती  है  जबकि  पिछले  वर्ष  1.17  लाख  टन  और  मिल  मालिकों

 के  द्वारा  पिछले  वर्ष  17.20  लाख  टन  की  खरीद  की  गई  थी  जबकि  इस  वर्ष  17.84  लाख  टन  की

 जी  एमन०  सी०  डागा  :  पठसन  की  बोरियां  के  बारे  में  कुछ  जानना  चाहते  थे  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  की  क्या  स्थिति  है  ?  आपने  पंजाब  और  हरियाणा  के  बारे  में

 बताया  भ्रांध्र  प्रदेश  के  बाजार  में  कितना  माल  आया  है  ?  आपने  आंध्र  प्रदेश  स ेकितनी  खरीदारी

 की  है  ?  आप  आंध्र  प्रदेश  की  उपेक्षा  कर  रहे  जो  श्री  एन०  टी०  रामा  राव  कह  रहे  हैं  वह

 सही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसका  उत्तर  दे  रहे  हैं  भाप  उत्तेजित  क्यों  हो  रहे  हैं  ?

 करी  के०  पी०  लिह  देव  :  महोदय  मैं  प्रश्यों  की  कल्पना  नहीं  कर  सकता  ।  पटसन  की  बोरियों

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  जानना  चाहते  अब  भारतीय  खाद्य  निगम  के  खिलाफ  एक  आलोचना  यह  है  कि

 बैगों  में  अनाज  का  भार  वास्तव  में  जितना  होना  चाहिए  वह  नहीं  होता  बहुत  चो  री  होती  हानि
 भंडारण  तथा  रास्ते  में  उसके  परिवहन  के  दोरान  भी  होती  क्योंकि  बैगों  स ेअनाज  गिरता  रहता

 अतः  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सख्ती  से  काम  लिया  और  कुछ  राज्य  सरकारों  से  नये  बैग  खरीदते

 के  लिए  भारतीय  वित्त  निगम  से  घन  लेने  के  लिए  कहा  प्रत्येक  बरर  अनाज  की  मुणवत्ता  का

 पता  लगाने  के  लिए  बैगों  में  हुक  लगाया  जाता  जिससे  आप  बंग  में  छेद  करते  हैं  और  अनाज  बाहर
 आ  जाता  अतः  कुछ  स्टाक  इस  कारणवश  भी  स्वीकार  नहीं  किये  गए  क्योंकि  बैगों  स ेअनाज  गिर

 रहा  था|  जब  कठोर  रुख  लिया  गया  केचल  तभी  नये  बैगों  का  प्रयोग  किया  गया  और  वे  स्वीकार  किए

 2792



 15  1907  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 a  नमन  न  थक  «मन»  कनकानकमआ  कथन  मनन  नाना  नी निगानकनममम-ककनकमकन»+-नन»«»»ननननननननयणी  पता

 एक  और  क्षेत्र  है  जहां  क्षय  को  कम  किया  जा  सकता  क्षय  को  भण्डा रण  के  दौरान  कम  किया

 जा  सकता  है  एफ०  सी०  आई०  नये  बैय  लिए  के  13  रुपये  दे  रहा  यह  एक  खास  किस्म  का  बेग  है  जो

 कि  उन्हें  बरीदकर  एफ०  सी०भाई०  गोदाम  को  देगा  होता  है  ।

 ]

 थी  सी०  रंगा  रेट  :  पांच  रुपए  का  मिलता  है  सौ  के  ०जी०  आप  क्‍या  बता  रहे  हैं  ?  यही  तो

 है  चपला  ।  )

 ]

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  मैं  बताऊंगा  कि  यह  सब  कया  गोदामों  के  बारे  लगभग  10  दिन

 पूर्व  एक  और  ध्यानाकर्षण  सूचना  के  उत्तर  मैंने  एक  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  किया  था  कि  योजना

 आयोग  हारा  आबंटस  संसाधनों  को  सीमित  किया  गया  जो  पंसा  हमने  मांगा  था  उसमें  योजना

 आयोग  द्वारा  भारी  50  प्रतिशत  से  अधिक  की  गई  लगभग  20  लाख  टम  क्षमता  के

 जो  हम  एफ०  सी०  केल्लीय  भण्डार  निगम  तथा  अन्य  राजकीय  भण्डार  निगमों  जुटायेंगे

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  इससे  सम्बद्ध  किया  जा  रहा  ताकि  प्राइवेट  लोग  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  स ेऋण

 लेकर  गोदामों  को बनाकर  एफ०  सी०  आई०  की  क्षमता  को  बढ़ा  हम  सी०  ए०  पी०

 भण्डारण  को  भी  कम  करना  चाहते  जहां  पर  भण्डारों  को  पोलिथीन  से  ढ़का  जाता  जो  इतना

 वैज्ञानिक  तथा  स्थाई  नहीं  है  जैसा  कि  बन्द  गोदाम  होते  परन्तु  प्रत्येक  कार्य  को  संसाधनों  की  सीमाओं

 और  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  करना  है  और  अगर  हमें  हमारी  आवश्यकता  के

 रूप  मिलता  है  तो  संभवतः  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आवश्यकता  के  अनुरूप  निर्माण  कर

 परस्तु  अड़चतों  के  कारण  यह  सम्भव  नहीं  हुआ  ।

 विनिदिष्टियों  के  बारे  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  डागा  जी  भी  चाहते  हैं  कि  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूबित  जन  जातियों  को  ये  अनाज  दिया  जाना  चाहिए  भौर  मुझे  विश्वास  है  कि

 नीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  ।9  1985  को  वित्त  मंत्री  का  वक्‍तव्य  सुना  हम  इस

 फालतु  के  गेहूँ  को  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  उपलब्ध  कराना  चाहते  जिसे  हमने  उपलब्ध  करा

 दिया  क्‍योंकि  इसमें  पोष्टिक  तत्व  भी  सरकार  के  पास  इसे  निर्यात  करने  का  भी  विकल्प  १रस्तु
 सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  पहले  हम  अपने  लोगों  को  इसे  उपलब्ध  सूले  से  प्रभावित  तथा

 जूरसर्ती  क्षेत्रों  सहित  संकट  ग्रस्‍्त  क्षेत्र  अतः  19  1985  को  एक  योजना  तैयार  की  गई

 थी  और  इसके  अन्यर्गत  बच्चों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  लाने  के  लिए  इसे

 किमास्क्ति  किया  जामा  है  |  हम  यह  देखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  इसमें  परिवर्तित  क्षेत्र  विकास

 को  भी  कहां  तक  शामिल  किया  जा  सकता  एक  और  सुझाव  मासनीय  श्रीमती  मुखर्जी
 ने  भी  दिया  है  और  हम  इसे  लागू  करने  की  व्यवहायंता  के  बारे  में  जांच

 अन्तिम  बात  जो  श्री  डागा  जी  ने  कही  वहू  गोदामों  के  लिए  प्राइवेट  लोगों  की  किसानों

 की  सहकारी  समितियों  से  सम्बन्धित  थी  ।  हम  इस  सुझाव  पर  भी  विचार  करेंगे  ।
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 i  7757:  ््ौ्।्न्कस्‍्न्ल्त््ण्क्क्फजज

 के०  पी०  सिंह  देव ]

 श्रीमती  गीता  मुश्चर्जी  ने कहा  है  कि  बिहार  तथा  बंगाल  में  धान  का  मूल्य  क्रमशः  120  रुपये

 तथा  130  रुपये  तक  गिर  गया  हो  सकता  है  कि  कुछ  अनाज  आवश्यक  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप

 न  मेरा  उस  पर  न  तो  कोई  झगड़ा  है  और  न  ही  उसकी  मुझे  जानकारी

 उन्होंने  किसी  स्वप्न  लोक  में  142  रुपये  की  कीमत  का  जिक्र  किया  था  ।  मुझे  नहीं  पता  कि

 यह  स्वप्न  लोक  का  मूल्य  कया  है  |  मूल्यों  का  निर्धारण  विशेषज्ञों  से परामर्श  करने  के  बाद  किया  जाता

 मेरे  विचार  से  श्रीमती  गीता  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  वह  इस  सदन  की  एक  बहुत  ही
 आदरणीय  सदस्या  कृषि  विशेषज्ञ  नहीं  परन्तु  अगर  वह  यह  समझती  है  कि  142  रुपये  लाभकारी

 मूल्य  नहीं  है  तो  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  कृषि  मन्त्रालय  अपने  विभिन्‍न  विशेषज्ञ

 निकायों  से  परामर्श  करने  के  बाद  मूल्य  निश्चित  करता  है  ।

 यह  यह  भी  जानना  चाहती  थीं  कि  क्या  18  प्रतिशत  नमी  की  शर्ते  में  भी  कुछ  छूट  दी  जा  सकती
 मैंने  पहले  ही  पुरुषों  तथा  संपूर्ण  जनता  पर  इसके  पड़ने  वाले  विषायत  प्रभाव  का

 उल्लेख  किया  है  ।  ओर  उपाध्यक्ष  महोदय  आपका  राज्य  भी  चावल  प्रयोग  करने  वाले  राज्यों  में  से

 आंध्र  प्रदेश  भी  एक  चावल  प्रयोग  करने  वाला  राज्य

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  म्वाइश्चर  होने  पर  भी  उसको  उबालकर  ओर  सुखा  कर  हम  खा  रहे

 |

 क्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  मेरे  राज्य  में  चावल  प्रयोग  होता  केरल  तथा  कर्नाटक  राज्यों  में
 भी  चावल  प्रयोग  किया  जाता  हम  जानते  हैं  कि  फालतू  चावल  तथा  धान  जो  सरकार  उत्तर  भारत
 से  खरीदती  है  वह  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंसावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  जा  सकता  है  और
 सरकार  मानतर  द्वारा  खाए  जाने  योग्य  चावल  को  देना  चाहते  हैं  तथा  हम  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  करना

 चाहते  हैं  कि हम  खराब  गुणवत्ता  वाला  जो  बिषाक्त  होता  अथवा  टूटा  हुआ  होता  है  अथवा
 जिसमें  मिलावट  होती  है  नहीं  भेज  रहे  हैं  और  यह  सदस्यों  की  प्रस्तुत  भावनाओं  के  अनुरूप  है  जो  इसकी
 आलोचना  कर  रहे

 ह  |

 बिचौलियों  के  बारे  में  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  तीन  राज्य  हैं  जहां  पर  विचोलिये  एक
 पंजाब  है  तथा  दूसरा  हरियाणा  वहां  पर  कच्चे  आड़तिये  हैं  ओर  ये  बहुत  समय  से  चले  भा  रहे
 मैं  बहुत  आभारी  हूंगा  अगर  मुझे  माननीय  सदस्यों  का  सहयोग  प्राप्त  वे  राज्यों  में  जाकर  शज्य
 सरकार  बो  यह  समाप्त  करने  के  लिए  प्रभावित  परस्तु  मैं  उन्हें  विश्वास  छिलाता  हूं  कि  यह  बहुत
 ही  कठिन  काये  वे  इसे  मुश्किल  पायेंगे  ।
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 ]

 श्री  सौ०  जंगा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में

 भरी  के०  पो०  सिह  देव  :  आंध्र  प्रदेश  का  मैंने  जिक्र  नहीं  किया  है  ।

 भरी  सी०
 जंगा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  आपके  नक्शे  में  नहीं  है  इसी  लिए

 उसके  बारे  में  जिक्र  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।

 ह

 झी  के०  पो०  सिंह  देथ  :  अभी  मैंने  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  का  जिक्र  किया  आप

 उल्ट-उल्टा  क्‍यों  कहते  रहते
 ॥

 भरी  सो०  जंगा  रेंडडी  :  आंध्र  प्रदेश  में  कितना  पर्चेज  किया-यहू  आपने  नहीं  बताया  ।

 श्री  के०  पी०  लिह  देव  :  आपका  नाम  अटेंशन-मोशन  में  नहीं  है  ।

 व्यवधान  )
 कक

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कोई  चर्चा  नहीं  मैं  इस  प्रकार  को  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता

 हैं  । आप  कोई  प्रश्म  नहीं  पूछ  सकते  हैं  ।  कायंवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 संसदीय  कार्य  झ्ौर  पर्यटन  भन्‍त्रो  एच८  के०  एल०  :  माननीय  सदस्य  का  नाम

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  नहों  आया  वहू  कैसे  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ?  एक  बहुत  ही  गलत  दृष्टांत
 पित  किया  जा  रहा  है  '****  क*  )  *”*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  जी  सदस्यों  की  बातों  का  उत्तर  दे  रहे  जब  आंध्र  प्रदेश  के  बारे

 में  कोई  प्रश्न  सदस्यों  ने  पूछा  ही  नहीं  है  तो  वह  उसके  बारे  में  उत्तर  कैसे  दे  सकते  आप  कोई  प्रशन

 नहीं  पूछ  सकते  ।  अगर  आप  चाहें  तो  अलग  से  प्रश्न  कर  सकते

 )

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  मुझे  खेद  आप  कोई  प्रश्त  नहीं  पूछ  सकते  ।  केवल  वही  सदस्य  जिसका
 माम  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  प्रश्न  पूछ  सकते  कृपया  बहुस  न  करें  ।

 ह

 क्री  के०  पी०  सिह  देव  :  माननीय  सदस्या  श्रीमतों  गीता  मुश्चर्जी  किसानों  को  कुछ  बोनस  देना

 **क्षायंबाही-वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 के०  पी०  सिंह  देव ]

 चाहती  थी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  में  अपनी  राज्य  सरकार  को  बोनस  देने  के  लिए
 राजी  कर  क्योंकि  यह  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  तो  आप  हमें  धन  दे  दीजिए  ।

 श्री  प्रमल  दस  :  प्रधान  मन्त्री  ने  गत  वर्ष  पंजाब  के  लिए  बोनस  घोषित  किया

 करो  के०  पी०  सिह  देव  :  उस  समय  पंजाब  राष्ट्रपति  शासन  में  क्या  आप  अपने  अधिकार

 इमें  दे  रहे  है  ?  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  राष्ट्रपति  शासन  नहीं  चाहते  ।

 )

 भी  के०  पी०  सिंह  देव  :  इन्होंने  भी  उन्हीं  बातों  का  भण्डारण  कृषि  श्रमिकों
 को  दिए  जाने  वासे  खाद्यान्त  भण्डार  के  बारे  में  जिक्र  किया  है  जिन्हें  भी  डागा  ने  उठाया  मैंने  पहले
 ही  इन  बातों  का  उत्तर  दे  दिया

 अब  मैं  अपने  विद्वान  मित्र  ओर  वकील  श्री  अमल  दत्ता  की  बात  पर  आता  हूं  ।  उन्होंने  मजबू  रन
 बिक्री  का  उल्लेख  किया  मैंने  पहले  हो  कह  दिया  है  कि  किसी  भी  विनिर्दिष्ट  अनाज  की  मजबुरन
 बिक्री  के  बारे  में  हमें  जानकारी  नहीं  यह  किसी  ऐसे  अनाज  के  बारे  में  हो  सकती  है  जो  विनिदिष्ट

 गुणवत्ता  के  अनुरूप  नहीं  अगर  वह  घटिया  किस्म  का  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  उसे  कम  मूल्य

 भी  प्रमल  दत्त  :  आपके  कार्रिदे  अवश्य  ही  ऐसा  कहेंगे  ।  तब  वे  उसी  चीज  को  थ्वरीद  लेंगे  और
 उसे  बेच  भी  देंगे  ।

 शी  के०  पी०  सिंह  देव  :  श्री  अमल  दत्त  भी  यह  चाहते  थे  कि  भारतीय  खाद  निगम  की

 भूमिका  भ्नुपूरक  वाली  नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  उनको  भूमिका  महत्वपूर्ण  होनी  चाहिए  ।  हमें  इस
 बात  पर  गौर  करेंगे

 श्री  अमल  दस  :  आप  इसकी  जांच  देश  में  भ्रमण  करके  करें  न  कि  मंडियों  में  बैठकर  ।

 क्रो  के०  पो०  सिंह  देव  :  मैं  सहमत  यह  मण्डी  में  बंठकर  या  यहां  नई  दिलशी  में

 कर  नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  उन्हें  बाहुर  जाकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  देखना  हम  इसकी  जांच  करेंगे

 और  अपने  संसाधनों  की  सीमाओं  के  अन्तर्गत  हम  जहां  तक  व्यवहारिक  रूप  से  सम्भव  दूर-दूर
 के  क्षेत्रों  में  जाने  का  प्रयत्न  इससे  हमें  कीमतों  को  कम  करने  में  भी  सहायता  मैं

 मनीय  सदस्य  से  सहमत  माननीय  सदस्य  खरीद  डिपुओं  के  बारे  में  जानमा  चाहते  मैंभे  पहले  हो

 क्षांकड़े  दे  दिये  लगभग  400  डिपु  जोड़े  गए  इसके  बाद  वे  आकस्मिक  खर्चों  के  बारे  में  जानना

 चाहते  थे  ।  1984-85  के  संशोधित  प्रावकलनों  के  चावल  के  लिए  आकस्मिक  ख्ष  11.57
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 रुपये  प्रति  क्विटल  1983-84  में  वह  11.11  रुपये  मैं  आपको  इसका  बिवरण  भी

 अग्रप्रेषण  6  रुपये  ;  अस्थायी  भण्डारण  आंतरिक्ष  6  रुपये

 बोरा  रुपये  प्रतिष्ठान  तथा  प्रशासनिक  रखीद  बिक्री  कर  2.09

 ब्याज  --0.34  अन्य  आकस्मिक  और  भारतीय  खाद्य  निगम  का

 प्रशासनिक  खर्च  0.50

 झो  झमल  दत्त  :  गेहूं  क ेखर्च  चावल  के  खर्च  से  बहुत  अधिक  क्यों  हैं  ?

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  जहां  तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  एक  मंडी  खर्चे  है  जो  4.35  रुपये  यह
 कमीशन  सहित  इसके  अतिरिक्त  मंडी  का  मजदूरी  खर्चे  है  जो  1.17  रुपये

 करो  झ्मल  दत्त  :  यह  किसको  प्राप्त  होता  है  ?

 झी  के०  पी०  सिंह  मंडी  को  मिलता  रेगुलेटिड  माकिद्स  सोसायटी  एक्ट  के  अन्तर्गत  ।

 यह  एक  राज्य  सरकार  का  अधिनियम  हैं  और  मूझे  विश्वास  है  कि  आपके  पश्चिम  बंगाल  में  भी

 यह

 श्री  ग्रमल  दत्त  :  यह  मंडी  खर्च  केवल  गेहूं  के  मामले  में  हो  क्यों  लगाया  जाता  है  और  चावल  के

 मामले  में  नहीं  लगाया  जाता  है  ?

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  प्रत्यक्ष  रूप  में  यह  केवल  गेहूं  के  लिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  शुल्क  केवल  गेहूं  के  लिए  ही  क्यों  धाम

 लिए  क्यों  नहीं  ?

 श्री  कें०  पो०  सिह  देव  :  मैं  उन्हें  बता  दूंगा  ।

 श्री  भ्रमल  दत्त  :  मंत्रियों  को अधिक  ज्ञान  होगा  चाहिए  ।

 भरी  के०  पो०  सिह  देव  :  हांਂ  ।  आपको  सुनकर  मुझे  अधिक  शान  प्राप्त  हुआ  भंडार

 सुविधाओं  के  अभाव  का  जो  उल्लेख  किया  गया  है  वह  कुछ  राज्यों  में  मिल  मालिकों  से  लेवी  के  रूप  में

 चावल  लिये  जाने  का  कारण  इस  मामले  में  मण्डी  के  खर्च  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  गेहूं
 मण्कियों  में  जाता  है  ।

 भरी  मल  इत्त  :  आप  मण्डियों  सेखरीद  रहे  हैं  और  मण्डी  का  श्र  भी  नहीं  दे  रहे

 थी  के०  पी०  सिंह  देव  :  यदि  मिल  मालिकों  से  खरीदा  जाएगा  तो  हम  मण्डी  प्रभार  क्‍यों

 देंगे  ?  मिल  मालिकों  को  मण्डी  प्रभार  वहुमन  करमा  चाहिए  |

 भी  क्‍प्थल  दत्त  :  पंजाब  में  आप  मण्डियों  से  खरीद  रहे  आप॑  यहू  कर  है'**
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 श्री  क०  पी०  सिह  देव  :  मैं  आपको  पंजाब  के  बारे  में  बता  दूंगा  ।

 भ्री  भ्रमल  दत्त  :  आप  पंजाब  और  हरियाणा  के  विषय  में  क्‍यों  बात  कर  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कया  करें  ?  उन्होंने  पंजाब  और  हरियाणा  के  बारे  में  ही  प्रश्न  उठाया

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  केबल  पंजाब  और  हरियाणा  के  बारे  में  ही  नहीं  अपितु  अपने  राज्य

 आन्ध्न  प्रदेश  के  बारे  में  भी  पूछ  रहा  हूं  ।  क्या  आप  मेरा  राज्य  भारत  से  अलग  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  मैं  उस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  जिसे  पूछा  ही  नहीं  गया

 आप  के  आंध्र  प्रदेश  राज्य  को  नहीं  हटाया  जाएगा  यदि  आप  चाहें  भी  |  दूसरा  मुद्दा  भंडार  सुविधाओं
 के  बारे  में  है  जिसका  उत्तर  मैंने  पहले  ही  दिया  हम  अपनी  भण्डार  सुविधाओं  में  वृद्धि  करेंगे  यद्यपि

 हमें  योजनाओं  में  अपेक्षित  राशि  मिल  नहीं  तो  हम  गैर  सरकारी  लोगों  को  भी  इसके  साथ

 एंगे  जिन्हें  यह  बेकों  से  प्राथ्त  होगी  ।  हम  डागा  जी  के  सुझाव  की  जांच  श्री  बसु  ने  खाद्यान्नों  के

 संचयन  के  विषय  में  बात  की  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  परमाणु  शस्त्रों  के  संचयन  से  खाद्यान्नों  का  संचयन
 अच्छा  मैं  इस  बात  पर  उनसे  सहमत  हूं  कि  खाद्यान्नों  क ेसंचचन  संचालनोथ  हो  सकते  हैं  इस  प्रकार

 हमने  कुछ  योजनाएं  तैयार  की  जिनसे  हम  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  पौष्टिक  आहार  के  रूप  में

 ला  सकते  हैं  ।

 भरी  प्रमल  दत्त  :  आप  की  योजना  में  कितने  खाद्यातनों  की  जरूरत  है  ?

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  इस  समय  कुछ  कहना  कठिन  यह  तो  अभी  19  तारीख  को  बनाई

 गई  है  और  हम  केवल  इसके  लःग्‌  होने  के  पश्चात्‌  ही  कुछ  कह  इसकी  जांच  करने  में  भी  समय

 लग  जाएगा  ।  मैं  इसी  समय  आपको  आंकड़े  नहीं  दे  सकता  हूं  । यह  सम्भव  नहीं  उन्होंने  भण्डार  की

 क्षमता  का  भी  उल्लेख  किया  है  जिसका  उत्तर  मैंने  पहले  हो  दिया  जो  अनाज  की  खरीद  की  गई  है

 बह  उपज  का  कितने  प्रतिशत  यह  वह  जानना  चाहते  गत  वर्ष  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  1500

 लाख  टन  के  करीब  था  और  हमारी  वसूली  200  लाख  टन  के  करीब  थी  जो  1/7  के  बराबर  या

 1/7  में  थोड़ा  अधिक  के  बराबर  अर्थात्‌  कुल  खाद्याननों  के  13  से  14  प्रतिशत  के  बराबर

 भी  झनिल  बसु  :  क्‍या  इसमें  कमी  हुई  है  या  नहीं  ।

 श्लो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  वह  प्रतिशतता  पूछ  रहे

 भ्री  प्रनिल  बसु  :  क्या  प्रतिशतता  को  एकत्र  करने  की  प्रवृत्ति  समाप्त  हो  चुकी

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  यह  वर्ष  तो  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  गेहूं  नहीं  आया  धान  तो  भा

 रहा  है'*

 भी  प्रमल  दत्त  :  यह  भी  विचित्र  बात  है  कि  विद्वान  सदस्य  के  निरन्तर  पूछते  पर  भी  आंध्र
 प्रदेश  से  कोई  सदस्य आगे  नहीं  आ  रहा है  ।
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 श्री  के०  पी०  सिंह  दे  :  अभी  तक  मैंने  कुछ  पुराने  आंकड़े  दिए  इस  वर्ष  भारतीय  क्षाद्य

 निगम  द्वारा  3  दिसम्बर  1985  तक  47.8%  वसूली  हुई  गत  वर्ष  यह  58.9%  यह  धान

 को  स्थिति  है  ।

 भरी  प्रमल  दत्त  :  यह  आगम के  बारे  में  वसूली  कितनी  हुई  है  ?

 भ्री  के०  पी०  सिंह  देश  :  सभी  सार्वजनिक  एजेंसियों  द्वारा  की  गई  खरीद  की  तुलना  में  भारतीय

 शाद्य  निगम  की  वसूली  यह  *'
 )

 मेरे  पास  वसूली  और  आगम  के  आंकड़े  भी  वह  लाभकारी  मूल्य  निश्चित  करना  चाहते
 लेकिन  जैसा  मैंने  अभी  कहा  कि  इसमें  हाल  में  5  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  सी०  ए०  सी०  पी०  यह

 कार्य  करता  है  ।  यह  इस  पूरी  व्यवस्था  को  कृषि  के  परिप्रेक्ष्य  उपभोक्ता  के  दृष्टिकोण  तथा  कृषक

 के  दृष्टिकोण  से  और  सरकार  की  नीति  लाभकारी  मूल्य  देने  की  रही  इसी  कारण  हमारे  पास

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  समर्थन  मूल्य  नीति  बह  वसूली  के  लिए  सरकार  को  दिए  गए  ब्याज  मुक्त
 ऋण  के  विषय  में  कुछ  जानना  चाहते  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  उन्होंने  किस  सरकार  का
 उल्लेश्ष  यह  उनका  अन्तिम  मुहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  राज्य  सरकारों  के  विषय  में  बोल  रहे  थे  ।

 थ्री  के०  पी०  सिह  राज्य  सरकारें  उन्हें  वित्तीय  संस्थाओं  से  ले  सकती  यह  भारतीय

 रिजवं  बक  के  नियमों,के  अनुसार  होना  चाहिए  ।

 भरी  तिल  बसु  :  कया  आप  ब्याज-मुक्त  ऋण  के  लिए  वचनबद्ध  हो  रहे  हैं  ?

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  मैं  ऐसा  कैसे  कर  सकता  हूं  ?  मैं  भारतीय  रिजवं  बैंक  नहीं  मैं

 आपको  कंसे  राशि  दे  सकता  हूं  ।  मैं  साहुकार  नहीं  हूं  कि आपको  धन  दे  दूं  ।

 एक  और  कारण  यह  है  कि  इस  वर्ष  के  उत्तादन  के  आांकड़ें  अभी  उपलब्ध  नहीं  अतः  इस

 समय  कुछ  कहना  कठिन

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्ता  ने  भण्डार  करने  के  संबंध  में  कुछ  मैंने  पहले  ही  इस  बात  का

 उत्तर  दे  दिया

 माननीय  जंगा  रेड्डी  ने  कुछ  पूछा  यद्यपि  उन्होंने  कोई  प्रश्न  नहीं  क्‍योंकि  उनका  भाम

 नहीं  था**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  मत  दीजिए  ।

 भरी  के०  पी०  सिह  देव  :  वह  आन्ध्न  प्रदेश  के  बारे  में  जानना  चाहते  थे  ।  आम्ध्र  हमारे  राज्यों  में

 एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  से  हमें  अतिरिक्त  बसूली  होती  मैंने  पूर्व  ही  अपने  उत्तर  के  दौरान  कहा  है  कि
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 के०  पी०  सिंह  वेब  ]

 आस्भ्र  प्रदेश  में  गत  वर्ष  1.15  लाश  टन  एक  ही  समय  घान  वसूल  किया  सच  तो  यह  है  कि  वहां
 किसी  समर्थन  मूल्य  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  आन्ध्र  प्रदेश  में  किसान  को  समर्थन  मूल्य  मिल  रहा

 अतः  आन्ध्र  में  समर्थन  मूल्य  देने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महोदय  मैंने  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  स्थगित  होती  और  2  बजकर  55  मिनट  म०  प०  पर

 सम्वेत  होगी  ।

 1.57  भ०  १०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  दो  बजकर  पचपन  भिनट  स०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई

 3.00  भ०  प०

 मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  तोन  बजे  स०  ०  पर  पुनः
 समवेत  हुई

 महोदय  पीठासोन

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  कोई  और  कार्य  आरम्भ  करने  से  पूर्व  मैं  आपको  याद

 दिलाता  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जाति  और  पिछड़े  वर्गों  के  हुजारों  लोग  मण्डल  आयोग  प्रतिवेदन  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  यहां  आए  हुए  मैं  संसदीय  मामलों  के  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  यह
 झावना  प्रधान  मन्त्री  तक  पहुंचा  दें  ओर  इस  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यवाही  में  शामिल  करें

 ताकि  यह  मामला  चर्चा  के  लिए  लिया  जा  सके  ।

 3.01  भ०  प०

 संसदीय  कार्य  शोर  पर्यटन  मन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  आपकी  अनुमति  से

 पैं  यह  घोषणा  करता  हूं  कि
 9  1985  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में

 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा  :---
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 मनन न»  न  पह  व  आस  कथन  कम  नननन-न--+  पनन+मम  वन»  न  नम  न+पनननन-न 'सन>मननममभननीनननननगआ3आम-म+++-

 (1)  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  चर्चा  ।

 (2)  की  चुनौतियां--एक  नीति  परिप्रेक्ष्यਂ  तामक  स्थिति-पत्र  पर

 (3)  फतवाह-इस्लामपुर  लाईटू  रेल  लाईन  विधेयक  1985  पर  विश्ार

 और  पारित  करना  |

 (4)  वर्ष  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपुरक  मांगें  पर  चर्चा  और

 मतदान  ।

 (5)  आज की  कार्यसूची  से  बकाया  किसी  सरकारी  मद  पर  विचार  |

 (6)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और

 पारित  करता  :

 अस्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकारी  1985

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  संशोधन  1985

 (7)  दीर्घकालिक  वित्तीय  नीति  पर  चर्चा  ।

 झीमती  जयाती  पटनायक  :  मैं  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगी  कि

 अग्रले  सप्ताह  के  कार्य  में  निम्नलिखित  मामला  चर्चा  के  लिए  शामिल  करें  ।

 सम्बलपुर  जिले  के  लोग  विशेष  रूपसे  और  उड़ीसा  के  लोग  सामान्य  तौर  पर  केन्द्रीय  जल

 आयोग  हैदराबाद  द्वारा  बाढ़  पूर्व  सूचना  विभाग  प्राधिकरण  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  का  शाद्ा

 लय  बुरला  से  रायपुर  ले  जाये  जाने  के  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  आंदोलन  करते  रहे  जैसा  आप  जानते

 हैं  कि  केन्द्रीय  जल  आयोग  बुरला  के  ये  कार्यालय  महानदी  के  पास  हीराकूंड  बांध  के  निकट  स्थित

 आदशे  स्थान  के  ये  कार्यालय  बाढ़  के  विषय  में  पूर्व  सूचना  दे  सकते  हैं  और  बालंग्रीर

 और  उड़ीसा  के  अन्य  जिलों  में  आवश्यक  सिंचाई  मामलों  में  वहां  के  लोगों  को  आवश्यकता  को  पुरा  कर

 रहे  आप  जानते  हैं  कि  उड़ीसा  में  बाढ़  एक  स्थाई  प्रकोप  है  और  बुद्ला  में  ऐसे  कार्यालग्रों  का  होना
 अत्यन्त  आवश्यक  इव  कार्यालयों  का  उड़ीसा  से  बाहर  ले  जाने  से  पूर्व  यूचनना  उपलब्ध  कराने  में

 अत्यन्त  कठिनाई  होगी  ।  विशेषकर  वर्षाकाल  में  ।  अतः  केन्द्रीय  जल  निगम  कार्यालय  और  बाढ़  पूर्व

 सूचना  विभाग  बुरला  को  राज्य  से  बाहुर  न  ले  जाने  के  लिए  तुरंत  कदम  उठाए  जाने  इस  मामले

 को  अगले  सप्ताह  के  कार्ट  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 ]

 भी  एम०  एल०  स्िकराम  उपाध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  अगले  क़प्ताह  की

 कार्य-सूची  में  सिम्त  दिषय  को  शामिल  किया  आए  :
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 बनी रस  नतन

 एम०  एल०

 वर्तमान  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  दिनों-दिन  बढ़े  रही  शासन  ने  शिक्षा  की  दृष्टि  से

 जगह-जगह  महा-विद्यालय  खोले  इस  कारण  जहां  एक  ओर  हमारे  नवयुवक  शिक्षित  होते  जा  रहे  हैं

 वहीं  दूसरी  तरफ  बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  है  जो  एक  गष्ट्र-ब्यापी  समस्या

 मेरा  है  कि  इस  समस्‍या  के  निदान  हेतु  अब  तकनीकी  शिक्षा  आवश्यक  जिसे  सरकार

 भी  महसूस  कर  रही  किन्तु  आई०  टी०  आई०  पोलीटैक्निक  कालेजों  के  अभाव  में  नवयुवक  लाचार

 अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  कम  से-कम  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  पोलीदैक्निक  कालेज  खोलने  की

 कार्येवाही  करने  की  कृपा
 ह

 [  प्रमुबाद  ]

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में
 शामिल  किया  जाए  ;

 ए०  पी०  एस०ई०  बी०  के  पास  पर्याप्त  धन  राशि  नहीं  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  भारत
 के  आर०ई०सी०  ने  1985-86  में  30  करोड़  रुपये  कम  दिए  धन  के  अभाव  के  कारण  ए०  पी

 एस०  ई०  बी०  सामान्य  कार्यक्रम  नहीं  चला  सकता  है  और  नए  उपभोक्ताओं  को  नये  कनेवशन  उपलब्ध

 नहीं  कर  सकता  कृषि  के  लिए  विद्युत  का  प्रयोग  ग्रामीण  विकास  का  आधार  है  और  मेरा  यह  मत

 है  कि  अपर्याप्त  धनराशि  के  कारण  अन्य  राज्यों  को  तैयार  की  हुई  बिजली  बेचने  पर  मजबूर  हुई  है
 जिससे  राज्य  को  जनता  को  बिजली  का  प्रयोग  करने  से  वंचित  किया  जाता

 मैं  दु:ख  के  साथ  यह  कह  रहा  हूं  कि  समस्त  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  कृषि  पर  आधारित  है  जो  मूलतः
 जल  सापूर्ति  पर  आश्रित  चूंकि  राष्ट्रीय  कृषि  उत्पाद  तथा  पानी  एक  दूसरे  पर  निर्भर

 भारंत  सरकार  को  पोचमपद  परियोजना  के  दूसरे  चरण  को  पूरा  करना  नहरों  का
 विस्तार  काका  थिया  नहर  284  विः०  प्री०  से  349  कि०  मी  ०,  सरस्वती  नहर  का  तेलरोच

 तके  48  कि०  मी०  से  153  कि०  मी०  तक  और  लक्ष्मी  नहर  से  तेलरीच  15  कि०  मी०  से  47

 कि०  मी  ०,  पोलवरम  वनों  को  काटने  के  लिए  श्रीसेलम  बाई  नहर  टनल  के

 तेलुगु  इम्बम्पल्ली  जल-विद्युत  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  और  वंसधारा  परियोजना  ।

 भारत  सरकार  से  निवेदन  है  कि  आन्ध्र  मध्य  ओर  उड़ीसा  के  मुख्य
 मन्त्रियों  को  इकट्ठे  बुला  जिससे  इन  राज्यों  के  पूर्ववर्ती  मुख्य  मन्त्रियों  द्वारा  किए  गए  समझौते  को

 कॉर्मास्यित  किया  जा  सके  ।
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 ]

 भरी  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  बोट  क्लंब  जो  नाम  है  इसमें  अंग्रेजियत  की

 बू  भाती  है  इसलिए  मैं  माननीय  संसदीय  कार्य  मन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सूथी
 में  निम्न  दो  मुद्दों  का समावेश  करना  बाहता  हूं  --

 सेक्‍स  «तन  -  ०

 ४].  बोट  क्लब  में  जिस  स्थान  पर  स्थर्गीया  इन्दिरा  जी  का  विशाल  तैल  चित्र  लगाया  गया
 था  उसके  दर्शन  हेतु  हजारों  लोग  प्रतिदिन  उस  स्थल  पर  आ  रहे  लोगों  की  इस  श्रद्धा
 को  देखते  हुए  इस  स्थल  पर  सरकार  को  इन्दिरा  जी  की  एक  विशाल  प्रतिमा  स्थापित
 कर  बोट  क्लब  का  नाम  बदल  कर  इसे  इन्दिरा  गांधी  मैदान  नामित  कर  देना

 2.  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  सेनानियों  क ेबलिदान  को  याद  रखने  व  उससे  आने  वाली

 पीढ़ियों  को  प्रेरणा  प्राप्त  होती  रहे  इस  हेतु  देश  भर  के  विभिन्‍न  विद्यालयों

 आदि  का  नाम  मृत-जी वित  स्वतन्त्रता  सेनानियों  क ेनाम  पर  किया  जाना

 ओमती  सुन्दरवती  तबल  प्रभाकर  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिशित  विषयों

 को  अगले  सप्ताह  की  सूची  में  शामिल  किया  जाए  :  --

 न्वित  आवश्यक  यहां  के  लोग  जो  कि  विशेषकर  जन  जाति  एवं  पिछड़े  वर्ग  के  हैं  बड़ी

 बदतर  जिंदगी  जी  रहे  पीने  का  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सहूलियतों  का  बहुत
 अभाव  इसलिए  मेरा  सरकार  से  ये  अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  तुरन्त  कार्यवाही  हो  ।

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  करोलबाग  में  पिछड़े  वर्ग  की  महिलाओं  लिए  तुरन्त  कुछ  योजनाएं

 सरकार  को  शुरू  करनी  यह  क्षेत्र  विशेषकर  जनजाति  की  मद्िलाओं  के  विकास  के

 कार्य  कर्मों  के  लिए  प्राथमिक  क्षेत्र  घोषित  होना  चाहिए  ।  इसके  अलावा  जो  योजनाएं  अर्भी  चल

 रही  हैं  उनकी  गति  को  तेज  करना  है  एवं  उनको  कुच!रू  रूप  से  चलाना  है  ।  जहां  बालवाड़ी
 आदि  में  महिलाओं  एवं  बच्चों  को  सुविधाएं  प्रदत्तहैं  वहां  उनको  प्रभावकारी  बनाना

 कई  ऐसी  योजनाएं  जिनको  प्रभावी  बनाने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाना  आवश्यक  मेरा

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वो  इस  बारे  में  कार्यवाही  करे  ओर  ये  बिषय  अगले  सप्ताह  सदन  में

 लाए

 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषय  की  महत्ता
 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  आगामी  सप्ताह  की  लोक  सभा  की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  करने  की  कृपा
 करें

 किसी  भी  विकसित  एवं  विकासशील  देश  में  विकास  को  समुचित  जानकारी  सम्पूर्ण
 को  देने  हेतु  दूरदर्शन  का  विशेष  महत्व  है  और  भारत  तीव्रगति  से

 स्मुल्ल  देश  में  तो  इतका  महत्व  भोर  ज्याद  द्वों  बढ़  जाता  शासन  की  उपलेब्धियां
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 राम  प्यारे  सुमन  ]

 की  जानकारी  ग्रामीणांचल  में  जन-सामान्य  तक  पहुंचाने  एवं  ग्रामीण  जनता  की  साक्षरता  की

 तरफ  उन्मुख  करते  हुए  नई  तकनीक  एवं  अन्य  देनिक  कार्यक्रमों  की जानकारी

 कराने  के  लिए  दूरदर्शन  की  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  इसी  क्रम  में  उत्तर  प्रदेश  के

 बाद  जनपद  में  भी  एक  दूरदशंन  केन्द्र  की  स्थापना  गत  दिनों  की  गई  परन्तु  उसकी  क्षमता

 मात्र  15  कि०  मी०  तक  ही  सीमित  जिससे  जनपद  का  आधा  हिस्सा  भी  नहीं  लाभान्वित

 होता  जनपद  फैजाबाद  में  ही  अयोध्या  स्थित  है  जिसकी  ख्याति  सम्पूर्ण  विश्व  में  है  क्योंकि

 यह  मर्यादा  पुरुषोत्तम  राम  की  नगरी  इसी  जनपद  के  पूर्वांचल  में  स्थिंत  दरगाह  किछोढ़ा

 शरीफ  है  जहां  विदेशों  क ेलोग  भी  अपनी  मन्‍नतें  पूरी  करने  आते  जनपद  की  पूर्वी  तहसीलें

 अकबरपुर  एवं  टाण्डा  सबसे  बड़ी  तहसीलें  इन्हीं  दोनों  तहसीलों  में  स्थित  अकबरपुर  टाण्डा
 व  जलालपुर  नगर  पालिका  क्षेत्र  एवं  किछोढ़ा  शरीफ  व  सदर  तहसील  में  मोशाईगंज  टाउन

 एरिया  स्थित  है  तथा  काफी  संख्या  में  लोग  टेलीविजन  सैट  लगा  रहे  परन्तु  उसका  लाभ

 उन्हें  नहीं  मिल  पा  रहा  ऐसी  स्थिति  में  या  तो  फैजाबाद  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  की  क्षमता

 बढ़ाई  जाए  अथवा  अकबरपुर  में  एक  अन्य  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाए  जिससे  सम्पूर्ण
 जनपद  लाभान्वित  हो  सके  ।  धन्यवाद  ।”'

 ओ  चिस्तामणि  पाणिप्रही  :  मैं  चाहता  हूं  कि अगले  सप्ताह  के  सभा

 के  कार्य  में  निम्नलिश्वित  विषय  सम्मिलित  किए  जाएं  :---

 मानव-बलि  न  केवल  मानव  अधिकारों  के  ही  विरुद्ध  है बल्कि  शताब्दी  में  मानव  सभ्यता

 का  मजाक  भी  है  ओर  एक  घुणित  कृत्य  भी  काफी.मेहतत  से  विदेशी  शासन  के  दोरान

 इस  पाशविक  अपराध  का  भारत  से  सफाया  किया  गया  था  ।  लेकिन  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 मानव-बलि  के  इस  घृणित  कृत्य  की  भारत  में  पुनः  प्रचलन  हो  रहा  मानव-बलि  दी  जा  रही  है  ओर

 जादू-टोने  में  सेकड़ों  लोगों
 की

 बलि  दी  जा  रही  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन

 अमानवीय  कहृत्यों  को  मात्र  कानून  ओर  व्यवस्था  न  समझ  कर  इनकी  पूरो  तरह  से  जांच  की  जाए  ताकि

 मानवता  के  प्रति  इस  अमानवीय  कृत्य  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 भरी  प्रब्युल  रशीद  काबुली  :  में  चाहता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  के  सभा  के

 कारये  में  मिम्नलिखित  विषय  शामिल  किए  जाएं  ।

 भोपाल  गैस  त्रासदी  की  पहली  वर्षगांठ  के  अबसर  पर  श्रीराम  फूड  एवं  फर्टीलाइजस  लि०  से

 हुई  गैस  रिसाव  से  सारे  देश  में  अभूतपुर्वं  डर  की  लहर  फंल  गई  इस  दुघंटना  के  फलस्वरूप  एक

 बकील  श्री  चरणजीत  सिंह  वालिया  की  मृध््यु  हो गई  और  कई  अन्य  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  के  गहन

 देखभाल  बाडों  में  दाखिल  इसके  अलावा  हजारों  लोग  छाती  में  गले  में  खांसी  ओर

 उल्टी  से  परेशान  होकर  अस्पतालों  में  गए  इस  खतरनाक  दुघंटना  से  एक  दफा  पुनः  यह  मुद्दा  उठा  है
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 कि  फैक्टरियों  में  तोड़फोड़  और  दुषघंटनाओं  की  हालात  में  पर्यावरण  और  जहूरीखी  गैसों  से

 कंसे  निपटा  भोपाल  की  तरह  दिल्ली  में  भी  निस्संदेह  यह  साबित  हो  गया  है  कि

 वाली  फैक्टरियां  बड़े  शहरों  की  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  स्थित  जिससे  उनके  आस-पास  रह  रहे
 लौगों  की  जान  को  खतरा  पहले  भी  संसद  की  दोनों  सभाओं  और  सार्वजनिक  मंचों  पर  ऐसे  खतरों

 के  विरुद्ध  आवाज  उठती  रही  इस  वर्ष  भी  स्वरगंवासी  संसद  श्री  ललित  माकन  ने  ध्यानाकर्षण

 सूचना  के  रूप  में  लोक  सभा  में  राजधानी  में  इन  गैस-रिसावों  के  खतरों  को  जोरदार  ढंग  से  उठाया

 भारत  सरकार  अगर  आवश्यक  हो  एक  व्यापक  विधान  लाना  चाहिए  ताकि  दिल्‍ली  और  देश  के

 सभी  नगरों  से  तत्काल  ऐसी  फैक्टरियां  हटाई  जा  सकें  और  जनता  और  श्रमिकों  के  लिए  सुरक्षात्मक
 हपाय  किए  जा  सकें  और  इन  फैक्टरियों  को  चलाने  के  लिए  आचारसंहिता  बनाई  जा  सके  ।

 श्री  कं०  एन०  प्रधान  :  मैं  चाहता  हूं  कि सभा  के  अगले  सप्ताह  के  कार्य  में

 लिखित  मद  शामिल  की  जाए  :

 आजकल  मध्य  प्रदेश  में  देश  के  बैंकों  के बैंक  भारतीय  रिजवं  बैंक  का  काये  संचालन  क्षेत्र  भोपाल

 में  केवल  चार  विभागों  तक  ही  सीमित  ये  विभाग  बेंकिग  संचालन  और  ग्रामीण  आयोजन

 और  ऋण  विदेशी  मुद्रा  नियन्त्रण  विभाग  और  शहरी  बैंक  विभाग  ।

 जबसे  मध्य  प्रदेश  राज्य  की  स्थापना  हुई  भारतीय  रिजव॑  बेंक  का  नागपुर  स्थित

 देश  के  सबसे  बड़े  राज्य  की  मुद्रा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूछि  कर  रहा  रिजवं  बैंक  ने  पहले  ही
 करीब  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  अपने  मुख्य  कार्यालय  खोल  दिये  महाराष्ट्र  राज्य  में  रिजवं

 बैक  के  चार  कार्यालय

 निर्गेम  करंसी  नोटों  के  प्रचलन  और  उन्हें  पुनः  जारी  पुराने  सड़े-गले  नोटों  आदि

 के  जनता  के  लिए  नकदी  और  सिक्कों  को  देने  के  लिए  काउंटर  आदि  खोलने  की  सुविधाएं  प्रदान

 करेगी  ।

 बैंकिंग  विभाग  ए०  डी०  एण्ड  डी०  ए०  सरकारी/अधं-सरकारी,  स्वायत्तशासी

 निकाय  और  बैंकों  आदि  के  खातों  को  रखने  में  सहायता  करेगा  शलर  इन  एजेन्सियों  क ेजल्द  और  सुगम
 सम्पादन  में  भी  सहायता  प्रदान  करेगा  ।

 बैंक  का  लोक  विभाग  कार्यालय  जनता  ओर  सरकार  द्वारा  सरका री  प्रतिभा  ज॑से  राष्ट्रीय  रक्षा

 स्वर्ण  जी०  पी०  नोट्स  आदि  में  सरलता  से  निवेश  क  रमे  में  सहायता  करेगा  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पूर्ण  कार्यालय  खुलने  से  न  केवल  राज्य  के  शिक्षित  बेरोजगार  युककों
 को  ही  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त  बल्कि  बेंकिंग  संस्थानों  और  सरकार  द्वारा  अपने  का्षों

 में  माने  वाली  कई  मुश्किलों  से  छुटकारा  मिलेगा  ।

 बिमा  किसी  देरी  से  भोपाल  में  भारतीय  रिजय  बैंक  का  पूर्ण  कार्यालय  खोला  जाता

 चाहिए  ।
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 श्री  बसुदेव  झ्राचाय  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि
 अगले  सप्ताह  की  सभा  की

 कार्यवाही  में  निम्नलिखित  विषय  शामिल  किये  जाएं  :

 राज्य  सरकार  विधेयक  पारित  करके  केन्द्रय  सरकार  के  पास  राष्ट्रपति  जी  की  मंजूरी  के  लिए

 भेजती  रही  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  इन  विधेयकों  को  मंजुरी  देने  में  देरी  कर  रहो  केन्द्रीय

 कार  के  गैर-सहानुभूतिपूरवंक  रवेये  के  कारण  राज्य  सरकार  अपने  कार्यक्रम  लागू  करने  में  असभर्थ  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  यारित  विभिन्‍न  विधेयकों  पर  सभा  में  चर्चा  करना  आवश्यक  है  ।

 संसदोय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  सभा  में  चर्चा  के लिए
 विषयों  का  चयन  कार्य  मंत्रणा  समिति  द्वारा  किया  जाता  माननीय  सदस्यों  ने  जो  विचार  रखे  मैं

 निश्चय  ही  उन्हें  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  सामने  इसके  साथ  ही  मैं  एक  बात  कहना  चाहता
 जो  कि  मैंने  पिछती  भी  कही  यह  माननीय  सदस्यों  का  अधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  त्रिधय
 के  बारे  में  सुझाव  मैं  केवल  एक  सुझ्नाव  देना  मैंने  देखा  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  जो

 बातें  कही  हैं  वे  अन्य  प्रस्तावों  जेसे  नियम  377  आदि  के  अधीन  उठाये  जा  सकते  उन्हें  इस  बात  पर

 विचार  करना  लेकिन  श्री  काबुली  ने  जो  बात  उठाई  मैं  उप्तके  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  यह
 गैस  त्रासदी  के  बारे  में  मैंने  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  अपनी  ओर  आकर्षित  करने  की

 कोशिश  की  जब  मेरे  मित्र  सभा  का  बहिष्कार  कर  रहे  थे  मैं  सुबह  सभा  में  खड़ा  हुआ  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  भी  गैस  त्रासदी  के  प्रति  काफी  चितित  सरकार  इत्त  विषय  पर

 चर्चा  करने  को  उत्सुक  जैसा  कि  भध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  इस  पर  सोमवार  को  काये  मंत्रणा

 समिति  में  विचार  किया  हम  इस  पर  चर्चा  करने  को  काफी  उत्सुक  मैं  इसे  कार्य  मंत्रणा

 समिति  के  सामने
 ह
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  10  पर  आगे  चर्चा  हमारे  पास  केबल  15

 मिनट  का  समय  बाकी  इसके  बाद  हमें  गेर-सरका री  सदस्यों  के  विधेयकों  पर  चर्चा  करनी  मैं

 झता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  सोमवार  को  उत्तर  मैं  केवल  दो  सदस्यों  की  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 भव  श्री  पीयूष  तिरकी

 श्री  पीयूष  तिरकी  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  3:8  रण्ण  उद्योगों  को  रुणता  के  कारणों  कारणवार  की  गई  जांच  की  भोर

 विलाना  चाहता  ये  उद्योग  31-1  2-79  को  रुग्ण  थे  ।
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 अपनी  रिपोर्ट  में  रिजव  बैंक  ने  कहा  है  कि  52  प्रतिशत  इकाईयां  कुप्रवन्ध  और  प्रबन्ध
 जिनमें  निधियों  का  अपवर्तेन  और  उनके  आपस  में  झगड़े  आदि  कारण  प्रमुख  की  वजह  से  रुग्ण

 हुए  ।

 14  प्रतिशत  उद्योग  आरम्भिक  गलत  आयोजन  और  अन्य  तकनीकी  कमियों  के  कारण  रुर्ण

 हुए  ।  यह  पाया  गया  कि  66  प्रतिशत  भौद्योगिक  इकाइयां  कुप्रबन्ध  और  बेईमानी  के  कारणों  से

 रुग्ण  हुईं  ।

 अतः  विधेयक  में  स्वयं  प्रबन्धकों  में  से  बेईमान  व्यक्तियों  को  सहित  कठोर  दण्ड  का

 उपबन्ध  होना  प्रस्तावित  विधेयक  में  केवल  पूर्ण  रूप  से  रुगण  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कठोर

 वाही  का  उपबन्ध  किया  गया  कम्पनी  को  रुग्ण  बनाने  वाले  के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  का  कोई
 प्रावधान  नहीं  विधेयक  में  इसका  प्रावधान  किया  जाना

 न  केवल  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  को  बल्कि  इसमें  अन्य  छोटे-बड़े  औद्योगिक  उपक्रमों  और

 निजी  क्षेत्रों  को भी  शामिल  किया  जाना

 प्रस्ताविक  विधेयक  में  केवल  कम्पनी  का  निदेशक  मंडल  ही  रुग्णता  के  बारे  में  बी०  एफ०
 आई०  आर०  को  सूचित  कर  सकता

 मैं  समझता  हूं  कि  श्रमिकों  और  उनके  श्रम  संघों  को  भी  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  वे

 रुग्णता  के  बारे  में  बी०  एफ०  आई०  आर०  को  सूचित  कर  सके  और  ऐसा  वे  तब  कर  सकते  हैं  जब

 उनको  मजूरी  न  दी  गई  हो  या  कम्पनी  ने  भविष्य  निधि  आदि  का  अंशदान  तीन  माह  तक  जमा  न

 किया  हो  ।

 भविष्य  निधि  और  कर्मचारी  बीमा  योजना  के  अंशदान  का  काफी  पैसा  अभी  बकाया

 क्योंकि  उद्योगों  की  रुणणता  से  सबसे  अधिक  श्रमिक  ही  प्रभावित  होते  अतः  बोड़े  के

 सदस्यों  में  और  उसके  कार्यकरण  में  श्रमिकों  को  भी  मिलाया  जाना  जब  कोई  औद्योगिक  इकाई

 बन्द  हो  हो  श्रमिकों  को  देय  राशि  का  भुगतान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाना  ऐसा
 पाया  गया  है  कि  जब  कोई  इकाई  रुरणण  पाई  जाती  है  तो  संचालकगण  या  प्रबन्धक  आवश्यक  नहीं
 कि  आर्थिक  रूप  से  रुग्ण  ही

 क्या  श्रमिकों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  निदेशक  की  निजी  सम्पत्ति  या
 उसके  परिवार  की  सामूहिक  सम्पत्ति  को  जब्त  करना  जब  कभी  भी  कोई  इकाई  अन्‍्द  होती

 तो
 बी०  एफਂ  आई०  आर०  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  कि  वह  श्रमिकों  को  वैकल्पिक  रोजगार  दे

 या  उन्हें  बेरोजगारी  भत्ता  दे  ।
 ह

 eR  इसके  साथ  ही  रुग्णता  सम्बन्धी  मामलों  के  निपटारे  के  मामले  में  सभी  स्तरों  पर  श्रमिकों  को
 सम्बद्ध  किया
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 अस्त  मैं  मानतीय  मनन्‍्त्री  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  दलों  के  शिष्ट  मंडल  द्वारा

 इसका हल  5  को  प्रस्तुत  किये  गये  शापन  की  ओर  दिलाता  चाहता  उन्हें  इस  पर  विचार  कर

 इसका  हल  निकालतां  चाहिए  ।

 इसके  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  और  इस  पर

 देश  का  औद्योगिक  विकास  बहुत  हद  तक  निर्भर  करता  इस  विधेयक  को  संयुक्त  प्रवर  समिति

 को  सौंपा  जाना  चाहिए  ताकि  इस  सभा  में  इस  विषय  पर  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जा

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  रुग्ण  उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 सदन  में  बहस  हो  रही  इस  सम्बन्ध  में  मैं  दो-चार  बातें  कहना  चाहता

 सबसे  १हली  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उद्योग  रुग्ण  घोषित  होने  से  पहले  ही  उस  पर

 काबू  पा  किया  उद्योग  में  जबकि  90  प्रतिशत  पूंजी  सरकार  की  है  और  दस  प्रतिशत  पूंजी  मालिक

 उसके  बावजूद  भी  सरकार  गुलाम  बनी  हुई  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  आप  जो  भी  पूंजी  लगाना

 चाहते  वह  भी  कानून  के  अन्दर  ही  लगानी  बिल  में  यह  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो

 भी  पूंजी  सरकार  ने  लगाई  उसको  वापिस  करने  का  भी  प्रावधान  उसमें  होना  चाहिए  ।

 एक  बात  यह  भी  है  कि  प्रबन्ध  में  मजदूरों  का  साझा  नहीं  बना  पाए  अगर  हम  इसका  कानून
 बना  देते  तो  मजदूरों  से  ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  मिलेगी  ।  मजदूर  भी  समझेगा  कि  प्रबन्ध  में  हमारा
 भी  साझा  प्रबन्ध  के  अन्दर  में  मैं  भी सहयोगी  इससे  मजदूर  भी  अपनी  जवाबदेही  को  समझेगा

 और  उत्पादन  की  क्षमता  भी  बढ़ेगी  और  उत्पादन  प्रतियोगिता  बढ़ेगी  |  इस  प्रकार  हम  ज्यादा  से  ज्यादा

 उत्पादन  कर  सकेंगे  और  देश  मजबूत  बन  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  द्वारा  लगाई  गई  पूंजी  भी

 बच  यही  भी  एक  रास्ता  है  देश  में  समाजवांद  लाने  संविधान  के  अनुसार  देश  में  आप

 समाजवाद  लाना  चाहते  मगर  समाजवाद  लाने  के  लिए  कोई  वैध  रास्ता  नहीं  होता  उसके  लिए
 तो  रास्ता  बनाया  जाता  उसके  लिए  आपको  सही  रूट  बनाना

 ऐसी  स्थिति  में  कानून  के  द्वारा  यदि  आप  मजदूर  को  प्रबन्ध  में  साझा  बनाते  वो  उससे  ज्यादा
 से  ज्यादा  फायदा  होगा  ।  बहुत  से  उश्योगों  को  आपसे  ले  भी  लिया  गया  में  एक  उद्योग  जिसका

 नाम  है  गया  जूट  काटन्स  इसकी  हालत  खराब  मैं  वहां  पर  कामगार  यूनियन  का  अध्यक्ष

 रहा  हूं  ।  यूनियन  के  अध्यक्ष  के  लाते  मैं  मजदूरों  को  सजैशव  देता  था  |  मजदूर  जाकर  प्रबन्धक  को  कहता
 था  कि  आप  बैठाकर  हमको  पैसा  क्‍यों  दे  रहे  आप  रुई  का  प्रबन्ध  क्‍यों  नहीं  करते  आप  रुई  नहीं
 मंगाते  तो  कारखाना  तीन  दिन  बैठ  जाता  बयों  बैठ  जाता  है  ?  यह  सब  प्रबन्धक  की  गड़बड़ी

 हससे  प्रबन्धक  को  लिख-लिखकर  दिया  मैं  मापको  याद  दिलाना  चाहता  गत  वर्ष  मजदूरों  के

 नेताओं

 शास्त्री जी जो पहले पटना से संसद सदस्य इनके द्वारा वित्त मन्भी जी से भेंट की



 1  5  1907  रुग्ण  क्रौद्योगिक  कम्पनी  विधेयक  (

 लेकिन  उसका  अभी  तक  कुछ  नहीं  वहां  के  प्रबन्धक  के  पास  राजनीतिक  ताकत  वहां  से  वे

 हट  नहीं  उयका  नाम  इन  '***:-  को  आप  हटाते  नहीं  हैं  और  वहां  स्थिति  यह

 है  कि  सामान  बिका  जा  रहा  वह  मृतक  हो  रही  रुग्ण  नहीं  ।

 गया  जिले  में  सिर्फ  यह  एक  कारखाना  है  जिसमें  बहुत  गरीब  मजदूर  एम्पलाई  आप  इसको

 देखेंगे  तो  वहां  जो आठ  सौ  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  उनको  राहत  मिलेगी  ।

 मैं  आपसे  कहूंगा  कि  गया  में  इसमें  लाखों  लाखों  रुपये  की  गड़बड़ी  हुई  आप  एक  कमेटी

 अपनी ही  पार्टी  के  लोगों  की  कमेटी  बनाकर  इस  सारे  मामले  की  जांच  वहां  पर

 कांग्रेस  की  यूनियन  है  और  कांग्रेस  की  यूनियन  वाले  ही  यह  कहते  हैं  *****को  हटाया

 जाता  है  तो  भी  15  दिन  के  बाद  वे  लौट  आते  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नाम  बताए  जाने  की  अनुमति  नहीं  दे  नामों  को  कार्यवाही

 बुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ]
 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  मन्त्री  जी  जब  जवाब  दें  तो  बताएं  कि  गया  में  सुधार  किया

 जा  रहा  बिहार  में  गया  बहुत  पिछड़ा  हुआ  जिला  उद्योग  के  मामले  में  गया  में  केवल  यही  एक

 उद्योग  इस  उद्योग  की  भी  स्थिति  बदतर  आप  उसके  लिए  जांच  कमेटी  बनावें  जो  कि  यह  देखे

 कि  वहां  पर  क्या  हालत  हुई  आपके  सरकारी  लोगों  के  द्वारा  यह  हालत  हुई  वह  उद्योग  पूंजीपति

 बगे  के  हाथ  में  नहीं  आप  उसके  बारे  में  जांच  कमेटी  बिठाकर  सही-सही  स्थिति  का  पता  लगाएं

 और  वहां  जो  और  हालत  खराब  होने  जा  रही  है  उसको  पहले  से  ही  ठीक  करें  ताकि  वहां  के  मजदूरों

 को  राहुत  मिल  सके  ।

 [  भ्रमुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शान्ता  राम  नायक  ।  क्या  आप  अपना  भाषण  तीन  मिनट  में  समाप्त

 कर  सकते  हैं  ?  यदि  आप  कोई  सुझाव  देना  चाहें  तो  दे  सकते  मुझे  इतना  ही  कहना

 ठीक  मन्त्री  रुगण  औद्योगिक  कम्पनियां  विधेयंक  के  सम्बन्ध  में

 हुई  चर्चा  कां  उत्तर  सोमवार  को  अब  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्यों  पर  चर्चा  हम

 इस  पर  चर्चा  समग्र  से  कुछ  मिनट  जल्दी  कर  रहे

 **कार्यबाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 फसल  बीमा  निगम  विधेयक  6  1985

 3.27  भ०  प०

 गेर-सरकारोी  सदक्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्यों  संधंधीਂ  सलिति

 ध्ाठवां  प्रतिबेदत
 |

 थी  झार०  पी०  सुमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  --

 यह  सभा  4  1985  को  सन्ना  में  प्रस्तुत  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेप्रक्ों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :--

 यह  सभा  4  1985  को  सभा  में  प्रस्तुत  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 यकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 N

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  विधेयक  पुर:स्थापित  किए

 भरी  के०  रासासमूर्ति  :  अनुपल्थित  ।

 श्री  बालासाहेब  विसे  पाटिल  ।

 3.28  भ०  १०

 |
 फसल  बोसा।निगम  विधेयक

 ]

 शी  बालासाहेथ  बिले  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अपरिहवार्य  कारणों  से

 होने  वाली  हानि  से  कृषकों  के  हित  की  रक्षा  करने  क ेलिए  फसल  बीमा  कारबार  करने  के  प्रयोजनार्थ

 तथा  खाद्य  शोर  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  सहायक  उपाय  के  रूप  में  फसल  दीमा  निगम  की

 स्थापना  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  -

 6-1  2-85  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  +
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 15  1907  संविधान  विधेयक

 अप  रिहाये  कारणों  से  होने  वाली  हानि  से  कृषकों  के  हित  की  रक्षा  करने  के  लिए

 फसल  बीमा  कारबार  करने  के  प्रयोजनाथं  तथा  खाद्य  ओर  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के

 सहायक  उपाय  के  रूप  में  फसल  बीमा  निगम  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  बालासाहेब  विले  पाटिल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मानिक  अनुपस्थित  ।  श्री  दत्ता  सामंत  ।

 संविधान  विधयकਂ

 झनच्छेद  311  का  संशोधन

 [  प्रमुवाद  ]

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 भारत  के  संविधान  में

 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताथ  स्थीक्षत  हुभा  ।

 डा०  दसा  सामंत  ।  मैं  विधेयक  पुरःस्‍्थापित  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  थम्पम  थामस--अमुपल्थित  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  ।

 संविधान  विधेयक

 झानस्छेद  16  में  संशोधन

 +दिनांक  6.1  2-85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भांग  2,  में  प्रकाशित  ।
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 हिन्दू  विवाह  संशोधन  विधेयक  6  1985

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  कर  ने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 मे

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 मनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 हिन्दू  विवाह  संशोधन  विधेयकਂ

 ]

 श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  हिन्दू  विवाह  1955

 में  भर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :---

 हिन्दू  विवाह  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-
 पित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झीमती  जयस्ती  पटनायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 पे  रे
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  राममूरति--अनुपस्थित  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  पी०  एम०  सईद--अनुपस्थित  ।

 *दिनांक  6-1  2-85  के  भारत  के  अस्ताधारण  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 15  1907  )  नियम  के  निलम्बन के  बारे  में  प्रस्ताव

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  13--  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  ।0  1985

 द्वारा  प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  और  विचार  ।

 श्री  सोमनाय  रथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  के  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1985

 125  और  127  में  पर  वाद-विवाद  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 के  लिए  नियत  अगले  दिन  तक  के  लिए  स्थगित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है'*'*

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  प्राथमिकता  बनाए  रखते  सम्बन्धी  जो  दूसरा

 प्रस्ताव  उसका  क्‍या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रस्तुत  किया  जा  रह्दा  प्रश्न  यह  है  :--

 पक  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  के  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1985

 125  और  127  में  पर  वाद-विवाद  गैर-स  सदस्यों  के  विधेयकों  के

 लिए  नियत  अगले  दिन  तक  के  लिए  स्थगित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्रा  ।

 नियम  के  सिलम्बन  के  बआरे  में  प्रस्ताव

 ]

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  :--

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  30  के  उप-नियम

 (1)  के  उपबन्धों  और  नियम  29  के  परन्तुक  को  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  के  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  1985  125  झोर  127  में  पर

 जिसे  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के  लिए  नियत  अगले  दिन  तक  के  लिए  स्थगित

 किया  गया  के  सम्बन्ध  में  लागू  होने  से  निलम्बित  किया  ताकि  इस  विधेयक  को  बैल

 के  बिना  कार्य-सूची  में  प्रथम  मद  के  रूप  में  सम्मिलित  किया  जा  सके  ।/”
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है***

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  उसे  आप  मेरी

 बहुत  अधिक  उत्सुकता  या  अत्याधिक  सतकता  कह  सकते  सरकार  की  सुविधा  की  देखते  हुए  मुझे

 इस  पर  आपत्ति  लेकिन  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के  लिए  निश्चित  अगले  दिन  इस

 यक  को  अन्य  सभी  विधेयकों  से  पहले  रखा  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  हम  ऐसा  कर  रहे

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैंने  अपनी  वात  पूरी  नहीं  की  मैं  थोड़ा  ज्यादा  उत्सुक
 मैं  सदन  में  आने  से  पहले  काफी  पढ़कर  आता  श्रस्ताव  में  कहा  गया  है  सदस्यों  के
 विधेयकों  के  लिए  निश्चित  अगले  दिनਂ  |  हमारे  पास  जो  सूची  उसके  यह  20  दिसम्बर  को
 रखा  जाना  चाहिए  ।  मान  यदि  दैवयोग  से  किसी  कारण  यदि  20  दिसम्बर  को  सदन  की  बैठक

 नहीं  तब  फिर  चालू  सदन  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  और  कोई  दिन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 ऐसे  में  अगले  सत्र  में  भी  पहला  दिन  गैर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  क ेलिए  दिया  जाना

 बह  बात  अच्छी  तरह  समझ  ली  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  वह  स्पष्ट  है  ।

 )

 भरी  जो०  एम०  बनातवाला  :  सरकार  को  सुविधा  को  देखते  हमें  बिल्कुल  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संघालन  निययों  के  नियम  30  के  उप“भियम

 (1)  के  उपबन्धों  और  नियम  29  के  परन्तुक  को  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  के  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  1985  125  और  127  में  पर

 जिसे  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के  लिए  मियत  अगले  दिन  तक  के  लिए  स्थगित

 किया  गया  के  सम्बन्ध  में  लागू  होने  स ेनिलम्बित  किया  ताकि-हस  विधेयक  को  बेलट

 के  बिना  कार्य-सूची  में  प्रथम  मद  के  रूप  में  सम्मिलित  किया  जा  सके  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 )
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 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  कारण  है  ?

 उपाध्यक्ष  :  जिम  माननीय  सदस्य  ने  यह  विधेवक  पेश  किया  उन्होंने  भी  यह  बात

 मान  ली

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आप  क्यों  रूल्स  ससपेंड  कर  रहे  हैं  ?  क्यों  डिबेट  एडजोनन  कर  रहे
 आपਂ  लोग  क्‍यों  आसामਂ  ओर  के  चुनाव  के  चक्कर  -*

 )

 मैं  वाकआउट  करता

 श्री  खो०  जंभर  रेड्डी  समा-मजन  से  बाहर  चले

 ]

 :  अगला  व्रिषय  ।  और  आनन्द  पाठक  ।

 3.34  भ०  १०

 संविधान  विधेयक

 भाग  10  क  का  प्रस्त:स्थापन  )

 |

 मी  झानस्द  पाठक  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएਂ

 यहू  विधेयक  भारत  के  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिए  और  दाजिलिंग  जिले  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  बारे  में  विशेष  उपबंध  करने  के  लिए

 ये  बिल्लेष  उपनंध  हैं  और  संविधान  में  इन  उपक्षंधों  को  किसके  लिए  बलाया  जाना  है  ?

 विधेयक  के  खण्डों  के  साथ-साथ  और  कारणों  के  कथन  के  निष्पक्ष  अध्ययन  से  उपयुक्त  प्रश्नों  का

 स्पष्ठ  उतर  भिलਂ  जाएगा  और  विधेयक  के  प्रपोजन  की  धारणा  के  बारे  में  भी  स्पष्ट  हो  जाएगा  ।

 इस्च  विधेयक  में  बताया  है  कि  दाजिलिग  जिले  के  तीन  सथन  पहाड़ी  उप-मण्डलों  के  लोगों

 को  तथा  उसके  साथ  लगे  पश्चिमी  के  उन  जिलों  के  लोगों  को  जहां  नेपाली  भाषी  लोगों  का  बहुमत

 क्षेत्रीय  स्काथखतः  प्रदान  की  जाए  ।
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 6  1985

 न्ीिीःीस  सससस

 भ्रानन्‍द

 जैसा  कि  कानून  की  मांग  हो  व्यस्क  मताधिकार  के  आधार  क्षेत्रीय  प्रशासन  के  लिए  एक

 स्वायत्त  जिला  परिषद  का  गठन  किया  जाएगा  ।

 इस  जिला  परिषद  इस  क्षेत्र  क ेसंसद  सदस्य  और  पश्चिम  बंगाल  विधान  स्रभा  के  निर्वाचित

 सदस्य  पदेन  सदस्य  के  रूप  में  रहेंगे  ।

 इस  परिषद  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  और  भाषाई  तथा  अल्पसंख्यकों

 तथा  मारवाड़ी  जैसे  और  क्षेत्र  में  रहने  वाले  अन्य  लोगों  के  लिए  सीटें

 रक्षित  होगी  तथा  उन्हें  आवश्यक  संरक्षण  प्रदान  किया

 इस  जिला  परिषद  स्वायत्त  क्षेत्र  के सर्वांगीण  विकास  के  नियम  कानून  और  विनियमन

 बनाने  का  अधिकार  बशतें  कि  संसद  द्वारा  बनाये  गए  या  बनाए  जाने  वाले  या  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  विधान  सभा  द्वारा  बनाए  गए  कानून  इस  क्षेत्र  पर  लागू  हों  तो  यह  कानून  बभाएगी  ।

 यह  उपबन्ध  जिला  परिषद  द्वारा  क्षेत्र  की  विशिष्ट  स्थिति  और  परिस्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  बनाये  गए  कानूनों  की  सहायता  से  देश  के  कानूनों  को  सही  रूप  में  लागू  करने  में  बहुत  ही  सहायता
 करेगा  ।

 इसलिए  विश्वास  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  जिला  परिषद  द्वारा  बनाए  गए

 हत  कानूनों  का  संसद  या  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  कानूनों  के  साथ  कोई  विरोध

 राज्य  सरकार  के  अधिसूचित  आदेश  के  अनुसार  स्वायत्त  क्षेत्र  में  न्याय  के  प्रशासन  का  भी

 उपबन्ध  है  ।

 निधिਂ  के  गठन  कार्यकारी  समिति  की  स्थापना  उपाध्यक्ष  तथा  जिला  परिषद

 के  अन्य  पदाधिकारियों  आदि  की  नियुक्ति  के  लिए  भी  उपबन्ध  है  ।

 स्वायतत्ता  के  सिद्धांत  तथा  संकल्पना  को  पहले  से  ही  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  भारत  के

 संविधान  में  शामिल  कर  लिया  गया  हालांकि  इसे  सीमित  क्षेत्र  और  केवल  कुछ  प्रदेशों  तक  ही  लागू
 रखा  गया  है  ।

 असम  और  मेघालय  राज्यों  में  अनुसूचित  क्षेत्रों  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  तथा

 अब  त्रिपुरा  में  और  संघ  शासित  क्षेत्र  मिजोरम  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  244,  275  और  पांचवीं

 तथा  छठवीं  अनुसूची  में  स्वायतत्ता  के  सिद्धांत  और  संकल्पना  के  बारे  में  बात  कष्टी  गई  है  ।  यद्यपि  इन

 प्रदेशों  ओर  क्षेत्रों  क ेलग  उपयुक्त  अनुच्छेदों  तथा  अनुसूचियों  में  निश्चारित  शक्तियों  और  अधिकारों  से

 अधिक  की  मांग  करते  ताकि  स्वायतत्ता  के  अस्तित्व  को  वास्तविकता  प्रदान  की  जा  सके  ।

 दाजिलिग  का  यह  प्रस्तावित  स्वायत्तता  वाला  प्रदेश  उपय  कत  प्रदेशों  भोर  क्षेत्रों  की
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 श्रेणी में नहीं आता है। तथापि इस क्षेत्र के लोगों की स्थिति उपर क्त क्षेत्रों में रहने वाले  लोगों

 श्रेणी  में  नहीं  आता  तथापि  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  स्थिति  उपर  क्त  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  से  भिन्‍न

 नहीं  फिर  चाहे  वे  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जन  पिछड़े  अल्पसंख्यक  समुदायों
 में  आते  हो  या  न  आते

 लेकिन  यह  सही  है  कि  उनकी  अपनी  विशेष  अलग  अलग  रीति-रिवाज  तथा

 रुचि  और  अन्य  उन  विशेषताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  पश्चिम  बंगाल  तथा  देश  के  शेष  भागों  के

 लोगों  से  भिन्‍न  इन  लोगों  के  देश  के  प्रशासन  और  कार्यकलापों  में  भाग  लेने  के  लिए  पूरा
 क्षवसर  नहीं  दिया  गया

 समस्या  का  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  भारत  की  आजादी  के  लिए  उनकी  समर्पण

 के  आजादी  के  बाद  नए  भारत  का  पुन:निर्माण  करने  में  उनके  पर्याप्त  उनके  देश

 भक्त  पूर्ण  आग्रह  या  आवेश  तथा  आकांक्षा  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  तथा  राष्ट्र  जीवन  की  मुख्य  धारा

 में  उन्हें  नहीं  लाया  गया  है  ।

 इसलिए  उनमें  एकाकीपन  और  उन्हें  देश  की  मुख्य  धारा  से  अलग-थलग  रखे  जाने  की  भावना

 है  विदेशी  शासकों  ने  उन्हें  जान  बूक्षकर  अपने  स्वार्थ  के  लिए  आधिक  तथा  राजनीति  के

 क्षेत्र  मे ंपिछड़ा  रखा  और  ये  लोग  दशकों  से  यह  अनुभव  करते  रहे  कि  उन्हें  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  से

 थलग  इसलिए  रखा  जा  रहा  इसलिए  देश  के  अन्य  भागों  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  के  साथ-साथ

 उनकी  विशेषता  तथा  उनकी  विशेष  रुचि  सहित  उनके  स्वयं  अपने  आथिक  राजनीतिक  तथा  संस्कृति

 जीवन  के  विकास  और  उनकी  अलग  पहुचान  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  विकास  की  प्रक्रिया  में  उनके  संपूर्ण
 तथा  महान  योगदान  की  निरन्तर  मांग  रही  है  ।  यह  केवल  स्वायतत्ता  प्रदान  करके  की  सम्भव  होगा  ।

 जब  हम  स्वायतत्ता  के  लिए  मांग  के  इतिहास  को  देखते  हैं  तो  हमें  पता  चलता  है  कि
 विदेशी  शासकों  ने  इन  पहाड़ी  क्षत्रों  को  लम्बे  समय  के  लिए  या  रूप  से  बहिष्कृतਂ
 वर्गीकृत  किया  तथा  लोगों  को  देश  के  शेष  भावों  से  अलग-थलग  रखा  गया  इसलिए  दाजिलिग  के  लोगों
 के  लिए  स्वायत्तता  की  मात्रा  निरन्तर  की  गई  थी  ताकि  आजाद  भारत  में  इस  अन्याय  को  मिटाया  जा
 सके  ।

 मार्ले-मिन्टो  सुधारों  की  अवधि  से  ही  इस  क्षेत्र  के  लोगों  द्वारा  स्वायतत्ता  की  मांग  की  जाती

 रही  जिसे  बार-बार  दोहराया  गया  उन्होंने  साइमन  आयोग  तथा  आजादी  की  पूर्वस्ंध्या  पर

 सुप्रसिद्ध  गांधी  जिन्हा  समझौते  के  समक्ष  स्वायतत्ता  के लिए  अपने  मामले  को  उठाया  आजादी  के

 बाद  न  केवल  नेपाली  बोलने  वाले  लोगों  ने  बल्कि  क्षेत्र  के  सभी  राजनैतिक  दलों  ने  जिसमें  भारतीय

 राष्ट्रीय  भारतीय  साम्यवादी  गोरखा  लीग  भूटिया  तथा  लेपया  बार

 बिहारी  तथा  दाजिलिंग  के  अन्य  समुदायों  ने  एक  अप्रैल  1957  में  भारत  के

 तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  अन्दर  क्षेत्रीय

 स्वायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए  अपना  मामला  प्रस्तुत  किया  था  ।  उस  अवसर  पर  पश्चिम  बंगाल  विधान

 सभा  के  52  सदस्यों  ने  भी  उस  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  जिसे  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  प्रस्तुत

 किया  गया  उन्होंने  राज्य  पुनगंठन  आयोग  के  सामने  भी  जब  वहू  1955  में  दाजिलिंग  में  आया
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 अपने  मामले  को  रखा  यह  मांग  सदन  में  भी  समय-समय  पर  उठाई  गई

 हम  समझ  सकते  हैं  कि  विदेशी  शासक  तो  उपयुक्त  क्षेत्रों  के  लोगों  की  आकांक्षाओं

 आग्रहों  तथा  दावों  के  प्रति  असंवेदी  परन्तु  दुर्भाग्यवश  आजादी  के  बाद  भी  उनकी  उचित  तथा

 योचित  मांग  के  पक्ष  में  विचार  नहीं  किया  गया  इससे  इन  लोगों  में  निराशा  की  गहरी  भावना

 पैदा  हो  गई  जिसका  प्रतिक्रियावादी  तथा  निहित  स्वार्थ  वाले  लोग  लाभ  उठा  रहे  जिसके

 स्वरूप  ये  लोग  एक  पृथक  राज्य  लेडਂ  आदि  की  मांग  कर  रहे  इनमें  से  कुछ  तत्व  1950

 की  भारत  नेपाली  संधि  तथा  इसी  तरह  की  अन्य  बातों  के  निराकरण  की  भी  मांग  छर  रहे

 स्वार्थी  एवं  घृते  लोग  तथा  दल  इस  प्रकार  की  मांगों  का शोषण  कर  रहे  लाभ  उठा  रहे
 हैं  जिसका  परिणाम  होगा  देश  के  टुकड़े  ।  इस  तरह  की  स्थिति  में  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  दाजिलिंग
 में  कांग्रेस  के  एक  वर्ग  ने  दाजिलिग  में  अलग  से  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  क्षेत्र  की  भी  बात  कही

 तथापि  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  कि  हमारे  दल  में  मजदूर  वर्ग  के  आंदोलन  की

 मौजूदगी  के  कारण  ये  तत्व  साम्प्रदायि  दंगे  या  पृथकतावादी  आंदोलन  नहीं  पैदा  कर  सके  हैं  अन्यथा

 बहां  विस्फोटक  स्थिति  होती  ।

 इसलिए  देश  के  विकास  और  राष्ट्रीय  एकता  की  प्रगति  में  नेपाली  बोलने  वाले  लोगों  में

 झक्ति  आवेग  का  लाभ  उठाते  हुए  तथा  राष्ट्रीय  विकास  और  प्रगति  की  मुख्य  धारा  में  ले  जाते  हुए
 और  उनके  अन्दर  यहां  का  होने  की  भावना  को  बेठाते  विखंडनशील  तत्वों  को  अलग  करते  हुए  मैंने  जैसा

 कि  ऊपर  बताया  मैं  सरकार  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  भीतर  दाजिलिंग  के  लोगों  के  लिए  क्षेत्रीय

 स्वायत्तता  की  लोकतंत्रीय  मांग  को  स्वीकार  करने  का  आग्रह  करता

 जटिल  पमस्या  का  यह  एक  मात्र  और  व्याबहारिक  हल  यह  कोई  मलगाव  की  मांग  नहीं
 बल्कि  सिर्फ  इसके  विपरीत  है  ।  यह  सीमित  राष्ट्रवादी  अलगाव  की  मांग  नहीं  है  बल्कि  लोकतांत्रिक
 सिद्धांतवादी  और  संवैधानिक  मांग  है  ।

 दाजिलिंग  के  लोगों  की  इस  मांग  का  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  लोकतांत्रिक  लोगों  ने  समर्थन
 किया

 पश्चिम  बंगाल  की  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  इस  मांग  को  1967  और  1969  में  अपने
 क्रम  सम्मिलित  किया  पश्चिम  बंगाल  की  बामपंथी  मोर्चा  सरकार  ने  इस  मांग  को  अपने  34  सृत्री
 कार्यक्रम  में  न केवल  रखा  था  बल्कि  नेपाली  भाषा  को  सांविधानिक  मान्यतः  के  लिए  मांग  तथा
 घान  की  आठवीं  अनुसूची  में  इसको  शामिल  करने  और  नेपाली  भाषा  का  समग्र  विकास  करने  के  लिए
 नेपाली  अकादमी  को  गठित  करने  की  मांग  का  भी  समर्थन  किया  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने  2  जुलाई  1977  और  23  सितम्बर  1981  को  सर्वंसम्मति  से
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 पारित एक प्रस्ताव में दाजिलिग के लोगों को स्वायत्तता देने की मांग को है और  ै
 पारित  एक  प्रस्ताव  में  दार्जिलिंग  के  लोगों  को  स्वायत्तता  देने  की  मांग  की  है  ओर  केन्द्र  सरकार  से  इसे
 स्वीकार  करने  का  आग्रह  किया

 बामपंथी  सभो  पार्टियों  के साथ-साथ  विधान  सभा  में  विरोधी  दलों  सहित  कांग्रेस  ने  इपत  मांग

 को  अपना  समर्थन  दिया  है  ।

 यह  उचित  समय  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  सर्वंसम्मत  मांग  को  मानकर  इस  विधेयक

 को  इस  सदन  में  पारित

 मैं  इस  मांग  को  इसलिए  नहीं  उठा  रहा  क्योंकि  मैं  उत्त  विशेष-क्षेत्र  या  एक  बिशेष  समुदाय
 से  संबंधित  बल्कि  श्रमिक-बर्ग  के  प्रतिनिधि  के  रूप  एक  साम्यवादी  के  रूप  में  श्रमिक  वर्ग  की

 एकता  में  बिता  किसो  रुकावट  के  देश  को  एकता  और  अखंडता  के  लिए  खड़ा  और  इस  मांग  का

 यहां  संसद  में  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।

 हम  विभिन्‍न  राष्ट्रीयताओं  के  उन  लोगों  के  लोकतांत्रिक  आग्रह  का  समर्थन  करते  हैं  जो

 विक  स्वायत्तता  लिए  देश  में  रहते  हमने  विभिन्‍न  राष्ट्रीयताओं  के  लिए  वास्तविक  समानता  तथा

 स्वायतत्ता  और  लोकतांत्रिक  राज्य  की  रचना  के  विकास  के  आधार  पर  भारतीय  संध  की  एकता  की

 प्रगति  तथा  सुरक्षा  के लिए  काम  किया  इसलिए  हम  राज्यों  को  अधिक  शक्ति  देने  की  मांग  सहित
 तथा  उनको  वास्तविक  स्वायत्तता  के  साथ  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  की  पुनः  रचना  के  लिए  आग्रह  कर

 रहे  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  हमारे  पास  कमजोर  केन्द्र  हम  राज्य  ओर  कंद्र  दोनों  में  बिना

 किसी  असमानता  के  मजबूत  करना  चाहते

 परन्तु  दुर्भाग्पवश  हमारे  देश  में  बुजंआ  जमीदार  सरकार  की  पूंजीवादी  नीति  ने  केन्द्र  को

 बूत  तथा  राज्यों  को  कमजोर  बनाया

 3.50  भ०  प०

 एन०  बेंकट  रस्‍्तस  पीठासीन

 इसलिए  राजनीतिक  ढांचे  में  कुठां  तथा  असमानता  का  जहर  भर  दिया  है  और  देश  के  विभिन्‍न
 भागों  में  विखंडनशील  तथा  पृथकतावादी  प्रवृत्तियां  उत्पन्न  हो  गई  हैं  तथा  हमारे  देश  को  अस्थिर
 बनाने  के  लिए  साम्राज्यवादी  शक्तियां  इस  स्थिति  का  फायदा  उठा  रही  हैं  ।

 यदि  हम  इन  प्रक्ृत्तियों  के  विमद्ध  लड़ना  चाहते  हैं  आपको  लोगों  को  एक  करना  होगा
 तथा  समानता  के  आधार  पर  देश  को  एक  करना  होगा  और  विकास  गतिविधियों  के  मामलों  में  लोगों  को

 शामिल  करना  होगा  तथा  लोकतांत्रिक  आधार  पर  व्यक्षितयों  का  केन्द्रीयक रण  के  द्वारा  प्रशासन  करना

 होगा  ।

 भारत  जैसे  एक  विशान  देश  को  शक्तियों  के  केकद्रीयकरण  से  मजबूत  नटीं  बनाया  जा  सकता

 299



 संविधान  विधेयक  6  1985

 प्रानन्द  पाठक  |

 हमारे  देश  में  धर्म  आदि  के  रूप  में  बहुत  विविधताएं  इसलिए  हमें  वास्तविक  रूप

 में  एकता  के  अर्थ  को  समझना  होगा  ।

 लेकिन  सत्ताथादी  शासन  करने  के  लिए  आप  केन्द्र  के  हाथों  में  सभी  शक्तितयों  का  केन्द्रीयक रण
 करना  चाहते  जो  लोगों  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  के  आधार  पर  अलोकतांत्रिक  तथा  निष्ठुर  बदले

 में  निरोधात्मक  उपाय  बढ़ाने  की  कोशिश  करता  है  लेकिन  अब  लोग  सचेत  हो  गए  हैं  तथा  इस  प्रकार

 की  प्रवृत्तियों  के  विरुद्ध  लड़  रहे

 यदि  आप  लोकतांत्रिक  सिद्धांत  के  बारे  में  गम्भी  रतापूर्वक  विचार  कर  रहे  हैं  तो आपको  जनता

 को  सही  रूपए  में  मूल  अधिकार  देने  आपको  यह  बात  सुनिश्चित  करनी  कि  जनता  विकास  तथा

 प्रशासन  कार्य  में  भाग  ले  ।  आपको  सत्ता  के  विकेन्द्रीयकरण  से  और  इसको  ग्रामीण  स्तर  तक  ले  जाने  के

 लिए  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  सरकार  जनता  जनता  के  लिए  है  और  जनता  द्वारा  चलाई  जाती

 यथा  में  तो  यही

 यही  गांधी  जी  और  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  प्रस्तुत  किया  और  अपने  जीवन  काल  में

 शाते  रहे  ।  कितु  आप  इस  सिद्धांत  को आजकल  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहते  यदिਂ  समस्या

 हमारे  देश  का  ढ़ांचा  और  हमारे  संविधान  का  स्वरूप  संघीय  माना  जाता  है  कितु  वास्तव  में  यह

 ऐसा  नहीं  है  ।

 हस  प्रकार  आप  उन  सभी  सिद्धांतों  तथा  मूल्यों  को  छोड़  रहे  हैं  जिनके  लिए  भारत  क्री  जनता

 विदेशी  शासकों  के  विरुद्ध  कई  वर्षों  तक  लड़ती  रही  और  अपने  जीवन  का  बलिदान  किया  ।

 अतः  अब  समय  आ  गया  है  कि  आप  इस  समस्या  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  और  हमारे

 देश  के  लोकतन्त्र  के  अनुरूप  अपनी  नीति  को  बदल  दें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  इस  विधेयक  का  समर्थत  करता  हूं  और  सदन  के  सभी  वर्गों  से इस

 विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  जोर  देता  हूं  ।  महोदय  इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धम्यवाद  देता
 ञ्ः

 भरी  रास  प्यारे  पनिका  :  सभापति  अपने  सहयोगी  श्री  आनन्द  पाठक

 द्वारा  जो  संविधार  संशोधन  विधेयक  लाया  गया  उसका  तो  मैं  पुरजोर  विरोध  कर  रहा  लेकिन  इस

 संविधान  संशोधन  विधेयक  के  माध्यम  से  जिन  बातों  की  ओर  उन्होंने  संकेत  किया  मैं  उनका  तहेदिल
 से  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बात  सही  है  कि  देश  में  कुछ  ऐसे  हिस्से  और  कुछ  ऐसे  भाषा-भाषी  लोग  जिनको
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 श्ि्््िी  जखाणय्य्प्पफ्प्म्म्प्ग्»-जेकफसचनराराोाोनक--ओओ.र...../ह8ह80््ू
 निश्चित  तौर  से  यदि  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  लाना  है  तो  उनके  बिकास  के  लिए  कुछ  अलग  कार्यक्रम
 अपनागे  यह  बात  सही  जैसा  इन्होंने  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  और  कारणों  में  यही  नहीं
 कि  स्वतंत्रता  के  बाद  से  बल्कि  उसके  पूर्व  से  हमारे  दाजिलिंग  जिले  के  5  मंडलों  के  लोग  इस  बात  के
 लिए  आन्दोलित  हैं  कि उनको  एक  अलग  से  सुविधा  का  अधिकार  दिया  जाये  ।

 यही  वे  ऐसा  अनुभव  करते  हैं  कि  राष्ट्र  धारा  में  जो  उनका  त्याग  रहा  है  और  जो  उनका
 योगदान  रहा  है  बह  उसके  अनुरूप  नहीं  हो  रहा  यह  सही  है  कि  नेपाली  भाषा-भाषी  लोगों  का  अपने
 देश  जहां  तक  सुरक्षा  का  प्रश्न  बहुत  ही  अधिक  योगदान  रहा  इससे  किसी  को  भी  इंकार  नहीं

 लेकिन  हमें  राष्ट्रीयता  की  भावना  को  भी  देखना  है  और  हमें  उन  तम्राम  मौलिक  बातों  को  भी
 देखना  होगा  जो  हमारे  भारतवर्ष  में  एकता  को  अक्षुण्ण  बनाने  में  बाधक  हो  सकती  आप  जानते  हैं
 स्वतंत्रता  के  बाद  भाषावार  राज्य  बनाने  का  जो  आन्दोलन  देश  में  चला  उसके  क्‍या  नतीजे
 उसके  आधार  पर  राज्यों  का  रिआर्गेनाइजेशन  गया  ले  किन  सब  भी  किसी  को  संतुष्टी  नहीं  मिली

 हाल  ही  में  हमारे  यहां  के  एक  बड़े  राज्य  के  तीन  राज्य  बने  |  पंजाब  पहले  उसके  बाद  हरियाणा
 ओर  फिर  हिमाचल  प्रदेश  बना  ।  आप  देखें  धर्म  या  भौगोलिक  परिस्थितियों  के आधार  पर  हम
 राज्यों  का  निर्माण  करेंगे  और  स्वायत्तता  देते  जायेंगे  तो  देश  में  जो  एकता  और  अखंडता  की  भावना

 है  उसको  धक्का  लग  सकता  ठीक  पंडित  जी  ने  नेपाली  भाषा  को  अन्य  15  राष्ट्रीय  भाषाओं  में

 जोड़  दिया  था  लेकिन  कई  जगहों  से  अन्य  भाषाओं  को  भी  जोड़ने  के  आन्दोलन  चल  रहे  साथ  ही
 साथ  क्षेत्रीय  अधार  पर  भी  आन्दोलन  चलाए  जा  रहे  हैं  जैसे  कि  झारखंड  आन्दोलन  चल  रहा  है  या

 विदर्भ  का  आन्दोलन  चल  रहा  हमारे  प्रदेश  में  भी  कुछ  ऐसे  तत्व  हैं  जो  चाहते  हैं  कि  पहाड़ी  क्षेत्र

 अलग  हो  जाए  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  अलग  हो  जाए  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  भी  अलग  हो  इन

 आन्दोलनों  के  चलते  अन्ततोगत्वा  यह  भावना  हमारे  राष्ट्रीय  एकीकरण  की  भावना  के  विपरीत

 जायेगी  ।

 टोक  है  आज  आपने  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  इस  विषय  पर  इस  संदन  को  विचार  करने  का

 मोका  प्रदान  किया  है  और  हमको  सोचना  होगा  कि  कब  तक  हम  इन  संक्रीर्ण  भावनाओं  को  लेकर

 प्रान्तीयता  वर्ण  और  जात-पांत  के  आधार  पर  एक  एक  जिले  में  राज्य  का  निर्माण

 करते  मैं  समझता  हूं  पूरा  सदन  इससे  अपनी  असहम्नति  प्रकट  करेगा  इसमें  कोई  भी  शक  नहीं  है  ।

 हमारे  बंगाल  के  साथो  यहां  बैठे  हैं  वे  जानते  होंगे  कि तीन  चार  साल  पहले  कलकत्ता  में  झारबंड  के

 लिए  कितना  विशालतम  जुलूस  निकाला  गया  तो  आएदिन  इस  प्रकार  की  गड़बड़ियां  होती  रहती

 हैं  ।  कया  देश  इस  चीज  से  भली  भांति  अवगत  नहीं  है  कि  हम  देश  में  आए  दिन  विधटनकारी  प्रवृत्तियों  को

 जन्म  देते  जा  रहे  हैं  ?  इसलिए  मैं  सदन  से  तथा  प्रस्तावक  महोदय  से  भी  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  पर

 गम्भी  रता  के  साथ  विचार  पिछले  दिनों  जब  इस  सदन  में  प्लानिक  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा

 हुई  तो  हमने  देखा  कि  इस  देश  के  जो  पिछड़े  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षेत्र  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्र  रेगिस्तानी

 बाढ़  या  ट्राइबल  एरियाज  हैं  उनके  विकास  के  सम्बन्ध  में  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  और  मांगें  करनी  भी  चाहिएं

 लेकित  इसके  पीछे  कोई  स्वायत्तता  की  भावना  नहीं  लेकिन  प्रस्तावक  महोदय  ने  जो  बिल

 प्रस्तुत  किया  है  उसमें  यद्यपि  उन्होंने  यही  कहा  है  कि  उस  क्षेत्र  क ेलिए  एक  अलग  से  जिला  परिषद  का

 गठन  किया  जाए  परल्तु  अन्य  प्रदेशों  की  जिला  परिषदों  से  यह  बिलकुल  भिन्न  होगी  गयोंकि  पूरे  44
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 राम  प्यारे

 है
 के  मन  में  ऐसी  जिज्ञासा  उत्पन्त  हो-क्योंकि  वह  एक  संवेदनशील  इलाका  अन्य  देश  से  सीमा  जुड़ो

 हुई  है  उनमें  ऐसी  भावना  पैदा  हो  कि  हम  अलग  से  ही  अपनी  स्टेट  क्यों  न  कायम  इस  प्रकार

 की  भावना  उनमें  आ  सकती  है  इसलिए  इस  प्रस्ताव  को  बिल्कुल  नहीं  मानना  चाहिए  ।

 अधिकार  दैना  बाहते  यदि  यह  सभी  अधिकार  मिल  जाएं  तो  यह  स्वाभाविक  होगा  क्रि  वहां  के  लोगों

 4.00  म०  प०

 सारे  के  सारे  44  बिन्दु  आपने  इस  बिल  में  शामिल  कर  लिए  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  सारे

 के  सारे  राज्य  सरकार  के  अधिकार  आप  समाप्त  कर  बिल  में  एक  जगह  इंडियन  फारैस्ट

 1927  के  अनुसार  अधिकार  राज्य  सरकार  का  होगा  या  केन्द्र  सरकार  को  हो  |  आपने  ही
 सारे  अधिकारों  को  समाप्त  कर  दिया  मैं  ऐसे  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  और  पुरजोर  विरोध

 करता  ऐसी  परिस्थिति  अभी  देश  में  नहीं  आई  है  कि  इस  मांग  को  स्वीकार  किया  जा  यह
 बात  सही  है  कि  नेपाली  भाषा-भाषी  लोगों  का  विकास  हो  ।  उनके  आर्थिक  विकास  के  सांस्कृतिक
 विकास  के  उनकी  प्तांस्कृतिक  धरोहर  को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  को  काम  करना

 इसीलिए  अभी  हाल  ही  में  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  ने  देश  में  पांच  सांस्कृतिक  केन्द्र  बनाने  का  निर्णय

 किया  है  ।  एक  केन्द्र  पूर्व  में  भी  जब  पूर्वी  क्षेत्र  का  सांस्कृतिक  केन्द्र  तो  उसके  माध्यम  से

 आपकी  जो  सांस्कृतिक  धरोहर  जो  भाषा  जो  रीति-रिवाज  उसको  सुरक्षा  को  भी  पूरी  व्यवस्था

 होगी  ।  यही  उद्देश्य  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जाहिर  किया  अभी  हाल  ही  में  एक  केन्द्र  का उद्घाटन
 भी  किया  इसी  प्रकार  देश  के  षांच  हिस्सों  में  भी  केन्द्र  बनने  जा  रहे  हें  ।  हमारी  सरकार  की  नीतियां

 ऐसी  हैं  कि  सारे  हिन्दुस्तान  को  एक  सूत्र  में  बांधने  का  काम  कर  रहे  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन

 करना  चाहता  था  कि  आप  इस  प्रस्ताव  को  वापिस  ले  क्योंकि  हम  उसी  रास्ते  पर  चल  रहे

 यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  पंजाब  और  असम  की  समस्या  हल  हो  गई  देश  में  जो  काफी

 बेचनी  वह  बेचनी  दूर  हो  गई  लेकिन  अभी  हाल  ही  में  आपने  देखा  कि  हरियाणा  के  मु  ध्य  मंत्री

 ने  कह  दिया  कि  हिमाचल  प्रदेश  ओर  पंजाब  को  एक  बना  दिया  ये  सब  विधटनकारी  प्रवृत्तियाँ

 उन  प्रवृत्तियों  को  रोकने  के  लिए  ऐसे  प्रस्ताव  को  लाना  उचित  नहीं  मैं  महसूस  करता  हूं  कि

 आप  उस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  उनकी  जन  आकांक्षाओं  के  उनकी  भावनाओं  के

 अनुरूप  आए  ऐसा  बिल  ला  सकते  लेकिन  आपको  देखना  है  कि  यह  प्रशत  केवल  तीन  मंडलों  का  नहीं

 है  ।  उनको  स्वतन्त्रता  देकर  आप  भावनाओं  को  नहीं  बदलेगे  ।  मैंने  अभी  झारखण्ड  की  बात  इसी

 प्रकार  आन्ध्र  प्रदेश  को  भी  अलग-बलग  करने  की  बात  कही  जा  रही  कहों  ट्राइबल  देः  नाम

 कहीं  धमं  के  नाम  पर  दक्षिण  भारत  में  इस  प्रकार  की  भांवनाएं  बढ़  रही  है  |  कई  राज्यों  खास  कर

 पिछड़े  हुए  क्षत्र  भाषा  के  नाम  पर  राजनीति  चलाई  जा  रही  इसलिए  जहां  तक  उनके  विकास

 का  प्रश्न  उनके  आर्थिक  विकास  का  प्रश्न  हम  सरकार  से  मांग  करना  चाहते  हैं  क  देश  में  जो  ऐसे

 पिछड़े  हुए  क्षेत्र  उनके  लिए  विशेष  रूप  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  धनराशि  की  व्यवस्था
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 चाहे  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  की  बात  हो  या  राजस्थान  के  डैजर्ट  की  बात  इनके  विकास  के  लिए
 आपको  व्यवस्था  करनी

 बन  कम

 हमारे देश में अनेक भाषायें अनेक बोलियां अनेक धर्म विविधता में एकता लिए एकता की भावना को पनपाने के लिए कोशिश करती सर्वेजना सुद्चिनों जब मैं यह कठ्पना करता हूं कि सब सुद्धी तो अलग-अलग होने की क्या जरूरत इसलिए मैं यह चाहता हैं कि यह तय हो जाए कि भाषा के नाम धर के नाम जाति के नाम क्षेत्र के नाम पर कभी कोई अलगाव की बात नहीं भारतवर्ष के साथ दुनिया में कितने देश स्वतन्त्र हुए आज उनकी हालत कया है ? हमको छोड़कर सारे के सारे देश अपने-अपने स्वार्थों में फंस गए वहां पर मिलिटी शासन हो गये हम बचे हमारा भारतवर्ष बचा वह अपनी संस्कृति के कारण । हमारे यहां जो विविधता है और उसका जो हमारे देश में समादर किया जाता उसके कारण हम बचे हैं | मैं बिल प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिए देश के लिए ऐसे बिल न लाएं जिससे कि देश में अलगाववादी भाव इसी तरह से हमारे देश के नेपाली भाषा बोलने वाले भाई भी इस देश के अंग वे हमसे अलग कैसे हो सकते हैं । में एक बात कहना चाहता हमारे विधि मन्त्री जी बैठे हुए हमारी सरकार सातवीं वर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए काम जैसे कि उसने पव॑तीय क्षेत्रों के विकास के लिए और मूल चन्द डागा जी खुश हैं कि डेजट एरियाज के विकास के लिए भी शतप्रतिशत राशि देने की बात की प्लानिंग कमीशन ने जो 6 प्रकार के क्षेत्र धोषित किए हुए उनमें इन्हें भी शामिल कर लिया मैं ऐसा मानता हूं कि अगर लोगों का विकास होने लगेगा तो यह जो भावना भा रही है वह उनमें से हट जाएगी । मुझे मालूम है कि जहां छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड को मांग हो रही है वह इसलिए हो रही है कि वहां का आदिवासी अत्यन्त पिछड़ा हुआ आथिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी । आप कल्पना नहीं कर सकते जो स्थिति वहां वहां का आदिवासी रोजी-रोटी के लिए काम धंधे के लिए अन्य राज्यों में जा रहा है और वहां भी उसका शोषण हो रहा अगर वहां के लोग सामाजिक न्याय की बात अपने विकास की बात करें तो उनके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना इसी तरह से बस्तर के आदिवासी इलाके हैं वे भी अगर ऊपर उठने के अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसको भी माना जाना चाहिए लेकिन अगर वे स्वायत्तता की बात करें तो उसको नहीं माना जाना चाहिए । उनको राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए भी प्रयास किए जाने हमने अपने संविधान के द्वारा सभी को समता का अधिकार दे दिया लेकिन समता का अधिकार दे देने से ही काम नहीं चलता जब तक अधिका र के साथ अवसर प्रदान न किए जाएं तब तक समता का अधिकार कैसे मिलेगा । हम जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समता के अवसर प्रदान उनको ऐसी विशेष सुविधाएं दें जिनसे कि समता प्राप्त कर लाभ उठा एक लड़का जो शहर के कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ता उससे दाजिलिग के किसी मंडल में किसी मास्टर ने पढ़ा हुआ लड़का कैसे 303
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 शक  कम  काराइ2-+  कक  कक  इयर  पदक  अ  ५४  मान  कमा  कक  न  वाकन+०न्‍  मम

 कम्पीट  कर  सकता  वह  नहीं  कर  सकता  इसलिए  समता  के  साथ-साथ  समान  अवसर भी  प्रद्न

 किये  जाने

 हमारा  दार्जिलिंग  जो  कि  सीमा  पर  स्थित  एक  ऐतिहासिक  ओर  रमणीक  स्थान  उस

 पर  हमको  गवं  उसके  तीन  मंडल  जो  खास  कर  पहाड़ी  हैं  उनके  विकास  के  लिए  सरकार  विशेष

 प्रयत्न  अगर  उनके  विकास  के  लिए  काम  होगा  तो  हमारे  माननीय  सदस्य  की  जो  भावना  जिसका

 कि  हम  स्वागत  करते  वह  पुरी  होगी  और  फिर  स्वायत्तता  की  बात  नहीं  मैं  माननीय  सदस्य  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  आप  कांस्टीट्युशनल  अमेंडमेंट  बिल  लाए  हैं  और  इसके  द्वारा  स्वायत्तता

 की  मांग  कर  रहे  यह  इस  नाजुक  घड़ी  में  किसी  प्रकार  से  भी  नद्धों  माना  जा  सकता  इसलिए  मैं

 इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  मुझे  बड़ी  खुशी  होती  यदि  हमारे  मित्र  आनन्द  पाठक

 जी  बजाए  स्वायत्तशासी  परिषद्‌  की  मांग  करने  के  ये  मांग  करते  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  जो  पिछड़े  हुए
 इलाके  पं  तीय  इलाके  उनके  लिए  और  अधिक  पैसा  दिया  जाए  और  प्लानिंग  कमीशन  में  उनके

 लिए  विशेष  व्यवस्था  की  जाए  ।  मेरे  विचार  से  इस  बिल  को  लाते  वक्‍त  उनके  मन  में  जो  आंतरिक  प्रेरणा

 रही  दिल  के  अन्तर  की  वह  यह  रही  होगी  कि  दाजिलिंग  का  एरिया  ऐसा  है  जिससे  लगे  हुए  दूसरे
 एरियाज  हैं  जिनका  विकास  नहीं  हो  जितना  विकास  पश्चिम  बंगाल  के  और  इलाकों  का  हुआ

 श्री  नारायण  चौबे  :  ये  तो  दिल  की  बात  बोलते  हैं  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  अब  मैं  क्या  कर  सकता  चोबे  जी  का  दिल  ही  नहीं  बाहर  स ेलाल
 जहूर  पर  दिल  के  अन्दर  कोई  लाली  नहीं  बची  ।  अगर  बची  होती  तो  दिल  के  जजबातों  को  समझने
 की  कोशिश  करते  ।

 स्वायत्तशासी  परिषद  या  जिला  परिषद  बता  देने  स ेकोई  काम  नहीं  चल  सकता  ।  हमारे  सामने

 बड़ा  लंबा  इतिहास  है  राज्यों  के  पुनगंठन  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  को  गठित  किया  लेकिन
 उससे  कहीं  आक  र  कोई  बात  रुकी  कहों  क्राकर  बात  ठह्ृरी  नहीं  आज  भी  देश  के  विभिन्न
 अंचलों  में  इस  प्रकार  की  मांगें  उठती  रहती  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  में  ही  कई  ब।र  हम  इस
 प्रकार  के  प्रश्नों  को  उठा  चुके  पश्चिन  बंगाल  में  भी  गोरखा  लंण्ड  की  मांग  दाजिलिग  एरिया
 के  लिए  स्वायत्तशासन  की  संचाल  एरिया  के  लिए  अलग  नक्सलाइट  की  अलग  इन  सब
 के  बीच  कहीं-न-कहीं  आधथिक  धारणा  स्रोत  रही  है  और  जहां  तक  आधिक  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  की
 भावना  श।मिल  मैं  समझता  हूं  कि इस  सदन  का  कोई  सदस्य  ऐसा  नहीं  होगा  जो  न  चाहता  हो  कि

 हर  क्षेत्र  का समान  रूप  से  आथिक  विकास  हो  ।  मेरे  विचार  से  बिल  भले  भी  व्यावहारिक  न  हो
 मगर  इस  बिल  के  जरिए  हमको  कुछ  व्यावहारिक  बातों  पर  विचार  करने  का  जरूर  मौका  मिलता
 जिनके  अधीन  हम  कह  सकते  हैं  कि  अब  केन्द्रीप  सरकार  को  ऐसे  पिछड़े  हुए  इलाकों  के  लिए  जहां  के

 उडीड

 .
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 लोग  आज  भी  विकास  की  मालिक  आवश्यकताओं  को  प्राप्त  नहीं  कर  प(ए  जहां  आज  भो  विकास

 बहुत  कम  हुआ  है  जबकि  हम  देश्व  रहे  हैं  कि  देश  के  अन्दर  जो  हमारे  दूसरे  शहर  हैं  और  उस  क्षेत्र  के
 चारों  तरफ  के  जो  क्षेत्र  हैं  उनका  बहुत  विकास  हो  गया  ऐसे  समय  में  वहां  के  लोगों  के  मन  में

 कसमस।हट  भावनाएं  हों  तो  उसको  यहां  पर  रखने  का  इससे  अच्छा  मौका  और  नहीं  मिल

 इसलिए  मैं  अपने  मित्र  आनन्द  पाठक  जी  को  इस  बात  की  बधाई  देना  चाहूंगा  क्योंकि  उन्होंने  यह  अवसर

 दिया  कि  हम  उनके  बिल  के  माध्यम  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की  व्यावहारिक  आकांक्षाओं  के  लिए  सदन  के

 समक्ष  कुछ  बातें  रख  सकें  ।  प्लानिंग  कमीशन  ने  भी  इस  बात  को  स्वीकार  किया  आज  से  प्रथम

 योजना  बनाते  वक्‍त  उस  समय  के  योजनाकारों  ने  इस  बात  का  जिक्र  किया  था  कि  देश  के  अन्दर

 कुछ  पिछड़े  क्षेत्र  उनका  अपेक्षित  विकास  होना  मगर  कुछ  धन  की  कमी  की  वजह  कुछ
 अन्य  प्रकार  की  प्रायरटी  जो  योजनाकारों  के  सामने  उनके  कारण  ऐसे  पिछड़े  हुए  पर्वतीय

 दराज के  प्राब्नम्स  एरियाज  का  विकास  नहीं  हो  पाया  और  हम  अपेक्षित  धनराशि  नहीं  दे

 अपेक्षित  काम  नहीं  कर  इन्दि॥  जी  को  आज  भी  पव॑तीय  इलाकों  आदिवासी  क्षेत्रों  क ेलोग

 याद  करते  हैं  मां  के  रूप  क्योकि  उन्होंने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  स्पेशल  एरियाज  प्रोग्राम  के  तहत
 प्लानिंग  कमीशन  में  एक  अलग  अलग  प्रकोष्ठ  गठित  इन  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए
 धनराशि  मुहैया  कराई  थी  और  उसका  लाभ  पश्चिम  बंगाल  को  भी  मिल  रहा  उसका  लाभ  उत्तर

 प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  हिमाचल  प्रदेश  जम्मू-कश्मीर  दक्षिण  में  पालघाट  को  और  ऐसे  दूसरे

 एरियाज  को  मिल  रहा  वहां  के  लोगों  को  लाभ  मिल  रहा  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  निवेदन

 करना  माननीय  संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  के  माध्यम  से  और  मन्त्री  महोदय  के  माध्यम  से  कि  वे

 हमारी  इस  भावना  को  योजना  मंत्रालय  तक  गृह-मन्त्रालय  तक  देश  के  अन्दर  और

 भी  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनके  लोग  रीजनल  इंबैलेन्सेस  इन्टरनल  स्टेट  रीजनल  इंबलेंसेस  के  शिकार

 उनका  विकास  हो  और  अपेक्षित  धनराशि  उनको  मुहैया  कराई  जिस  तरीके  से  सभी  एरियाज  के

 विकाठ  के  तहत  कराई  जाती  है  ।  हमारे  कई  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  सदन  के  पटल  पर  रख  चुके  हैं

 कि  उत्तर  प्रदेश  जैसे  विशाल  प्रांत  का  विकास  उसको  अलग-अलग  टुकड़ों  में  बांट  +र  हम  नहीं  कर

 सकते  ।

 यदि  हमको  उसका  विकास  करना  है  तो  छसकी  विभिन्‍न  प्रकार  की  सामाजिक  और  आ्िक  इकाहयां

 एक  तो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  अलग  प्रकार  की  योजना  बनानी  पड़ेगी  और  यह  देखना  पड़ेगा
 कि  ऐसे  कौन  से  कारण  हैं  जिससे  राज्य  की  सरकार  उन  कारणों  का  निदान  करने  के  लिए  आ्थिक  रूप

 से  सक्षम  नहीं  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  मदद  करनी  चाहिए  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  बड़ा  सवाल  है
 कि  वहां  की  जनशक्ति  को  कैसे  रोजगार  दिया  वहां  कारखाने  खोलने  बुन्देलखण्ड  एरिया  में

 पीने  का  पाती  और  बिजली  की  जरूरत  जो  ऐसी  सामाजिक  मौलिक  आवश्यकताएँ

 उनकी  अत्यन्त  आवश्यकता  हमारे  पव॑तीय  क्षेत्र  में  और  देश  के  दूधरे  भागों  में  भी  कंगुनिकेशन  गेप

 रहता  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  रेलवे  वायुदृत  सेवा  और  सड़कों  की  व्यवस्था  नहीं

 अलग-अलग  प्रकार  की  समस्याएं  उन  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  को सरकार  को

 आगे  आना  मैं  नहीं  समझता  कि  राज्य  की  सरकार  स्वायत्त  शासी  परिषदें  या  जिला  परिषदें  बना

 दें  तो उससे  काम  चल  जायेगा  मारे  पास  जिला  परिषद्दें  और  क्षेत्रीय  समितिया  वे  परिषदें  और
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 समितियां  उतना  काम  नहीं  कर  पाती  उनके  पास  अधिकार  हैं  लेकिन  उन  अधिकारों  का  समुचित
 '

 लाभ  नहीं  मिल  पाता  उनके  पास  अपेक्षित  धन  नहीं  ह ैइसलिए  लाभ  नहीं  मिलता  एक  तो  घन

 मुहैया  किया  जाये  और  देश  के  अन्दर  जो  रीजनल  इंबैलेन्सेज  हैं  उनको  दूर  करने
 की कोशिश  की  ,

 राज्यों  और  राज्यों  के बीच  में  जो  विकास  का  गैप  है  उसको  भरने  की  कोशिश  की  गाडगिल

 फारमूला  के  तहत  भी  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  जैसे  राज्यों  को मदद  नहीं  मिल  पा  रही  है
 जितनी  मिलनी  चाहिये  |  कुछ  राज्य  योजना  परिव्यय  का  अधिकांश  अंश  अपनी  तरफ  खींचने  में  सक्षम
 होते  उसको  संशोधित  करने  की  जरूरत  प्रान्तों  में  गैप  बना  रहेगा  तो  इससे  लोगों  के

 .

 मन  में  असन्तोष  का  पैदा  होना  स्वाभाविक  वित्त  आयोग  भी  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया
 '

 लेकिन  वित्त  आयोग  भी  जितनी  अपेक्षित  मदद  की  उम्मीद  करता  था  इस  मामले  में  उतनी
 नहीं  कर  उन्होंने  जो  शुरूआत  वह  स्वागत  योग्य  लेकिन  उससे  तकलीफ  का
 निदान  होने  की  कोई  गुंजाईश  नहीं  दिखाई  देतीं  राज्यों  के अन्दर  विकास  कीं  अलग-अलग  याड्डस्टिक
 जब  हम  राष्ट्रीय  विकास  की  कल्पना  क  ते  हैं  तो उसके  लिए  यार्डस्टिक  एक  ही  मानकर  चलना  पड़ेगा
 और  वह  होना  चाहिये  क्षेत्र  विशेष  का  पिछड़ापन  ।  मुझे  तकलीफ  इस  बात  की  है  कि  योजना  आयोग

 चाहे  जो  भी  घोषित  करे  लेकिन  व्यावहारिक्तता  में  यह  देखने  में  आता  है  कि  गाडगिल  फारमूला  के  »
 अन्तगंत  जो  जितनी  बड़ी  लाबिग  करता  उसको  उतना  ही  ज्यादा  पैसा  मिल  जाता  एक  मांग  और
 रखना  चाहूंगा  ।  राज्यों  के  अन्दर  बहुधा  यह  देखने  में  आता  है  कि  जो  पर्वतीय  या  जनजाति  वाले  प्रधान
 क्षेत्र  हैं  उन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्ण  राज्य  में  कम  होता  है  और  वे  अपनी  वायस  को  राज्य  विधान  मण्डल

 '

 के  पटल  पर  प्रभावशाली  तरीके  से  नहीं  से  रख  पाते  ।  यह  पश्चिम  बंगाल  में  भी  हो  सकता  उत्तर
 प्रदेश  की  विधान  सभा  में  दुन्देलखण्ड  का  बहुत  कम  प्रतिनिधित्व  जनसंख्या  के  आधार  पर
 निधित्व  की  बात  को  माना  गया  जिस  तरह  से  अदणा  जम्मू-काश्मी  मिजोरम  और

 दूसरी  जगह  विधान  मण्डलों  में  प्रतिनिधित्व  के लिए  जनसंख्या  के  नाम्से  को  रिलिक्स  किया  गया  उसी
 तरीके  से  राज्यों  के  अन्दर  जो  पिछड़ें  हुए  क्षेत्र  उनके  लिए  जनसंख्या  के  प्रतिनिधित्व  को  जनसंख्या  के
 मापदण्ड  को  हटाया  जाना  उस  पर  ज्यादा  जोर  नहीं  देना  चाहिए  हमारे
 विधि  मन्त्री  जी  यहां  पर  बैठे  मेरी  मांग  उनसे  ताल्लुक  रखती  है  ।  मेरी  यह  मांग  है  कि  जिस  तरीके

 से  जम्मू-काश्मी  मिजोरम  और  कई  प्रान्तों  में  राज्य  की

 विधान  सभा  में  प्रतिनिधित्व  के लिए  जनसंख्या  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  माना  है  और  जो  स्टैंड  है  उसको  ,

 रिलेक्स  किया

 उसी  प्रकार  जिन  राज्यों  में  पर्वतीय  क्षेत्र  हैं  और  योजना  आयोग  ने  उनको  स्पेशल

 कैटेगरी  के  क्षेत्र  माना  है  तो  उन  राज्यों  के  लिए  भी  प्रतिनिधित्व  के  लिए  स्टेण्डड  नौम्सं  में  कुछ

 रिलैक्सेशन  देकर  विधान  मण्डलों  में  प्रतिनिधित्व  कुछ  ज्यादा  मिलना  चाहिये  ।  और  उसी

 आधार  पर  मिलना  जिस  आधार  पर  हिमाचल  मेघालय  आदि

 दूसरे  राज्यों  में  मिला  मुझे  उम्मीद  है  जिस  तरह  से  मन्त्री  जी  स्वीकृति  में  सिर  हिला  रहे  मैं

 समझता  हूं  कि  मेरी  बात  उनकी  तह  तक  पहुंच  रही  होगी  '**  मेरा  धन्यवाद  का  खजाना
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 तो  आपकी  तरफ  हमेशा  लुटता  रहता  मेरा  निवेदन  है  कि इस  विषय  पर  गहराई  से  विचार  किया

 जाये  |  हमको  यह  सोचना  होगा  कि  हम  कुछ  लोगों  को  हमेशा  पिछड़ा  हुआ  नहीं  रख  सकते  क्योंकि

 विकास  की  भूख  लोगों  में  पैदा  हो  चुकी  मुझे  खुशी  होती  है  और  गवं  होता  है  तत्न  हमारे  दूर-दराज
 के  इलाकों  में  रहने  वाले  लोग  कहते  हैं  कि  राजीव  जी  देश  को  इक्कीसवीं  सदी  में  ले  जाना  चाहते  हम
 कैसे  उस  दौड़  में  वैसे  तो  सब  जानते  हैं  कि  शुक्रवार  के  बाद  ही शनिवार  आता  है  और  इसी  तरह
 इब्कीसवीं  सदी  भी  अपने  समय  पर  ही  आयेगी  लेकिन  हमारे  गांवों  क ेलोग  यह  समझते  हैं  कि  राजीव

 जी  हमको  उनन्‍नति-शीण  राष्ट्र  की  दिशा  में  ले जाना  चाहते  आथिक  रूप  से  मजबूत  राष्ट्र  बनाना

 चाहते  हैं  और  देश  को  विकास  वी  ओर  ले  जाना  चाहते  लोग  यह  समझते  हैं  कि  हमें  भी  उनमें

 भागीदार  बनना  जिस  रूप  में  राजीव  जी  सारे  देश  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पटल  पर  आगे  ले  जाना  चाहते

 हैं  हमें  राष्ट्रीय  पटल  पर  दूसरे  विकसित  लोगों  के  आगे  बढ़ने  वाले  लोगों  के  कदम-से-कदम

 मिलाकर  आगे  बढ़ना  हमें  उनकी  इस  भावना  का  सत्कार  करना  चाहिये  जो  विकास  की  भावना

 लोगों  के  मन  में  पैदा  हुई  जो  भूख  जो  ललक  पैदा  हुई  उसका  सम्मान  करते  हुए  आज  हमें  उस

 स्ट्रेगथ  को  चैनेलाइज  करके  विकास  की  दो  में  आगे  ले  जाने  की  जरूरत

 मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  जितने  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  पब॑तीय  क्षेत्र  जिसमें  छोटा

 नागपुर  का  महाराष्ट्र  में  विदर्भ  का  इकाला  आन्ध्न  प्रदेश  का  तेलंगाना  मध्य  प्रदेश  में  भी

 कुछ  क्षेत्र  य ेसब  शामिल  इन  क्षेत्रों  क ेलोग  लम्बी  छलांग  लगाने  के  लिए  मानप्तिक  रूप  से  तैयार

 सवाल  यह  है  कि  उनको  छलांग  लगाने  का  ठीक  से  मौका  दिया  आज  कुछ  ऐसे  हाथों  की

 रत  है  जो  उनको  पीठ  सहानुभूति  से  आप  रखें  तो  वे  लोग  राष्ट्रीय  विकास  की  दौड़  में  अपेक्षित

 योगदान  दे  सकते  हैं  ।

 इसलिए  मैंने  जैसा  पहले  भावनात्मक  रूप  से  मैं  अपने  मित्र  से  सहमत  हूं  लेकिन  सहमत

 होते  हुये  भी  इस  मांग  का  समथंन  नदीं  कर  सकता  क्योंकि  इस  मांग  को  मानने  का  अर्थ  होगा  कि  कहां

 पर  म।मला  रुकेगा  रुकने  वाली  कोई  चीज  इसमें  नजर  नहीं  आती  क्योंकि  आज  यदि  हम

 लिग  में  स्वायत्त-शासी  परिषद्‌  के  गठन  की  मांग  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो कल  उत्तर  प्रदेश  के

 तीय  क्षेत्रों  से  स्वायत्त-शासीं  परिषद  को  मांग  यदि  उसे  भी  स्वीकार  कर  लिया  जाएगा  तो  एक

 समय  ऐसा  भी  आयेगा  जब  लोग  उससे  भी  छोटी  इकाई  के  विषय  में  सोचने  लगेंगे  जौर  सरकार  पर

 दबाव  डालना  शुरू  कर  देंगे  ।  चूंकि  हर  कित्ती  की  राजनैतिक  आकांक्षा  की  पति  होना  सम्भव  नहीं  है

 और  लोग  अपने  प्रजातांत्रिक  अधिकारों  के  तहत  कभी-कभी  इतना  ज्यादा  गहराई  तक  सोच  जाते  हैं  कि

 स्पष्ट  कारण  न  होते  हुये  भी  वे  असन्तुष्ट  बन  जाते  हैं  और  अपने  बुद्धि  और  विवेक  का  दुश्पयोग  करके

 इस  तरह  की  मांगों  को  उठाने  लगते  इसलिए  भाई  आनन्द  पाठक  से  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  जहां  तक

 विकास  की  भावना  का  प्रश्न  उत्तका  समर्थन  यह  सारा  सदन  करता  मगर  बे  इस  विषय  पर  जोर

 न  दें  क्योंकि  आज  हमारे  देश  में  जिस  तरह  की  परिस्थितियां  विद्यमान  जंसा  हमने  अधी  अनुभव

 किया  असम  में  जब  विशेष  परिस्थितियां  पंदा  हुई  तो  अत्तम  को  हमें  कई  टुकड़ों  में  बांटना

 लेकिन  फिर  भी  बात  कहीं  आकर  रुकी  पंजाब  एक  छोटी  इकाई  लेकिन  वहां  कैसे  हालात  पैदा

 कुछ  लोग  भाषा  के  आधार  पर  राज्य  को  मांग  करने  जब  वहू  भी  हो  गया  तो  उनको  लगा
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 हरोश  राबत  ]

 कि  क्‍यों  न  धर्म  क ेआधार  पर  भ  हो  जाये  ।  आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  भारतवर्ष  में  जातियों  का  लम्बा

 इतिहास  हर  राज्य  के  अन्दर  अलग-अलग  धर्मों  के  लोग  कहीं  किसी  धर्म  को  मानने  वालों  की
 संख्या  अधिक  है  तो  कहीं  दूसरे  धर्म  को  मानने  वाले  ज्यादा  संख्या  में  भाषा  के  आधार  पर  भी  इसी
 तरह  की  प्रौब्लम्स  पैदा  हो  सकती  हैं  ।  इसलिए  मैं  प्रस्तावक  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  इससे  देश
 को  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।

 हमको  यह  विचार  करना  होगा  कि  हम  आज  अपने  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  कंसे
 कायम  रख  सकते  हैं  ओर  देश  की  एकता  तथा  अश्वण्डता  को  कायम  रखने  के  लिए  हमें  उन  सारी
 तांत्रिक  मान्यताओं  को  प्रबल  करना  होगा  जिनके  द्वारा  हम  देश  को  एक  सूत्र  में  बांध  सकें  और  ऐसा
 करते  समय  अगर  हमारा  कुछ  अहित  भी  होता  कुछ  नुकसान  भी  होता  तो  उस  नुकसान  को  सहते

 हुए  भी  हमको  देश  की  एकता  के  सूत्रों  को मजबूत  करना  होगा  ।

 देश  की  को  कायम  रखने  के  लिए  पव॑तीय  क्षेत्रों  का  बड़ा  योगदान  रहा  वे

 पव॑तीय  क्षेत्र  चाहे  हिमाचल  प्रदेश  के  जम्मू-कश्मीर  के  हों  या  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  पर्ब॑तीय  क्षेत्र

 सभी  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  का देश  की एकता  और  अखण्डता  को  कायम  रखने  में  बहुत  बड़ा  योगदान  रहा

 इन  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  देश  के  जो  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  बल  लोक  सेनाएं  उनमें

 हैं  और  उन्होंने  इस  काम  में  बड़ा  सराहुनोय  योगदान  दिया  है  ।

 सभापति  हो  सकता  है  कि  पर्वतीय  क्षेत्र  के  लोग  पिछड़े  हुए  लेकिन  हम  मानसिक

 रूप  से  देश  के  किसी  भो  भाग  के  आगे  बढ़े  हुए  व्यक्तियों  से  पीछे  नहीं  हैं  और  हमने  हमेशा  इस  उच्च

 मानसिक  स्थिति  का  फायदा  देश  को  मजबूत  करने  में  दिया  राष्ट्रीय  एकता  को  विखंडित  होने  से

 बचाने  में  दिया  इसलिए  मैं  अपने  भाई  श्री  आनन्द  पाठक  जी  से  आग्रह  हो  सकता  है  कि

 पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  विकप्तित  बुद्धि  से  वहां  के  लोगों  की  स्थानीय

 जरूरतों  और  आवश्यकताओं  को  देखते  प०  बंगाल  के  लोगों  की  भावनाओं  को  दृष्टिगत  रखते  हुये
 ऐसा  बिल  पास  कर  दिया  किन्तु  जब  हम  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  देखते  तो  हमको  कई  मुद्दों  पर

 नजर  रखते  हुए  कई  चीजें  सोचनी  पड़ेंगी  ओर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि आज

 की  हमारी  जो  परिस्थितियां  हैं  उन  परिस्थितियों  में  प्रान्तों  के  प्रान्तों  की  स्वायत्तशासी  परिषदों

 फी  इस  तरह  की  मांगें  ठीक  नहीं  इसलिए  मैं  अपने  मित्र  पाठक  जी  से  आग्रह  और  निवेदन  करूंगा

 कि  इनको  वापिस ले  लें  ।  प्रान्तों  के  बंटवारे  के  बजाय  मैं  चाहूंगा  कि  छोटी  इकाइयां  गठित  हों  और

 उनको  अधिक  से  अधिक  धन  उस  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  दिया  जाये  और  वहां  का  विकास  हो  ।

 सभापति  मैं  इतना  कहते  इस  बिल  की  भावनाओं  का  समर्थन  करते  हुए  भी  यह
 श्रावश्यक  समझता  हूं  कि  यह  बिल  आज  की  परिस्थितियों  में  व्यावहारिक  नहीं  इसलिए  मैं  अपने

 मित्र  श्री  आनन्द  पाठक  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  स्वयं  इसको  वापस  ले  धन्यवाद  ।
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 न्न्््  शी  नाभत  न  नलत  ततत  न  ००-3२...

 ]

 श्री  तारायण  चोबे  :  मैं  पूरी  तरह  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  कांग्रेस

 दल के  मेरे  मित्रों  ने  जो  आशंकाएं  व्यक्त  की  हैं  वह  गलत  मैं  केवल  उनके  विचारों  स ेसहमत  हूं  कि

 उन्होंने  अपनी  आशंकाएं  व्यक्त  की  देश  संकट  में  मेघालय  पंजाब  की  समस्या  है

 ओर  खालिस्तान  की  मांग  की  जा  रही  स्वाभाविक  रूप  से  ऐसी  स्थिति  में  मेरे  कई  मित्र  यह  समझ

 लें  कि इस  समय  इस  विधेयक  से  देश  में  केवल  विघटन  होगा  ।  कितु  मैं  यहू  निवेदन  करता  हूं  कि  यह
 तकंसंगत  आशंका  नहीं  यह  गलत  है  ।  यह्‌  विचार  करना  गलत

 मेरे  प्रिय  श्री  रावत  जी  ने  अभी  कहा  कि  भारत  को  विभिन्‍न  भाषायी  राज्यों  में

 जित  करने  का  निर्णय  सफल  नहीं  हुआ  यदि  यंह  सफल  नहीं  हुआ  तो  क्या  वह  यह  सुझाव  देते  हैं  कि

 भाषा  के  अधधार  पर  भारत  में  कोई  राज्य  नहीं  होना  चाहिए  ?  क्या  वह  इस  बात  का  सुक्षाव  दे  रहे  हैं

 कि  एक  एक  एक  एक  राजा  और  एक  राजाधिराज  होना  चाहिए  ?  मैं  यह  कहने
 का  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  दृष्टिकोण  आधुनिक  दृष्टिकोण  नहीं  यह  केवल  पूंजीवादी  ही  नहीं

 अपितु  सामनन्‍्तवादी  दृष्टिकोण  भी  राष्ट्र  कया  है  ?  आप  इसे  पसन्द  करें  अथवा  भारत  एक

 बहु  राष्ट्रिक  देश  है  ।

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एज०  प्रार०  :  यह  एक  नया

 मुहावरा  है  ।

 श्री  नारायण  थोबे  :  मैं  यह  फिर  कहता  भारत  एक  बहु  राष्ट्रिक  देश

 सिन्धु  गुजरात  द्वाविड़  उत्कल  बंगा  ।”

 अंग्रेजों  न ेयदि  भारत  को  गुल्नाम  नहीं  बनाया  तो  भारत  यूरोप  जंसा  होता  जिसमें

 हालैंड  आदि  शामिल  हमें  एक  होकर  ब्रिटेन  के  वशीधरों  से  लड़ना  पड़ा  ।  अंग्रेजों  ने

 हमें  अपने  अधीन  किया  ।  भारत  हें  मगध  आदि  सारा  अनन्तकाल  से  भारत  में

 में  एकताਂ  चली  आई  यदि  किसो  का  विचार  है  कि  एकता  एक-राष्ट्र  विधार-धारा  से

 थोपी  जाए  तो  वह  गलत  एक  एक  एक  भाषा  से  आप  यह  थोप  नहीं  सकते  कामरेड

 आनन्द  पाठक  के  विधेयक  में  भय  की  कोई  बात  नहीं  इस  विधेयक  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिससे

 ओर  अधिक  विघटन  पैदा  हो  जाएगा  ऐसी  बात  नहीं  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  श्री  रावत  तथा  एक  और

 मित्र  ने  कहा  कि  आर्थिक  विषमता  क्षेत्रीय  विषमता  का  एक  प्रमुख  कारण  यह  ठीक  उन्होंने  एक
 अन्य  बात  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा  कि  किस  प्रकार  जन  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 हिमाचल  अरुणाचल  प्रदेश  आदि  में  लागू  हो  रहा  है और  कहा  कि  इसी  प्रकार
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 यह  दारजिलिंग  और  अन्य  परबंतीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होना  चाहिए  ताकि  इनकी
 विधान  सभाओं  में  इन्हें  उच्चित  प्रतिनिधित्व  दिया  जा सके  ।  यदि  आप  इस  प्रकार  करेंगे  तो  इसपें  क्या

 बुराई  है  ?  विशाल  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  में  गढ़वाल  क्षेत्र  के लोगों  का  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  हो

 रहा  भाप  ऐसा  कर  सकते  इस  विधेयक  में  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  कि

 दाजिलिंग  को  भारत  से  अलग  किया  दाजिलिंग  बंगाल  के  ढांचे  में  चलता  किन्तु  यदि  यह
 विधेयक  स्वीकार  किया  जाता  है  तो  यह  बंगाल  में  एक  स्वायत्तशासी  क्षेत्र  बना  रहेगा  ।  हमने  पहले  ही

 त्रिपुरा  में  आठवें  दशक  के  शरू  में  ऐसा  किया  मेरे  मित्र  पहले  ही  इस  विषय  पर  बोल  चुके

 त्रिपुरा  के  बारे  आठवीं  अनुसूची  के  अन्तर्गत  स्वायत्तशासी  क्षेत्र  कार्य  कर  रहा  किन्तु  हम  चाहते
 थे  कि  यह  छठी  अनुसूची  के  अन्तगंत  कार्य  करे  ।  फिर  भी  स्वायत्तशासी  क्षेत्र  का  जन्म  त्रिपुरा  में  हुआ

 क्या  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि समस्याएं  तब  सुलझ  जाएंगो  जब्य  भारत  एक  राज्य  हो  ?

 यह  इस  प्रकार  गहीं  हो  सकता  स्वतन्त्रता  से  बहुत  कांग्रेस  दल  भाषा  के  आधार  पर  कार्य  कर

 रही  थी  |  जमशेदपुर  यद्यपि  बिहार  में  हैं  स्वतंत्रता  से  पूर्व  यह  उत्कल  कांग्रेस  कमेटी  के  अन्तर्गत

 जमशेदपुर  के  अन्दर  ओर  बाहर  बहुत  से  लोग  उड़िया-भाषी  जमशेदपुर  उत्कल  कांग्रेस  कमेटी

 के  अन्तगंत  मिलाया  सबसे  बड़े  राजनंतिक  दल  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  स्व॒तंत्रता  से

 काफी  पहले  इस  विचार  को  स्वीकार  किया  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  भारत  भाषा  के  आधार  पर  विभाजित

 आन्ध्र  की  जनता  ने  जो  आन्दोलन  1953  में  पोत्ती  श्री  रामुलु  के  नेतृत्व  में  आरम्भ  फिया  उससे

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  का  जन्म  इसी  प्रकार  महाराष्ट्र  की  जनता  का  भाषायी  राज्यों  के  विषय  में

 जो  आन्दोलन  हुआ  उससे  महाराष्ट्र  तया  गुजरात  बन  गए  जो  पहले  संयुक्त  बम्बई  राज्य  के  भाग

 बंगाल  में  हमें  बिहार  क्षेत्र  का  कुछ  हिस्सा  मिला  जहां  के  लोग  बंगला-भाषी  अतः  यह  एक
 बिक  बात  है  ।

 महान  कम्युनिस्ट  स्टालिन  ने  वर्ष  1911  में  राष्ट्रीय  प्रश्नों  पर  एक  पुस्तक  लिखी  ।  उसमें

 उन्होंने  में  अध्ध-राष्ट्रीय  तथा  जनजातियों  की  संछया  सेकड़ों  में  है  और  वह  इस  समय

 मिष्क्रिय  अवस्था  में  हैं  किन्तु  बह  एक  दिन  उठेंगे  और  बह  अपने  अधिकार  मांग  लेंगे  और  अपने  प्रभाव
 का  प्रयोग  करेंगे  ।”  यह  बात  उन्होंने  1911  में  लिखी  |  यह  बात  सच  सिद्ध  हो  रहो  स्वतंत्रता  के

 पश्चात्‌  केवल  आधुनिक  साहित्य  तथा  ज्ञान  इन  क्षेत्रों  में  प्रवेश  कर  रहा  यह्द  अच्छी  बात
 अब  इनमें  जागरुकता  आ  रही  वह  अपनी  मांगें  लेकर  सामने  उनका  अथना  नीति-शास्त्र

 वह  अपनी  नीति  लेकर  अपनी  सभ्यता  लेकर  आएंगे  और  हमें  उन्हें  स्वीकार  करना  a—
 सब  को  तो  नहीं--किन्तु  हमें  उन  बातों  को  सहन  करना  स्वाभाविक  रूप  से  यह  सभी

 लन  जो  इन  बातों  के  लिए  होते  हैं  उच्चित  नहीं  है  ओर  यह  सभी  आन्दोलन  भी  भनुचित  नहीं
 विधघटनकारी  आन्दोलन  भी  होते  हैं  और  रचनात्मक  आन्दोलन  भी  होते  ख्वालिस्तान  को  मांग  एक

 विधटनका री  आन्दोलन  असम  में  से  बंगाली  लोगों  को  निकालने  की  मांग  एक  विधघटनकारी  आन्दोलन

 किन्तु  बंगाल  में  दाजिलिग  को  एक  स्वायत्तशासी  क्षेत्र  बनाने  की  मांग  तथा  नेपाली  भाषा  को  संविधान

 को  आठवों  अनुसूची  में  शामिल  करना  बिघटनकारी  नहीं  इससे  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  अश्ंडता
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 में  वृद्ध  होती  सभी  आन्दोलन  उचित  नहीं  हैं  और  सभी  आस्दोलन  अनुचित  नहीं  हमें

 प्रत्येक  आन्दोलन  को  इसके  अपने  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  ।  खालिस्तान  की  मांग  निस्सन्‍्देह  गलत

 इसे  साम्राज्यवाद  का  समर्थन  तथा  अब  प्रेरणा  प्राप्त  किन्तु  नेपाली  को  संविधान  की  आठवीं

 अनुसूची  में  शामिल  करना  निस्सन्देह  उचित  है  और  यदि  श्री  पणिका  को  यह  आशंका  है  कि  सन्‍्थाल

 भी  इसी  प्रकार  की  मांग  तो  जी  हां  संधाल  तो  मांग  करेंगे  ही  और  मुण्डु  भी  मांग  बह  मांग

 करेंगे  आज  नहीं  तो  कल  |  यह  तो  इतिह्ाम  का  क्रम  वह  अपनी  मांगें  इतिहास  हमें  इस  विषय

 में  बता  सकता  है  ।

 मेरे  प्रिय  मंत्री  एक  महान  व्यक्ति  वह  बहुत  सी  बातें  जानते  वह  विश्व  भर  में  घूम  आए
 लेनिन  ने  क्या  किया  ?  सोवियत  संघ  में  17  1917  को  क्रान्ति  उससे  पूर्व  जार  ने

 रूसी  के  अतिरिक्त  किसी  भी  भाषा  को  समृद्ध  नहीं  होने  उन्होंने  कहा  कि  केवल  रूसी  भाषा

 पढ़ो  |  क  जाकिस्तान  तथा  ताजकिस्तान  के  मुसलमान  क्षेत्र  बड़े  राज्य  ज्ञार  ने  कहा  कि

 उन्हें  रूसी  भाषा  सीखनी  चाहिए  ओर  रूसी  भाषा  के  बिना  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  उन्हें  अपनी

 राष्ट्रीय  भाषायें  सीखने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  उन  पर  ईसाई  धर्म  थोप  दिया  लेनिन  ने

 क्या  किया  ?  हमारे  यहां  आपस  में  हिन्दुओं  तथा  मुसलमानों  के  बीच  सिखों  और  हिन्दुओं  के  बीच

 एक  क्षेत्र  और  दूसरे  क्षेत्र  के  बीच  संघर्ष  तथा  एक  भाषा  और  दूसरी  भाषा  के  बीच  संघर्ष

 सोवियत  संछ  की  क्रांति  के  पश्चात्‌  हमने  कोई  ऐसा  संघर्ष  नहीं  देखा  है  जो  इस  क्रान्ति  से  पूर्व  हतने

 निरन्तर  होते  थे  ।  जार  के  काल  के  कभी  ईसाई  मुसलमानों  को  मार  रहे  थ ेऔर  कभी  मुसलमान
 तथा  ईसाई  यहूदियों  को  मारते  रहते  किन्तु  17  1917  की  क्रान्ति  के  पश्चात्‌  सोवियत

 संध  में  यह  तब  झगड़े  रोक  दिए  गए  ।  क्‍यों  ?  लेनिन  ने  कहा  कि  प्रत्येक  राज्य  स्वतन्त्र

 ताजकिस्तान  स्वतंत्र  किन्तु  साथ  ही  उन्हें  अलग  होने  का अधिकार  भी  दिया  गया  है
 और  कोई  भी  राज्य  अलग  नहीं  हो  रहा  वह  सभी  इकट्ठे  रहे  ओर  साम्यवादियों  ने  उन्हें  इकटूठे

 यद्यपि  उन्हें  अलग  होने  का  अधिकार  भी  लेनिन  ने  दो  बातें  कही  ।  उन  राज्यों  को  अलग  होने
 का  अधिकार  होता  किन्तु  साम्यवादियों  को  इस  प्रकार  कार्य  करना  चाहिए  कि  राज्य  कभी
 अलग  न  हों  और  वह  सदा  इकट्ठे  रहें  ।  क्या  आप  समझ्ते  हैं  ?

 श्री  एज०  झार०  मारद्ाज  :  हम  समझ  गए  हैं  ।

 श्री  नारायण  चुल्ली  :  यदि  आपने  समझ  तो  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कीजिए  ।

 श  थी  एच०  धार०  भारहाज  :  हमने  बहुत  पहले  समझा

 श्री  मारायण  चोबे  :  यदि  आपने  इसे  बहुत  पहले  समझा  तो  मुश्ने  प्रसस्तता  होगी  यदि  आप

 इसे  स्वीकार  इस  विधेयक  से  आकाश  पृथ्वी  पर  तो  नहीं  उतरेगा  ।

 भरी  एज  ०  झार०  मारहाज  :  आपके  भूतपूर्व  साम्यवादियों  ने  क्यों  आप  का  साथ  छोड़  दिया  है  ?

 भी  नारायण  चोबे  :  क्या  ?
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 ध्री  एच०  प्रार०  भारद्वाज  :  आपने  दादा  जी  डोगरा  जी  ने  आपका  साथ  छोड़  दिया  ।

 अनेक  साम्यवादी  आपका  साथ  छोड़  रहे  यह  क्या  है  ?  क्रपया  उत्तर  दीजिए  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  इसका  कारण  यह  है  कि  आप  हमारी  पार्टी  में  शामिल  हो

 श्री  एच०  प्रार०  मारहाज  :  आपकी  संख्या  कम  हो  रही  क्या  कारण  है  ?

 श्री  नारायण  चौबे  :  हम  विधेयक तक  ही  सीमित  रखते  निस्सन्देह
 **

 श्री  हरीश  रावत  :  इन्होंने  एक  आब्जेक्शनेवल  बात  कही  है  ।  इन्होंने  कहा  वे  पुराने  पापी  हैं  और

 हम  कम्युनिस्ट  पापी  हैं।'*ਂ  )

 क्री  नारायण  चौबे  :  टीक  वे  पुराने  पापी  नहीं  पुराने  पुण्यात्मा  आपका  उद्धार  करने

 के  लिए  वहां  गए  हैं  )

 |

 श्री  नारायण  चौबे  :  आज  भारत  में  प्रायः  विघटनकारी  तत्वों  का  कहीं-कहीं  सिर

 उठाने  का  एक  कारण  यह  है  कि  हम  इन  समस्याओं  को  सुलक्षाने  में  अप्तफल  रहे  हैं  जो  मुख्यतः  राष्ट्रीय

 भाषा  समस्याएं  तथा  संस्कृति  की  समस्याएं  नेपाली  लोग  चाहें  आप  मानें  या  न  मानें

 भारत  के  ही  अंग  जब  कभी  वह  हमारे  पास  आए  हमने  उनसे  वायदे  ऐसा  तब  हुआ  जब

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  दाजिलिंग  गई  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  श्री  राजीव  गांधी  दाजिलिंग

 गये  ये  ।  किन्तु  बहुत  बार  हमारे  राष्ट्रीय  मैता  दाजिलिंग  गए  हैं  और  अनेक  बार  उन्होंने  यह  वायदा

 किया  था  कि  वह  नेपाली  को  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  पर  विचार  मैं  यह  कहूंगा  कि

 जब  भी  वह  वहां  जाते  हैं  हजारों  नेपाली  बाहर  आ  जाते  इस  भावना  का  आदर  करने  में  कौन  सी

 आपत्ति  है।'**  )
 ।

 दो  प्रकार  के  नेपाली  हैं  जो  नेपाली  को  अनुसूचो  में  शामिल  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 एक  विधटनकारी  जप्र  नेपाली  के  नाम  से  जाने  जाते  हैं  जो  इसे  बंगाल  तथा  भारत  से  बाहर  ले  जाना

 जाहते  किन्तु  कुछ  शक्तियां  ऐसी  हैं  जो  भारत  के  साथ  रहना  चाहती  हैं  ओर  कुछ  शक्तियां  ऐसी  भी

 हैं  जो  बंगाल  में  रहना  चाहती  हैं  और  साथ  ही  नेपाली  को  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  कराना  चाहते
 क्या  आप  यह  बात  नहीं  मानते  हैं  कि  नेपाली  को  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  से  अखंडता  की

 शक्तियों  को  विघटनकारी  तत्वों  का  मुकाबला  करने  में  सहायता  मिलेगी  ?  यह  सीधी  बात  यदि

 आप  किसी  प्रकार  अकालियों  के  साथ  समझौता  कर  सकते  आप  संत  लोंगोवाल  के  साथ  बाद-चीत

 कर  सकते  थे  जब  सिखों  की  भारी  संख्या  खालिस्तान  की  मांग  कर  रही  आप  ऐसा  भी  कर  सकते

 आपने  ठीक  क्षिया  आपने  चुनाव  करवाए  और  अब  अकाली  पंजाब  में  शासन  कर  रहे  इस
 मामले  में  पंजाब  भारत  से  अलग  नहीं  सम्भवतः  वतंमान  परिस्थितियों  में  इससे  बेहतर  कुछ  नहीं
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 किया  जा  सकता  अगर  आपकी  यह  समझ  नहीं  तो  आप  अहूं  झूठी  प्रतिष्ठा  और  तथाकथित

 राष्ट्रीय  एकता  की  भावना  को  स्वीकार  कर  रहे  अगर  आपको  यह  समझ  नहों  आता  तो  यह
 घारणा  अंध  देशभक्ति  अगर  नेपाली  को  अनुसूची  में  शामिल  कर  लिया  जाता  तो  इससे

 क्या  नुकसाम  हो  जाता  ?  आज  इतनी  अच्छी  बात  होती  कि  बहुत  से  नेपालियों  के  जिनमें  राष्ट्रीय

 एकता  युद्ध  प्रिय  तथा  मिशन  प्रचारक  ताकतों  के  जो  नेपाली  क्षेत्र

 में  विधटनकारी  अधिनियम  बनाने  के  लिए  कार्य  करते  लड़ने  क ेलिए  मजबूत  मेरे  विचार  में

 हम  लड़

 स्वाभाविक  है  कि  मैं  यह  बात  सामने  रखूंगा  चाहे  आप  इसे  स्वीकार  न  परन्तु  कम  से

 कम  कुछ  मुख्य  बातों  को  जो  यहां  पर  बतायी  गयी  हैं  उन्हें  स्वीकार  करें  और  मैं  आपको  फिर  बताऊं

 अगर  आप  इस  तथ्य  को  मान  अगर  आप  कह  दें  कि  कुछ  बातों  पर  विचार  किया  मेरे  विचार

 से  इसके  कुछ  अच्छे  परिणाम  निकलेंगे  ।  इस  परिणाम  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  राष्ट्रीय  एकता  के  नाम  इस  देश  की  विघटनकारी  ताकतों  के  खिलाफ  लड़ने  के  नाम  पर

 आप  गलत  रास्ते  का  प्रयोग  न  करें  ।  ऐसा  न  सोचें  कि  सभी  आन्दोलन  जो  लोगों  की  तरफ से  होते  हैं

 वे  गलत  तथा  विघटनकारी  होते  हैं  ।  वहुत  से  सही  आन्दोलन  हैं  !  ये आन्दोलन  इस  लिए  सामने  आ  रहे

 हैं  क्योंकि  हम  लोगों  की  समस्याओं  को  समय  पर  सुनझाने  में  असफल  रहे  झारखंड  आन्दोलन  शांत

 है  परन्तु  यह  फिर  से  उठेगा  ।  अगर  आप  संथालों  की  समस्याओं  को  हल  करने  में  अतफल  रहते  अगर

 आप  आदिवासियों  की  समस्याओं  उनके  जमींत  के  प्रश्न  को  उनके  कृषि  संबन्धी  प्रश्त  उनके

 संस्कृति  संबंधी  प्रश्न  उनके  शिक्षा  संबंधी  प्रश्न  उनके  वित्त  पोषण  संबंधी  प्रश्न  को  उनके  उद्योग

 संबंधी  प्रश्न  अपनी  भूमि  पर  अपने  सिर  ऊंचे  रखने  के  प्रश्न  को  हल  करने  में  असफल  रहते  हैं  तो  वे

 फिर  से  यह  उनकी  अपनी  भूमि  है  यह  भूमि  है  जो आदिवासियों  की  है  ।  परन्तु  आप  पायेंगे  कि

 तिवारी  तथा  अम्य  सभी  वहां  पर  जा  रहे  और  बल  पूर्वक  ब्याज  ले  रहे  हैं  तथा  उन्हे  बुरी

 तरह  से  लूट  रहे  कब  तक  वे  शांत  रहेंगे  ?  इस  समय  वे  कई  बातों  की  वजह  से  चुप  हैं  ।  परन्तु  कल

 वे  फिर  से  अपनी  बात  झारखंड  आन्दोलन  फिर  से  उठ  सकता  अगर  आप  इन  समस्याओं

 को  हल  करना  चाहते  हैं  तो  करपया  उन्हें  समय  पर  हल  कीजिए  और  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  नब्ज  को

 पहचानिए  |  पश्चिम  बंगाल  के  नेपाली  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  धारणा  चल  रही  इस  कारण  हम  यह

 विधेयक  सामने  लाये  हैं  और  मैं  सरकार  से  विधटनकारी  ताकतों  से  लड़ने  शथा  एकीकरण  करने  वाली

 ताकतों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से विधेय+  को  स्वीकार  करने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  माननीय  मन्त्री  तथा  इस  ओर  के  मित्रों

 से  हमें  समर्थन  देते  के लिए  आग्रह  करता  हूं  ।

 झी  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  माननीय  सभापति  जी,,हमारे  मित्र  जो  यह  बिल  लाए  हैं

 उसके  सम्बस्ध  में  मैं  कहना  चाहता  बिल  लाने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  वहां  जिला
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 के०  डी०  सुह्तानपुरो  |

 बद  बननी  चाहिए  और  परिषद  के  जित-जिन  अख्तियारात  की  बात  उन्होंने  कही  है  उससे  मैं  समझका

 हूं  कि  उस  जिले  में  एक  मिनी  विधान  सभा  बनाने  का  उनका  इरादा  बंगाल  की  सरकार  के  बारे  में

 सी  सारा  कुछ  कहा  गया  है  कि  बंगाल  सरकार  भी  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर

 मेरे  मित्र  नै  संविधान  के  आठवें  शेड्यूल  की  बात  भी  कट्टी  कि  सरकार  नेपाली  भाश्ा  को  संबेध्ानिक

 दर्ज  देने  के लिए  कोई  कदम  नहीं  उठा  रही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नेपाल  के  जितने  भी  लोग

 भारत  के  अन्दर  हैं  उन्हें  सरकार  ने  पूरा  दर्जा  दे  रखा  सारे  राष्ट्र  के  अन्दर  नेपाली  लोग  अल्छे-अच्छे

 पदों  पर  हैं  दाजिलिग  कोई  ऐसा  क्षेत्र  नहीं  ह ैजिसके  कि  लोग  अधिकारों  से  महरूझ  हों  ।  पश्चिम  बंगाल

 में  तो  सी०  पी०  एम०  की  सरकार  वह  सरकार  वहां  के  कामों  को  देखती  जो  दंगाल  के  सी ०

 पी०  एम०  के  एम०  पी०  हैंया  एम०  एल०  ए०  हैं  वे  यहां  और  बंगाल  की  विधान  सभा  में  जाते

 दाजिलिंग  से  भी  लोग  चुनकर  वहां  जाते  हैं  ओर  यहां  भी  आते  उनकी  पूरा  मौका  मिलता  है  वे  बहां

 भी  अपनी  बात  कट  सकते  यहां  पर  भी  कह  सकते  इस  तरह  का  बिल  उन्हें  नहीं  लाना  चाहिए

 यहां  पर  यह  भी  कहा  गया  हैं  कि  अकालियों  ने  खालिस्तान  की  मांग  की  और  उनके  साथ  सर«

 कार  ने  बात  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  खालिस्तान  के  साथ  इस  बात  को  नहीं  जोड़ा  जाना  यहां
 तक  भी  कहा  गया  कि  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  अभी  तक  वहां  नहीं  गए  ।  इससे  क्या  घिद्ध  होता

 है  ?  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  जी  वहां  गई  हमारी  जो  राष्ट्रीय  धारा  है  उसमें  इस  देश  के

 सारे  लोग  शामिल  मैं  नहीं  समझता  कि  भाषा  के  आधार  पर  या  और  किसी  किस्प्र  की  बात  को  लेकर

 सारे  राष्ट्र  को  यह  बताया  जाए  कि  डमारा  जिला  अलग

 हमारे  यहां  पंचायती  राज्य  कायम  हमारे  यहां  पंचायतें  काम  कर  रही  पंचायतों  के  बाद

 ब्लाक  कमेटियां  उनके  थाद  जिला  परिषद  उसके  ऊपर  विधान  सभाएं  हैं  और  फिर  पालिप्रामेंट

 बनी  हुई  फिर  इस  चीज  की  क्‍या  जरूरत  यह  बात  तो  अच्छी  है  कि  वहां  के  लोगों  की  ब्रात  यहां
 पर  रख  दी  गई  लेकिन  उनको  ४स  बिल  पर  जोर  नहीं  देना  इस  पर  ज्यादा  ब्रहस  की  गंजाइश

 नहीं  है  ।  ॥॒

 यह  बात  ठीक  है  कि  बंगाल  की  सरकार  भी  उस  क्षेत्र  की  तरफ़  तवज्जोह  नहीं  देती
 लिए  माननीय  सदस्य  यह  बिल  लाए  हैं  ।  हमारे  देश  में  बहुत  से  पहाड़ी  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  में
 चल  प्रदेश  में  हैं  जो  कि  कई  तरह  से  पिछड़  रह  जाते  जो  भी  पहाड़ी  क्षेत्र  चाहे  वे  उत्तर  प्रदेश
 में  हिमाचल  प्रदेश  में  नागालैंड  में  यह  ठीक  है  कि  वहां  साधन  नहीं  न  वहां  रेश  है  न
 ट्रांसपोर्ट  के  दूसरे  साधन  हैं  जिनसे  कि  वहां  लोग  लाभ  उठा  इसके  लिए  सही  बात  तो  यह  है  कि  इन
 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  काम

 हो ताकि उनकी तरबकी हो वहाँ के लोगों की आशिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए ।
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 माननीय  सदस्य  ने
 जो  दारजिलिग  जिले  की  बात  की  है  और  परिषद  बनाने  की  बात  कही

 यह  मैं  समझता  हूं  कि यह  उनके  साथ  अन्याय  वहां  की  सरकार  को  चाहिए  कि  सरकार  उस  जिले

 की  डबलपमेंट  के  लिए  ज्यादा  तवज्जोह  दे  ।  जो  नेपाली  भाई  वहां  हैं  उनके  डवलपमेंट  के  लिए  विशेष

 काम  अगर  बंगाल  सरकार  कहती  कि  नेपाली  भाषा  को  आठवें  शेड्यूल  में  डाला  लेकिन

 उन्होंने  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कही  ।  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  कि  वहां  की  सरकार  का  उद्देश्य  यही  है

 कि  वहां  पर  जो  नेपाली  लोग  बसते  हैं  उनको  एक्सप्लाइट  किया  जाए  और  अपने  वोट  पक्के  किए
 मैं  हूं  कि  इस  तरह  की  बातें  कहता  उचित  नहीं  हमारे  देश  के  अन्दर  नेपाल  के  लोग  रहते
 मेहनत  करते  हैं  बहुत  मेहनती  उनका  भाषा  का  भी  हम  उतना  ही  आदर  करते  हैं  जितना  आदर  हम
 भारत  की  अन्य  भाषाओं  का  करते  हम  पूरा  उसका  सत्कार  करते  लेकिन  इस  तरह  से  कहता  उचित

 नहीं  देश  के  अन्दर  जो  हमारी  भाषाएं  सभी  भाषाओं  का  हम  आदर  करते  चाहे  पंजाबी

 नेपाली  हो  सिंधी  अंग्रेजी  सारी  हमारी  राष्ट्र  की  भाषाएं  हैं  आर  उनका  दर्जा  समान  है  और  मैं

 समझता  हूं  कि सबका  समान  आदर  सत्कार  होना

 जहां  तक  उस  क्षत्र  के  विकास  को  बात  मैं  चाहता  हूं  कि बंगाल  सरकार  उस  तरफ  तवज्जहु
 दाजिलिंग  की  तरफ  पूरी  तरह  से  ध्यान  दे  ।  जहां  तक  पहाड़ी  क्षंत्रों  का  ताल्लुक  इनकी  ओर

 विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  रूस  में  क्रांति  किस  बात  के  लिए  क्रांति  गरीबी  मिटाने

 के  लिए  |  लेनिन  ने  जो  काम  किया  है  वह  किसी  ने  नहीं  जैसे  चोबे  जो  कह  रहे  वे  तो  अपनी

 बात  कह  कर  चले  वे  माक्स  को  बात  कर  रहे  वे  चाहते  थे  कि  गरीबों  को  खत्म  किया

 लेकिन  लेनिन  ने  सही  काम  वे  लेनिन  के  अनुयायी  वफादार  बनकर  मार्क्सवाद

 की  थ्यूरो  पढ़कर  देश  के  अन्दर  मार्क्सवाद  फैलाना  चाहते  मैं  समझता  हूं  कि  माक्संवाद  भी  कोई  बुरी
 चीज  नहीं  उसने  भी  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  आबाज  इस  तरह  कौ  आवाज  वे  लोग  नहीं  ये

 लोग  तो  सिफ  नेपाली  भाषा  की  बात  उठाते  पंजाबी  भाषा  की  बात  उठाते  कोई  प्रोग्राम  जब  उनके

 पास  नहीं  होता  है  तो  एजीटेशन  करने  की  बात  करते  विकास  की  बात  सिर्फ  वे  अपने  क्षेत्र  की  ही

 करते  हैं  जहां  से  चुनकर  आते  ऊपर  के  इलाके  की  बात  नहीं  पहाड़ी  इलाकों  की  बात  नहीं
 दाजिलिंग  या  गंगटोक  को  बात  नहीं  सिर्फ  अपने  नीचे  के  इलाकों  की  बात  करते  हैं  नहीं

 तो  आज  कयर  वहां  पर  आथिक  विकास  नहीं  अच्छी  सड़क  नद्टीं  अगर  ये  लोग  उनकी  तरफ

 पूरो  ध्यान  देते  तो  क्या  वहां  पर  लोगों  को  रोजगार  नहीं  बल्कि  यहां  की  सरकार  ने  अधिक

 ध्यान  दिया  हमा  )  सरकार  ने  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  इंदिरा  जी  ने  देश  के  अन्दर  गरीबों

 की  ऊपर  उठाने  के  लिए  सारे  देश  में  जो  कामं  क्रम  चलाया  इससे  गरीब  ऊपर  उठे  हैं  और  आप  बंगाल

 में  भी  जब  तुलना  करेंगे  तो  देखेंगे  कि  वहां  पर  भी  हमारों  सरकार  बंगाल  सरकार  को  पीछे  छोड़

 इंतने  बह्दां  पर  काये  क्रम  हमारी  सरकार  चला  रही  है  ।

 '
 लैंभाषति  जिन  लोगों  मे आवाज  उठाई  उनकी  भावना  दौक  हो  सकती  लेकिन  ये

 समिति  विधानसभा  बनाना  ठोक  नहीं  जहां  तक  भाषा  को  बात  कोई  भी  भाषा  हमारा  कोई

 झंगड़ा  नहीं  कोई  इस  तरहूं  की  बात  नहीं  आसाम  में  भी  कीई  भाषा  का  क्षगढ़ा  नहीं  था  वहां

 प्र  वो  सिर्फ  से  जो  लोग  आए  उनको  वोटर  बनाने  मरा  न  बसाने  का  सबाल  था  ओर  पंजाब
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 के०  डो०  सुल्तानपुरी  ]

 में  क्या  पंजाब  में  तो  उग्रवादियों  ने  संत  लौंगोवाल  जी  को  भी  मार  इसलिए

 किसी  समस्या  का  हल  नहीं  हो  जहां  तक  भाषा  का  सवाल  देश  में  जितनी  भाषाएं  बोली

 जाती  उन  सबकी  इज्जत  होनी  चाहिए  ।  पंजाब  का  इतना  बड़ा  समझौता  वहां  चुनाव

 हमारे  अकाली  भाई  भी  यहां  पर  आए  आपके  यहां  भी  लोग  यहां  आए  हुए  सी०  पी०

 सी  पी०  एम०  के  लोग  भी  भाषा  के  मुत्तालिक  हमारा  कोई  मतभेद  नहीं  हम  सभी  भाषाओं  का

 आदर  करते  हैं  ।  नेपाली  भाषा  कई  प्रदेशों  में  नहीं  बोली  पंजाब  में  नहीं  बोली  इसलिए  हम
 भाषा  का  कोई  विवाद  खड़ा  नहीं  करना  नेपाल  हमारा  पड़ौसी  देश  इसलिए  भाषा  का  कोई
 विवाद  हम  खड़ा  करना  नहीं  चाहते  जिससे  राष्ट्र  कमजोर  हो  ।  हमें  राष्ट्र  को मजबूत  करने  के  लिए  काम

 करना  है  और  इस  तरफ  आप  तव>ज्ह  दें  ताकि  गरीबी  मिट  सके  ।  इस  तरह  की  कोशिश  करनी  चाहिए
 कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  इंडस्ट्री  लग  सके  और  जो  उद्योग  स्थापित  हों  उनके  उत्पादन  की  मार्केटिंग  को  व्यवस्था

 होनी  ज॑ं  हम  वहां  पर  फल-फ्र,ट  पैदा  करते  उसका  हमको  उचित  दाम  मिलना

 यह  हमारा  काम  है  ओर  यहू  हमारे  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  मांग  आपने  कहा  कि  वहां  पर  भूमि
 का  वितरण  होना  सरकार  इंतजाम  करती  इसमें  दो  राय  नहीं  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जितनी

 किलो  मीटर  सड़कें  बनती  हैं  या  स्कूल-कालेज  बनते  वे  बहुत  कम  हम  लद्टाख  ओर  काश्मीर  के

 इलाके  को  भी  देखते  वहां  पर  बड़े  कालेज  कम  ही  टंक्नीकल  ट्रं  निग  की  व्यवस्था  होना  भी

 जरूरी  है  क्योंकि  उसके  बिना  मुल्क  की  आज  की  दौड़  में  कम्पोट  नहीं  रह  सकते  चूंकि  जब  तक  साधन

 प्रोवाइड  नहीं  होंगे  ।  हमारे  नामग्याल  जी  का  इतना  चुनाव  क्षेत्र  है  जितना  सारा  हरियाणा  और  पंजाब

 हम  किस  तरह  अपनी  एजुकेशन  को  बढ़ा  सकते  और  दूसरा  डवलपमेंट  कर  सकते  हैं  जबतक

 कि  हमारे  लोगों  को  वही  साधन  प्रोवाइड  नहीं  होंगे  जो  कि  बड़े  शहरों  के  लोगों  को  प्राप्त  होते  हैं  ।  हम
 तो  बार्डर  पर  रहते  बार्डर  पर  रहने  से  डबलपमेंट  रक  जाता  मैं  समझता  हूं  कि  दाजिलिंग  में

 काफी  अच्छा  डवलपमेंट  हुआ  है  क्योंकि  वहां  काफी  दूरिस्ट  आते  हैं  और  सभी  लोग  उनको  देखना  चाहते

 यह  तो  आप  लोगों  की  डवलपमेंट  है  ।  भारत  सरकार  ने  बंगाल  सरकार  को  पैसा  देना  उसी  से

 डवलपमेंट  होगा  ।  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  आालू  और  सेव  की  खेती  होती  लेकिन  आलू  और  सेव

 को  कीमत  हमको  पूरी  नहीं  मिलती  है।दमारे  मन्त्री  जी  जोर  लगाते  हैं  कि  वह  मिलनी  चाहिए  ।

 लेकिन  कौन  देता  मेरा  क्षेत्र  डोडराक्वार  तिब्बत  के  साथ  लगता  वहां  से  कोई  आदमी  सेव  की

 पैटी  अगर  दिल्‍ली  भेजना  चाहे  तो  चौबीन  रुपये  किराया  लगता  जब  आजादपुर  मण्डी  में  उसकी

 बिक्री  होगी  ठो उसकी  कीमत  48  या  30  रुपये  हो  जायेगी  ओर  जब  वहू  सेव  बाजार  में  बिकेगा  तो

 छह  या  आठ  रुपये  किलो  के  हिसाब  से  हमको  यह  देश्लना  चाहिए  कि  गरीब  आदमी  का  शोषण

 कहां  से  होता  परिवहन  ओर  रेलवे  की  सुविधा  भी  हमारे  लोगों  को  होनी  चांहिए  ।  बगीचों  में  हमारी
 इनकम  बढ़ाने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  भारत  सरकार  को  देना  जहां  तक  बिजली  का

 सवाल  अकेला  हिमाचल  बीस  हजार  मेगावाट  बिजली  तेयार  कर  सकता  मैंने  देखा  है  कि

 टोक  में  भी  बड़ी  भारी  नदी  जाती  है  ।  वहां  भी  काफी  पन-बिजली  तंयार  हो  सकती

 दाजिलिंग  में  पन-विजली  की  बात  आपने  की  मैं  समझसा  हूं  कि  बहू  के  सोगों  को  उंठायेंगे
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 तो  हमारा  देश  आगे  बढ़  उस  इलाके  में  उद्योग  के  मामले  में  सबसे  ज्यादा  सुविधा  प्राप्त  हो सकती

 हैं  ।  दार्जिलिग  की  त्ताय  बहुत  मशहूर  वहां  पर  चाय  पैदा  करने  वाले  काफी  लोग  इसमें  लगे  हुए
 उसके  डवलपमेंट  के  लिए  मजदूरों  को  कुछ  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  इन  चीजों  को  देखा  जाए
 तो  ये  राष्ट्र  क ेहित  की  बातें  हो  सकतो  गरीब  आदमी  का  जो  शोषण  होता  उस  पर  रोक  लगानी

 राष्ट्र  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  आज  एक हो  प्रोग्राम  बनाइए  |  सभी  लोग  यह  बात  कहें  कि
 अगर  पहाड़ी  क्षेत्रों

 का
 डवलपमेंट  होगा  तो  राष्ट्र  जितना  भी  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  है  वह

 सब  पहाड़  की  तरफ  से  हो  रहा  है  और  इस  तरह  से  मैदानी  क्षेत्र  का  करोड़ों  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा
 हिन्दुस्तान  के  जितने  हैं  वे  मिट्टी  क ेसाथ  भर  रहे  हैं  क्योंकि  वहां  न  प्लान्टेशन  है  और  न  कुछ

 और  दाजिलिंग  का  एरिया  भी  मैंने  देखा  वहां  भी  पहाड़  हैं  और  वह  बंगाल  के  अन्दर  फ्लड
 पैदा  करता  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  मिलकर  पन-बिजली  योजना  बनाएं  तो  हमारी
 आधिक  स्थिति  मजबूत  हो  सकती  है  और  राष्ट्र  आगे  बढ़  सकता  हम  कोयले  से  बिजली  पंदा

 करते  यह  हमारा  जखीरा  कोयला  बिहार  में  होता

 5.00  म०  १०

 चाहे  आप  उसे  दाजिलिंग  साइड  में  ले  जाएं  या  मद्रास  साइड  में  ले  मैं  समझता  हूं  कि

 उसमें  हमारा  खर्चा  अधिक  लगता  है  और  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  100  साल  या  200  साल  तक  चल

 सकता  उसके  बाद  राष्ट्र  की  यह  सम्पत्ति  भी  खत्म  हो  जाएगी  |  उसके  पश्चात  हमारे  राष्ट्र  को  सब्र

 से  बेठ  जाता  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  अपना  ध्यान  पन-बिजली  योजनाओं

 की  ओर  अधिक  से  अधिक  लगाना  चाहिए  क्योंकि  पन-बिजली  योजनाएं  हमारे  राष्ट्र  की

 स्थितियों  के  अनूकूल  हम  उनको  अच्छी  तरह  बना  सकते  हैं  और  हमें  बिजली  भी  सस्ती  पड़ती

 इसलिए  इस  प्रस्ताव  को  मूव  करके  जिस  तरह  की  मांग  की  गई  मैं  उससे  सहमत  नहीं  हूं  इससे

 देश  आगे  तरक्की  नहीं  कर  सकेगा  और  इस  प्रस्ताव  को  मात  लेना  मुमकिन  भी  नहीं  इसलिए
 आपको  चाहिए  कि  इसे  वापस  ले  लें  |  इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपका  भी  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने

 मुझे  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  इसमें  कोई”दी  राय  नहीं  हैं  कि दाजिलिग  के  आसपास

 रहने  वाली  नेपाली  जनता  खराब  हालत  में  रह  रहो  है  |  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  |  इनमें  अधिकांश

 लोग  पिछड़े  वर्ग  से  उनके  पास  रोजगार  के  बहुत  ही  कम  राधन  अगर  आप  सिक्किम  जाएं  तो

 पाएंगे  कि  दाजिलिग  क्षेत्र  से  या  दाजिलिग  क्षेत्र  के  आसपास  के  नेपाली  लोग  होटलों  सड़कों

 पर  तथा  हर  जगह  काम  कर  रहे

 5.02  मं०  १०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोम

 वे  बहुत  मेहनती  हैं  और  वास्तव  में  उनके  साथ  बेहतर  व्यवह्वार  करने  की  जरूरत  यहूं  सच
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 गिरधारोी  लाल  डोगरा  |

 परन्तु  प्रश्न  यह  है  :  क्या  यह  उपाय  जो  इस  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया  है  इसका  हल  है  ।  यह

 मुख्य  बात  है  जिसके  बारे  में  हमें  सोचना  है
 '*

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  भी  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उपायों  में
 से  एक

 श्री  गिर्धारी  लाल  डोगरा  :  दाजिलिग  पश्चिम  बंगाल  का  जिला  है  ओर  मैं  कम  से  कम

 विश्वास  करता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  एक  सज्जन  है  और  सरकार  उस  क्षेत्र  की  देखभाल  करना

 उसका  कत्तंथ्य  है  भौर  उसने  अभी  तक  उन्हें  तप्तलली  दे  दी  होगी  कि  वहु  उनकी  उचित  देखभाल  कर

 रही

 यह  एक॑  बहुत  ही  दृखद  बात  है  कि  एक  सी०  पी०  एम०  से  सम्बन्धित  तथा  उस  क्षेत्र  का  रहने
 वाला  व्यक्ति  यह  उपाय  आगे  रखे  ।  इस  उपाय  का  अन्तिम  विश्लेषण  करने  पर  अर्थ  निकलता  है  कि

 नेपालियों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  है  और  भविध्य  में  उस  सरकार  से  उन्हें  न्याय  मिलने  की  कोई
 आशा  नहीं  है  ।  अगर  आप  गहराई  में  जाये  तो  इसका  वास्तविक  उद्देश्य  यही  मैंने  इसे  इस  प्रकार  से

 समझा  मैं  शायद  इसे  गलत  समझ  लेता  परन्तु  मैंने  इसे  सहानुभूतिपूर्वक  समझने  का  प्रयास  किया

 और  मैं  इसके  अतिरिक्त  और  कुछ  न  समझ  सका  ।  अगर  उन्हें  पता  होता  कि  कुछ  कार्य  उस

 फार  के  द्वारा  किया  जाएगा  तो  वे  वहां  गये  विधेयक  के  प्रस्तावक  इतने  गुमराह  तथा  निराश  हैं
 कि  उसने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  शक्तियां  देने  की सिफारिश  की  है  न  कि  पश्चिम  बंगाल  विधान

 सभा  को  जो  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलों  में  उपलब्ध  करायेगी  ।  अगर  आप  इस  विधेयक  के  खंडों  को  देखें  तो

 विधेयक  में  प्रावधान  है  कि  :

 '  राज्य  राजपत्र  में  अधिसूचित  आदेश  द्वारा  निम्नलिखित  से  लिये  उपबन्ध  कर  सकती

 हैः  -

 जिला  परिषद  को  सदस्यता  के  लिए

 जिला  परिषद  की  सदस्यता  के  लिए

 निर्वाचन  क्षेत्रों  की  मतदाताब्सूबियां  तैयार

 जिला  परिषद  के  लिए  निर्वाचन  कराने  अथवा  उस  परिषद  के  सम्यक  गठन  के  संम्बन्ध

 में  या  उनसे  सम्बन्धित  सभी  मामलों  और  उसके  कार्यकाल  तथा  विशेष  रूप  से

 लिखित  सभी  अथवा  किन्हीं  विषयों  के  बारे  में  उपबन्ध  कर  सकती  है  :--

 (1)  जिला  परिषद  के  सदस्यों  में  स ेउसके  उपसभापति  तथा  अन्य  पदाधिकारियों

 की

 (2)  जिला  परिषद  के  सदस्यों  में  से उसंकी  कार्यकारी  समिति  का
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 (3)  उपसभापति  तथा  सदस्यों  के  वेतन  और )

 (4)  कार्यकारी  कृत्यों  का

 (5)

 (6)  ऐसे  अन्य  जो  जिला  परिषद  के  कार्य  संचालन  के  लिए  आवश्यक  और

 षंगिक
 ह

 कायकारी  समिति  की  और

 ग्रे  शक्तितयां  हैं  जो  वह  वहां  पर  कार्य  कर  रही  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  देना  चाहते  हैं  जिसका

 बास्तव  में  अर्थ  होगा  विभाग  के  प्रभारी  मन्त्री  को  अथवा  नौकरणशाहों  को  शक्षित  प्रदान  ऐसा
 कैसे  किया  जा  सकता

 जैसा  कि  मैंने  इस  सभा  में  अहुत  पहले  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  बोलते  हुए  कहा  पंडित

 ब्रवाहर  खाल  नेहरू  ते  सोचा  था  कि  उत्तर  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में यातायात  को  आर्थिक

 ब्रिक्रान्ष  ता  रक्षा  प्रयोजनों  क ेलिए  खोला  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  सीमा  सड़क  संगठन  को  स्थापित

 किग्रा  श्रा  जिसने  बहुत  कार्य  किया  परन्तु  अभी  भी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  चाहे  बह
 दाजिलिंग  जिला  हो  अथवा  बिहा  जम्मू  और  काप्मीर  का  कोई  जिला  हो  वहां  पर  बहुत
 कार्य  करना  बाकी  है  ।  दक्षिण  तथा  दक्षिण-पूर्वी  राज्यों  में  भी  इसी  तरह के  क्षेत्र  हैं  जिनका  विकास

 कृश्ता  है  ।  आप  इन  क्षेत्रों  का विकास  तब  तक  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  वहां  उन्हें  यातायात  के  लिए

 गे  खोला  जब  तक  कि  तहां  पर  सड़क  नहीं  होगी  कोई  भी  वहां  पर  नहीं  जायेगा  और  वहां  पर

 सुधार  नहीं  होगा  ।  इसका  आठवीं  अनुसूची  के  साथ  कुछ  लेना  देना  नहीं  या  तो  हम  समझ  नहीं  पाते

 या  फिर  हम  लोगों  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  करते  अगर  हम  समझते  हैं  तो  हमें  यह  करने  की

 कोशिश  करनी  चाहिए  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  जान  बूझ्षकर  दाजिलिंग  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  कर  रहो  ऐसी  बात  नहीं  है  समस्याएं  बहुत  ही  विकट  हैं  और  उसके  लिए

 बहुत  घनराशि  चाहिये  ।  यह  भी  सही  है  कि  विरले  ही  उस  क्षेत्र  से किसो  मन्त्री  को  पश्चिम  बंगाल  के

 मंत्रिमण्डल  में  रखा  गया  हो  ।  उचित  ध्यात  की  भी  कमी  रही  एक  बार  श्री  एच०  जी०  वैलस

 हारा  यह  कहा  गया  था  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  स्वयं  के  लिए  सोचना  जो  लोग  स्वयं  के  लिए  नहीं

 सोचते  तो  अन्य  उनके  बारे  में  सोचते  हैं  और  वे  इस  प्रकार  से  सोचते  हैं  जैसा  कि  सोचने  वाले  व्यक्ति  के

 अनुकूल  होता  अगर  कोई  न्यक्ति  सरकार  चला  रहा  है  और  वह  उस  क्षेत्र  का  नहीं  है  तो  वह  उन

 क्षेत्रों  के  बारे  में  अधिक  सोचेगा  जिनसे  बह  संबंधित  है  तथा  वह  अन्य  क्षेत्रों  पर  समान  ध्यान  नहीं  देगा  ।

 लोग  महसूस  करते  हैं  कि  उनद्री  आषा  अलग  है  तथा  वे  पहाड़ी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  हैं  और  इस्ती  कारण

 उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  वास्तविकता  यह  है  कि  हम  अपने  विका+  में  तेजी  लाते  का  प्रयत्न  कर

 रहे  हम  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपना  रहे  हैं--समस्तर  तथा  ऊर्ध्वाधर  विकात्  के  लिए
 सित्र  क्षेत्रों  के विकास  पर  बहुत  अधिक  बल  दे  रहे  हम  विश्व  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मुकाबला
 करना  ताहते  हैं  परन्तु  इसके  साथ  ही  हम  अपने  पिछड़े  हुए  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  पर  अपेक्षित  ध्यान  नहीं

 दे  हहे  परन्तु  हमें  बह  समझना  चाहिए  कि  उस  क्षेत्रों  में  ये  ही  लोग  हैं  जो  हमारे  देश  की  रक्षा
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 कर  रहे  हैं।अतः  हमें  उनका  ध्यान  रखना

 इस  विधेयक  से  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  ।  मुझे  मेरे  माननीय  मित्र  के  साथ  पूरी  सहानुभूति
 है  परन्तु  दृष्टिकोण  सही  होना  चाहिए  ।  भारतीय  संविधान  में  कई  प्रावधान  हैं  जिन्हें  लागू  नहीं  किया
 जा  रहा  है  और  यह  उनमें  से  एक

 अधिक  समय  न  लेते  हुये  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  वास्तविक  समस्या  भिन्‍न

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 विकास  की  आवश्यकता  को  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  में  महसूस  किया  गया

 था  और  इस  देश  की  मूल  समस्याओं  को  उन्होंने  पहचाना  हमें  अभी  भी  ऐसे  बेहतर  व्यक्ति  की
 तलाश  है  जो  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  बेहतर  रूप  से  सोच  सके  ।

 अतः  उन  समस्याओं  को  छोटे  छोटे  रूपों  में  विभाजित  करने  की  कोशिश  से  कोई  उद्देश्य  हल
 नहीं  होगा  |  मैं  समझता  अगर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  दाजिलिग  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  पर  अधिक  ध्यान
 केन्द्रित  करके  उनका  विकास  करके  उन्हें  अन्यों

 के  अनुसरण  के  लिए  आदर्श  के  रूप  में  सामने  रखा
 होता  ।  तो  हम  उसे  दूसरों  के  सामने  मिसाल  के  तौर  पर  उद्धत  करते  परन्तु  उन्होंने  कुछ  भी  नहीं  किया

 वहां  के  लोग  उपेक्षित  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय  हम  गंगटोक  गये  थे  और  हमने  वहां  देखा  कि  जो  सड़कें  सीमा  सड़क  संगठन  के  अंतर्गत
 हैं  बे  भी  ऐसी  ही  खराब  हालत  में  थीं  जैसी  कि  अन्य  जगहों  पर  हमें  समस्या  को  जैसी  है  उसी
 रूप  में  देखना  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  परंतु  मैं  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  आरोप
 हमारे  ऊपर  थोपा  हमें  समस्या  जैसी  है  उसी  रूप  में  उसका  सामना  करना

 नेपाली  हमारे  भाई  हैं  ।  उनकी  भाषा  का  विकास  देश  की  अन्य  भाषाओं  के  विकास  के  समान
 किया  जाना  चाहिये  )  यह  देश  तब  तक  प्रगति  नहीं  कर  सकता  जब  तक  इस  देश  में  बोलीं  जाने  वाली
 हर  भाषा  का  विकास  नहीं  कर  लिया  दूरदशंन  और  रेडियो  का  क्‍या  फायदा  है  अगर  ये  उन
 लोगों  से  सम्पर्क  नहीं  कर  पाते  जो  अभी  तक  अनपढ़  जब  तक  दूरदर्शन  पर  उनकी  भाषा  में  कार्य  क्रम
 प्रसारित  नहीं  किये  जाते  तब  तक  वहां  विकास  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अतः  सही  उपाय  यह  है  कि
 असमान  विकास  की  बजाये  उपयुक्त  और  समान  विकांस  किया

 सजावट  की  वस्तु  मत  बनाइये  |  मुह  पर  पाउडर  लगाकर  बाकी  शरीर  को  गंदा  मत  छोडिए  ।
 हमें  उन  लाखों  व्यक्तियों  को  भी  देखना  है  जो  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रह  रहे  उन  लाशों  व्यक्तियों  को
 भुलाया  नहीं  जा  सकता  |

 उन्हीं  के  वोटों  के  कारण  हम  सब  इस  सभा  में  विपक्ष  या  पक्ष  में  बैड  अमीर  लोग
 अवसरवादी  होते  वे

 आपको  वोट  नहीं  देते  ।  पिछड़े  लोग  ही  आपको  इस  सभा  में  और  राज्य  विधान
 सभाओं  में  चुनकर  भेजते  इसलिए  गलत  नारों  से  उन्हें  गुमराह  मत  आपको  स्थिति
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 तन  जन

 वास्तविकता  समक्षकर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  समस्याओं  का  हल  करना  होगा  ।  आप  यह  जो  उपाय  कर

 रहे  हैं  उससे  लोग  गुमराह  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 चौथरी  सुरदर  सिंह  :  सभापति  यह  जो  बिल  इस  हाउस  के  सामने  आया

 है  इसमें  मूवर  ने  लिखा  है  :

 [  प्रनुवाद

 निर्माण  कार्यक्रम  से  देश  का  कोई  भी  हिस्सा  अछूता  नहीं  छात्रों  को

 लाखों  मूक  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करना  उन्हें  वर्ग  या  जाति  के  आधार  पर

 नहीं  बल्कि  महाद्वीप  और  उन  लाखों  व्यक्तियों  के  लिए  सोचना  सीखना  होगा  जिसमें

 गुन्डे  और  यहां  तक  की  वेश्याएं  भी  शामिल  हैं  और  जिनकी  इस  हालत  के  लिए  हम

 सब  जिम्मेदार  हैं|  1927)

 हो  जो  बिल  आए  हैं  उसका  क्या  मतलब  है  ?  उसका  मतलब  है  :

 ]

 तक  लाखों  लोग  भूथे  ओर  अज्ञानी  हैं  तब  तक  मैं  हर  व्यक्ति  को  देशद्रोही  कहूंगा  ।

 हम  उन्हीं  की  कीमत  पर  शिक्षित  हैं  हर  हमने  उन्हें  कुछ  नहीं  दिया  है  ।”

 डा०  अम्बेडकर  ने  कड़ा  था  कि  मुस्लिम  लीग  सै  मिलकर  गवनेमैंट  बना  लो  तो  आधे  हिंदुस्तान
 के  मालिक  हो  जाएंगे  क्योंकि  बंटवारे  में  आपको  आधा  हिंदुस्तान  मिलता  है  मगर  हमने  नहीं  माना  ।

 हम  महात्मा  गांधी  के  साथ  रहे  |  हमने  उनका  साथ  नहीं  छोड़ा  ।

 1947  में  हमारे  देश  का  बंटवारा  हुआ  |  पहले  सेप्रेट  एलेक्टोरेट  मिला  उस  वक्‍त  डा ०
 अम्बेडकर  ने  जो  कहा  था  उसको  माना  नहीं  उस  वक्‍त  मुसलमानों  की  9  करोड़  की  आबादी  थी

 और  6  करोड़  हमारी  हरिजनों  की  आबादी  थी  ।  लेकिन  उस  वक्‍त  उनकी  बात  को  नहीं  आज

 इस  तरह  के  आंदोलन  किये  जा  रहे  मह।त्मा  जी  मे  जो  कहां  था  वह  ठीक  था  लेकिन  उसको

 मेंट  नहीं  किया  गया  ।

 महास्मा  गांधी  ने  ज़िखा  है  :

 :  ]
 विएव  के  विवेकशील  व्यक्ति  ऐसे  स्वतस्त्र  राष्ट्र  नहीं  चाहते  जो|एक  दूसरे  के  साथ
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 सुन्दर

 लड़ते  रहें  बल्कि  ऐसे  मित्र  राष्ट्रों  का संघ  चाहते  हैं  जो एक  पर  निभेर  परस्पर  निर्भरता

 मनुष्य  के  लिए  उतनी  ही  आदशे  है  और  होनी  चाहिए  जितनी  की  मानव
 सामाजिक  प्राणी  समाज  के  साथ  परस्पर  सम्बन्ध  रखे  वह  अपने  अहम्‌  का  दमन
 करके  स्वयं  को  विश्व  का  एक  अंग  महसूस  नहीं  कर

 ]

 यह  जो  कहा  था  वह  कब  कहा  था  ?  यह  1929  में  महात्मा  गांधी  ने  कहा  जो  उनके
 विचार  थे  उन  पर  अगर  अमल  हो  जाये  तो  ठीक  महात्मा  जी  ने  1921  में  क्‍या  कहा  था  वह
 भी  सुनिए  :

 ];

 व्यर्थ  ह ैअगर  हम  1/5  भारत  को  स्थायी  तौर  पर  पराधीन  बनाये  रखना
 चाहते  और  उन्हें  राष्ट्रीय  संस्कृति  के  लाभों  से  जानबूझकर  वंचित  करते  हम  चाहते  हैं
 कि  इस  महान  आन्दोलन  में  ईश्वर  हमारी  सहायता  करे  लेकिन  हम  उसी  के  उन  प्राणियों  को
 मानवता  का  अधिकार  देले  से  इंकार  करते  हैं  जो  इसके  सबसे  अधिक  हकदार  हम  स्वयं
 अमानवीय  हैं  इसलिए  हमें  ईश्वर  दूसरों  की अमानवीयता  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  प्रार्थना

 नहीं  करनी

 ]

 महात्मा  जी  के यह  जो  विचार  थे  उन  पर  कोई  अमल  नहीं  हो  रहा  है  और  इसी  वजह  से  सारी

 चीजें  पैदा  हो  रही  जिस  समय  अलग  मताधिकार  था  तब  हा०  अम्बेडकर  ने  कष्टा  था  :

 ]

 मैं  हिन्दू  पैदा  हुआ  ।  इसमें  मेरा  कोई  दोष  मैं  हिन्दू  के  रूप  में  मरुंगा  नहीं  ।

 ]

 लेकिन  उन्होंने  भो  कहा  उसकी  किसी  ने  परवाह  नहीं  की  ।  आज  यह  जो  नेपाली  हैं  या  जो  सिख

 हैं  उनमें  अलग  स्टेट  की  मांग  की  जाती  है  ।

 इस  बिल  का  मैं  विरोध  करता  इसको  नहीं  माना  जाना  चारागर  को  चारागरी  से

 गुरेज  वरना  हमारा  मर्ज  लादवा  न  जो  काम  करने  वाले  जिनके  हाथ  में  आप  ताकत  देते
 वे  क्या  उसको  अपने  ऊपर  इस्तेमाल  करेंगे  ।  हिन्दुस्तान  का  हर  एक  आदमी  यदि  अलग  होने  की  बात

 तो  देश  की  एकता  कैसे  बनी  पंजाब  में  ख्ालिस्तान  की  मांग  की  जा  रही  वह  राज्य
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 कमजोर  नहीं  सबसे  ज्धदा  बलवान  है  और  ज्यादा  जमीन  उसके  पास  लेकिन  वे  कहते  हैं  कि  हमें
 खालिस्तान  हाल  ही  में  मेरे  हल्के  में  दो आदमियों  का  कत्ल  हो  मैं  बड़ा  हैरान  हुआ  कि

 ऐसा  क्यों  हो  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  गरीब  आदमी  अपना  हक  चाहता  इसीलिए  इस  प्रकार  की

 बातें  पैदा  होती

 |

 आदमी  को  मिटाने  से  अधिकार  नहीं  मिल  अधिकारों  को  अनिच्छुक

 हाथों  से छोनना  पड़ता

 ]

 नेपालियों  का  यह  मसला  ऐसे  हल  नहीं  हो  सकता  जब  तक  वे  इकट्ठें  होकर  लड़ाई  नहीं

 महात्मा  डा०  अम्बेडकर  ओर  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  की  यह  मंशा

 [  प्रमुषाद  ]

 नेहरू  जी  ने  संविधान  सभा  में  कहा  था  :

 और  भूखे  लोगों  को  समस्या  कंसे  हल  ज़हां  कहीं  हम  देखते  हैं  हमें  यही
 समस्या  नजर  आती  अगर  इस  समस्या  का  हम  शीघ्र  हल  नहीं  कर  सकते  तो  कागजों  पर

 लिखा  हमारा  संविधान  निरथंक  और  उद्देश्यहोन  हो

 इन  शब्दों  के  साय  मैं  इस  बिल  की  मुखालिफत  करता  हूं  ।  यह  बिल  स॑प्रेट-टेंडे्सी  की  भावना

 को  लिए  हुए  मैं  पुनः  इस  बिल  की  मुखालिफत  करता  हूं  ।

 ]

 भी  पीयूष  तिरको  :  सभापति  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  जरा  भी

 बादी  नहों  है  ।  इस  विधेयक  को  सभा  में  एक  अच्छे  उद्देश्य  हेतु  प्रस्तुत  किया  गया  स्वतंत्रता

 से  पूर्व  भो  हमारी  सरकार  थी  लेकिन  हम  स्वतन्त्रता  चाहते  अपनी  खुद  की  सरकार  चाहते  थे  क्योंकि

 हम  अपने  देश  का  विकास  अपने  ढंग  से  करना  चाहते  इस  विधेयक  का  वास्तविक  उद्देश्य

 संस्कृति  नेपाली  भाषा  और  जीवन  शैलो  को  उनके  अपने  ढंग  से  विकसित  होने  देना  इसमें  कोई

 गलत  बात  नहीं  किसी  भी  चीज  के  विकास  के  लिए  जरूरी  है  कि  उसके  पास  जगह  हो  ।  दाजिलिग  में

 नेपालियों  की  अधिकता  है  इसी लिए  वे  इस  जगह  को  नेपाली  संस्कृति  का  केन्द्र  बनाना  चाहते  हैं  ताकि

 बहां  से  सब  ओर  प्रसार  हो  सके  ।  नेपाली  संस्कृति  भारत  में  ही  रहेगी  ।  यह  बहुत  संस्कृति  है  ।

 भारत  सरकार  भी  भारतीयों  की  सभी  भाषाओं  ओर  जीवन  शैलों  को  बनाए  रखने  की

 इच्छुक  रही  दे  ओर  यह  उचित  भी  है  ।

 323



 संविधान  विधेयक  6  1985  5

 पीयूष  तिरको  |

 भारत  में  बहुत  सी  समृद्ध  संस्कृतियां  हैं  और  हम  उन्हें  बनाए  रखना  चाहते  इस  विधेयक  का

 उद्देश्य  केवल  यही  है  कि  नेपाली  भाषा  आदि  के  लिए  एक  स्थान  निर्धारित  किया  जाए  जहां
 से  इसका  सर्वोन्मुखी  विकास  किया  जा  इस  प्रकार  इसका  केवल  यही  उद्देश्य  सभी  प्रमुख
 भाषाओं  के  अपने  घर  हैं  क्योंकि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  भारत  में  राज्य  भाषाई  आधार  पर  बनाए  गए

 लेकिन  उन  भाषाओं  का  कया  होगा  जिन्हें  कुछ  ही  लोग  बोलते  उनका  भी  तो  अपनी  भाषा  के

 प्रति  कत्तेव्य  वे  चाहते  हैं  कि इन  स्वायतशासी  जिलों  में  उनकी  पहचान  और  संस्क्रृति  बनी  रहे  तथा

 इसके  लिए  वे  अपने  ढंग  से  काम  करना  चाहते  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  उनकी  संस्कृति  भिन्‍न  है

 आदि  नेपाली  संस्कृति  भारतीय  संस्कृति  है  ।  यहू  कोई  अलग  संस्कृति  नहीं  यह  भारतीय

 संस्कृति  का  अंग  पश्चिम  बंगाल  सरकार  अर्थात्‌  राज्य  विधान  सभा  ने  इन  स्वायतशासी  क्षेत्रों  के

 संबंध  में  सर्वंसम्मति  से  एक  विधेयक  पारित  किया  है  ताकि  वे  अपना  विकास  अपने  ढंग  से  कर

 इसलिए  मेरे  विचार  में  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  जो  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  उसका  कोई  आधार

 नहीं  उदाहरण  के  लिए  छोटा  नागपुर  संथाल  परगना  क्षेत्र
 की  कुछ  जनजातियों  को  लीजिए  इम

 जनजातियों  की  अपनी  अपनी  भाषा  ओर  कुछ  सामान्य  कानून  हैं  जिससे  वे  स्वयं  को  शासित

 करती  लेकिन  वे  अन्य  भारतोयों  से  भिन्‍न  नहीं  मैं  आपसे  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता

 हजारों  क  रोड़  रुपये  खत  करने  के  ब्रावजृद  आपकी  सारी  आदिवासी  विकास  योजनाएं  असफल  क्‍यों  हो

 जाती  इसका  कारंण  यही  है  कि आप  उन  आदिवासियों  का  विश्वास  नहीं  जीत  पाए  हैं  जिनके  लिए

 आप  ये  सभी  विकास  काये  कर  रहे  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  आप  इन  लोगों  को  उनके  अपने  ढंग

 से  विकास  क्‍यों  नहीं  करने  देते  ।  इसकी  बजाए  कि  यहां  से  कोई  जाकर  उन्हें  विकास  करने  के  ढंग  के

 बारे  में  शिक्षा  अगर  इन  लोगों  को  उनके  अपने  हालातों  के  अनुसार  तथा  अपने  सामास्य

 कानून  का  उपयोग  करते  हुए  विकास  करने  दिया  तो  मुझे  विश्वास  है  विकास  अधिक  तीज

 गति  से  होगा  तथा  देश  की  अखं  डता  और  भाईचारे  की  भावना  बढ़ेगी  ।  ये  सभी  लोग--चाहे  वे

 आदिवासी  नेपाली  आदिवासी  अनुसूचित  जातियों  के  जनजातियों  के  हजारों  सालों  से

 भारत  में  रह  रहे  उन्होंने  पृथकता  के  बारे  में  कभी  नहीं  सोचा  वे  भारत  का  अभिन्न  अंग  वे

 केवल  अपने  जगह  की  मांग  कर  रहे  हर  कोई  जगह  चाहता  यह  कहना  कि  आपका

 घर  हैਂ  बिल्कुल  जिस  भी  समुदाय  की  जहां  बहुलता  हो  वहां  उसे  जगह  दी  जानी  चाहिए
 ताकि  वे  अपने  कानूनों  के  अनु तार  अपनी  पहचान  बनाए  रखकर  अपने  ढंग  से  अपना  विकास  कर  सकें  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि सरकार  को  इस  पर  गंभी  रता  से  विचार  करना  आपको  अपने  पुलिस  बल

 के  साथ  वहां  जाकर  ऐसे  किसी  आन्दोलन  को  दबाना  नहीं  यदि  कोई  समुदाय  अपनी  भाषा

 और  संस्कृति  के  विकास  के  लिए  अलग  स्वायत्त  जिलों  की  मांग  करता  है  तो  सरकार  को  उस  पर

 भूतिपूषक  विचार  करना  आपको  बल  प्रयोग  नहीं  करना  नागालैंड  ओर  मिजोरम

 में  वैसे  भो  काफी  रक्‍्तपात  हो  चुका  कृपया  उसी  प्रकार  मत  चलिए  ।  जब  लोग  किसी  चीज  की  मांग

 करते  हैं  तो आपको  उनका  दृष्टिकोण  समझ्नना  सरकार  को  उनके  भाषा  और  संस्कृति

 के  विकास  के  लिए  उन्हें  सभी  सुविधाएं  देनी  भारत  में  भौगोलिक  स्थितियां  भी  भिन्न

 स्थानीय  लोग  अपनी  समस्याओं  को  बेहतर  ढंग  से  समझते  यदि  कोई  आदमी  या  अधिकारी
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 दार्जिलिंग  क ेतथाकथित  विकास  के  लिए  दिल्‍ली  से  जाता  है  तो  उस  पर  खर्च  किया  गया  सारा  पैसा
 व्यर्थ  जाता  दुःख  की  बात  है  कि  ऐसी  बातें  होती  अगर  नेपालियों  को  या  छोटा  नागपुर  और

 संधाल  परगना  के  आदिवासियों  को  अपने  ढंग  से  विकास  करने  की  स्वतंत्रता  दे  दी  जाए  तो  वे  तेजी  से
 बिकास  जेसाकि  सरकार  चाहती  भ/रत  के  लोग  चाहते  हैं  कि  उनका  विकास  तीब्रगति  से  और

 बिना  शोषण  के  हो  ।  शोषण  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  वे  आजादी  का  मिलकर  उपयोग  करेंगे  और

 सरकार  की  मेरा  मतलब  है  कि  लोगों  द्वारा  स्वायत्त  का  उपयोग  इस  प्रकार
 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  सोचना  चाहिए  और  नेपाली  भाषा  और  उनकी  जीवन-शैली  को

 भारत  में--विशाल  भारत  में  सुरक्षित  रखने  के  संबंध  में  विचार  करना  मन्त्री  जी  को  उनके

 द्वारा  की  जा  रह्दी  और  मांगों  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।

 अब  लोग  अपने  बारे  में  आप  बोलने  लगे  हैं  और  वे  अपने  ढंग  से  विकास  करना  चाहते

 माननीय  मन्त्री  के  इस  बात  को  महसूस  करना  चाहिए  और  इसको  महत्व  देना

 समापति  सहोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  निर्धारित  दो  घंटे  का  समय  पूरा  हो  चुका  क्‍या

 सभा  के  लिए  इस  समय  को  बढ़ाना  जरूरी  यदि  तो  कितने  घंटे  ?

 विधि  झौर  न्याय  सस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एच०  प्रार०  :
 दो  घंटे  ।

 समापति  महोदय  :  मैं  मान  लेता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  दो  घंटे  का  समय

 बढ़ाने  के  लिए  सट्‌मत

 भ्री  श्ञांताराम  नायक  :  हालांकि  दाजिलिंग  और  इसके  आस-पास
 के

 क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  नेपाली  लोगों  के  बारे  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  मैं  सहमत  लेकिस  मैं  यहां  इस

 विधेयक  का  कई  कारणों  से  विरोध  करता  जिनका  मैं  अभी  जिक्र  अगर  आप

 विधेयक  के  अनुच्छेद  2  को  पढ़ें  तो  पायेंगे  कि

 “244  संविधान  में  किसी  भी  बात  के  विधि  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  के  भीतर  दाजिलिंग  जिले  के  और  पड़ोसी  जिलों  जहां  नेपाली  भाषी  लोग  बहु-संदयक

 और  ऐसे  क्षेत्रों  को  जो  विनिदिष्ट  किये  एक  स्वायत्त  क्षेत्र  बना  सकती

 भौर  ऐसे  क्षेत्र  के  प्रशासन  के  लिए  एक  जिला  परिषद  की  स्थापना  कर  सकती  जिसका

 गठन  अनुच्छेद  के  अधीन  विनिदिष्ट  रीति  के  किया  जायेगा  ओर  जिसकी  शक्तियां  तथा
 यो

 कृत्य  अनुच्छेद  2448  के  अधीन  विधि  बनाकर  विनिदिष्ट  किये  जायेंगे  ।

 अगर  मंशा  नेपाली  भाषी  लोगों  के  लिए  कुछ  स्थान  या  जिला  सुरक्षित  करने  की

 तो  मेरे  विद्वान  सहयोगी  पहले  से  ही  विद्यमान  संविधान  के  ढांचे  का  सहारा  ले  सकते  भगर  वह

 महसूस  करते  हैं  कि  दाजिलिंग  और  उसके  आस-पास  के  लोगों  की  अनदेखी  की  जाती  है  तो
 वह  मांग

 कर  सभते  अगर  सद्दी  कि  इसे  संघ  राज्य  क्षेत्र  घोषित  किया  जाए  ताकि  पर्याप्त  मात्रा  में  बह

 सीधे  केन्द्रोय  सहायता  दी  जा  सके  ।
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 [  भ्रा  शांतारास  नायक  ]

 और  अगर  वह  महसूस  करते  हैं  कि  वह  मामला  राज्य  का  दर्जा  मांगने  का  है  और  इसके  लिए
 आधार  भी  मैं  नहीं  कहता  कि  इसके  लिए  उचित  आधार  नहीं  है,--वह  इसकी  मांग  कर  सकते

 लेकिन  संविधान  के  अन्तर्गत  हमें  दो  दर्जे  उपलब्ध  एक  राज्य  दूसरा  संघ  राज्य  क्षेत्र  हमारे
 देश  में  22  राज्य  और  9  संघ  राज्य  क्षेत्र  इन  दो  दर्जों  क ेअलावा  आप  एक  तीसरे  दर्ज  स्वायत्तशासी
 क्षेत्र  की  मांग  कर  रहे  जोकि  उचित  नहीं  यह  भारत  के  लोगों  और  सारे  राष्ट्र  के  हिल  में  नहीं

 अतः  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  अन्यथा  जहां  तक  भापकी  भाषा-समस्या  का  सम्न्बध
 गोवा  और  नेपाली  भाषा  की  समस्या  एक  समान  जिस  प्रकार  आप  नेपाली  भाषा  को  संविधान  की
 आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  उसी  तरह  हम  भी  कोंकणी  को  इसमें  शामिल
 करवाने  का  प्रयास  कर  रहे  अन्य  समस्याओं  के  बारे  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  भावनाओं
 का  भी  मैं  आदर  करता  लेकिन  इनका  यह  उपचार  नहीं  अगर  आप  विधेयक  का  और

 अध्ययन  करें  तो  पायेंगे  कि  इस  जिला  परिषद्‌  के  अन्तग्रंत  44  मदों  को  लाने  का  विचार  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  अप्रत्यक्ष  रूप  में  विधान  सभा  ही  यह  राज्य  को  दर्जा  देना  ही
 हालांकि  आप  इसे  स्वायत्तशासी  जिला  परिषद्‌  हो  कह  रहे  आप  के  कृषि  उद्देश्य  क ेलिए  नहरों  या
 छोटी  नदियों  के  प्रयोग  समेत  44  मर्दे  इसके  अन्तगंत  रख  रहे  जिला  परिषद्‌  के  अधीन  निम्नलिखित
 विषय  होंगे  :

 ग्राम  या  कस्बा  समितियों  या  परिषदों  की  स्थापना  और  उनकी  शक्ितयां  ;

 ग्राम  या  कस्बा  प्रशासन  से  संबंधित  कोई  अन्य  जिप्तमें  ग्राम  कस्वा  भी  सम्मिलित

 सम्पत्ति  का  उत्तराधिकार  ;

 लोक  स्वास्थ्य  और  अस्पताल  और  औौषधालय  ;

 पर्यटन  ;

 परिवहन  और

 मछली

 मैंने  उनमें
 से

 केवल  कुछ  मदों
 का  ही  नाम  लिया  आपने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  लिए भावखिर  छोड़ा  ही  क्‍या  है  ?  इस  प्रकार  आप  राज्य  सरकार  की  सारी  शक्तियां  जिले  को  देना  चाहते  है

 ओर  इसे  स्वायत्त  जिला  परिषद  कहते  हैं  ।
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 अगर  आप  जिले  को  कुछ  अधिक  शक्ित  देने  जैसी  ओर  बात  करते  तो  यह्‌  ठीक  लेकिन

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  44  मदों  और  55  सदस्यों  की  परिषद्‌  का  स्वायत्त  जिला  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 कृपया  अनुच्छेद  को  देखें  ।  इसमें  कहा  गया  है  :  ---
 ह

 या  जो  राज्य  सरकार  ठीक  और  उचित  के

 स्वायत्त  क्षेत्र  में  स्थित  और  नीचे  विनिर्दिष्ट  प्रकार  की  सभी  अन्य  सभी  सम्पत्तियों

 के  जो  परिषद्‌  में  निहित  जिला  परिषद्‌  में  निहित  होंगी  और  उसके  स्वाभित्वाधीन

 तथा  वे  जिला  परिषद्‌  के  प्रबन्धन  और  नियंत्रण  के  अधी  न  और  वे  इस

 अधिनियम  के  लिए  धारित  और  प्रयुक्त

 :  आप  चाहते  हैं  कि  क्षेत्र  की  सारी  सम्पदा  जिला  परिषद्‌  को  सौंप  दी  यह  उतना  ही

 बुरा  या  जज्छा  है  जितना  राज्य  की  मांग  आप  इसे  स्वायत्त  जिला  परिषद्‌  का  नाम दे  रहे  हैं
 और  सम्पदा  और  विधान  बनाने  की  शक्तियां  जिला  परिषद्‌  को  ही  चाहते  हैं  ।  यह  ऐसी  बात  है
 जोकि  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मैं  इसका  जोरदार  बिरोध  करता  हूं  ।

 वास्तव  में  इस  प्रकार  की  मांग  उठाने  की  बजाय  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि

 कार  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  अन्य  क्षेत्रों  की  समस्याओं  की  तरफ  ध्यान  अगर  ये  लोग  मांग  करते  हैं

 कि  इनकी  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  तो  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक
 विचार  किया  जाना  अगर  वे  कुछ  आथिक  सहायता  चाहते  हैं  तो  उस  पर  भी  सहानुभूतिपूर्वंक
 विधार  किया  जाना  अगर  वे  संघ  शासित  क्षेत्र  का  दर्जा  चाहते  हैं  तो  हस  पर  भी

 पूर्वंक  विचार  किया  जाना  हमारे  संविधान  के  ढांचे  के  भीतर  जो  भी  मांगें  हों  उन  पर  विचार
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  नका  रास्मक  प्रवृत्तियां  न  पनप  सकें  ।

 उदाहरण  के  तौर  जहां  तक  गोआ  का  सम्बन्ध  यह  भी  संघ  शासित  क्षेत्र  भारत  में

 अब  नौ  संघ  शासित  क्षेत्र  25  वर्ष  पू्ष  हम  स्वतन्त्र  हुए  थ ेऔर  19-12-1985  को  हम  अपनी

 स्वतन्त्रता  की रजत  जयन्ती  मनाने  जा  रहे  जब  हम  स्वहन्त्र  हुए  तो  हमें  केसद्रीय  सरकार  ने  छूट  वी

 थी  और  हम  से  पूछा  था  कि  क्‍या  हम  गोवा  को  महाराष्ट्र  में  और  ढीव  और  दमन  को  गुजरात  में

 मिलाना  चाहते  हैं  या  अपनी  अलग  पहचान  बनाये  रखना  चाहते  देश  के  इतिहास  में  पहली  दफा

 राय  जानने  के  लिए  मतदान  संसद  के  एक  अधिनियम  के  तहत  ऐसा  हुआ  |  उस  मतदान  में  |
 दमन  के  लोगों  ने  इसे  संघ  शासित  क्षेत्र  ही  बने  रहने  देने  के  पक्ष  में  मत  तभी  से  हम  संघ

 शासित  हमने  काफी  प्रगति  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  काफी  सहायता  और  धन  दिया  है  और  इस

 प्रकार  हम  अब  आत्मनिभंर  अब  हम  अपने  संविधान  के  ढांचे  के  अन्दर  राज्य  के  दर्जे  की  मांग

 कर  रहे  हम  स्वायत्त  जिला  परिषद्‌  जंप्ती  कोई  मांग  नहीं  कर  रहे  संघ  शासित  क्षेत्र  कोई  स्थायी

 दर्जा  नहीं  यह  दर्जा  विकास  करने  के  लिए  दिया  जाता  और  कुछ  समय  पश्चात्‌  जब  वहू  क्षेत्र

 आत्मनिभंर  हो  जाता  तब  उसे  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाता

 इस  प्रकार  के  मामलों  जहां  संघ  शासित  क्षेत्र  आत्मनिर्भर  हो  जाता  है  और  थुशहाल
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 हो  जाता  है  वहां  उस  क्षेत्र  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाना  ताकि  यह  मांग  किसी  गलत  रूप  से

 न  उठाई

 मैंने  पहले  भी  जिक्र  किया  था  कि  हमारी  कोंकणी  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं

 सूची  में  शामिल  किया  अतः  क्षेत्र  को  राज्य  को  दर्जा  देने
 पर

 विचार  करते  समय  इस  भाषा  की

 समस्या  पर  भी  विचार  करना  संक्षेप  मै ंकहता  चाहता  हूं  कि  देश  और  राष्ट्रीय  एकता  के

 हित  में  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।

 |

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  सभापति  आज  भी  हिन्दुस्तान  में  प्री-टायर  सिस्टम  है  :
 जिला  परिषद  ओर  पंचायत  जहां  तक  सदन  में  प्रस्तुत  बिल  का  सम्बन्ध  इस

 बात  की  सराहना  हर  व्यक्ति  करेगा  कि  नेपाली  बड़े  बहादुर  हैं  परन्तु  वेस्ट-बंगाल  में  रह  कर  वे  आज

 तक  जो  तरबकी  या  विकास  नहीं  कर  क्‍या  दाजिलिग  में  डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल  का  गठन  हो  जाने  के

 बाद  वे  विकास  कर  सवाल  हमारे  समने  एक  ही  मैंने  आज  से  30  साल  पहले  दार्जिलिंग

 देखा  उस  समय  वह  बहुत  हरा-भरा  और  सब्ज  था  लेकिन  आज  उसकी  क्या  हालत  हो  गई

 सभापति  आज  लोग  उस  हिल-स्टेशन  पर  जाना  तक  पसन्द  नहीं  करते  ।  सारे  जंगल  कट  गए  हैं  और

 दारजिलिंग  आज  एक  बेरन-लैंड  फी  तरह  बनकर  रह  गया  चारों  ओर  मकान-ही-मकान  नजर  आते

 आज  दाजिलिग  में  वह  खूबसूरती  या  सौंदयं  नहीं  है  जो  30  साल  पहले  फिर  इस  बिल  के

 प्रस्तावक  महोदय  की  ओर  से  वहां  डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल  की  मांग  की  गई  है  और  इसके  साथ-साथ  उन्होंने

 यह  मांग  भी  कर  दी  कि  एक  स्टेट  को  जो  अधिकार  होते  उनमें  स ेकई  अधिकार  वे  चाहते  अब

 हमारे  सामने  सवाल  यह  है  कि  क्या  ऐसा  सम्भव  है  ।

 गवरनंमेंट  का  एक  प्लान  बनता  जिसे  ट्राइबल  प्लान  का  नाम  जाता  वह  प्लान  शैड्यूल्ड
 द्राइब्स  के  लिए  बनता  डस  प्लान  के  लिए  अलग्र  रुपया  दिया  जाता  अलग  परसेंटेज  के  हिसाब  से

 एलोकेशन  की  जाती  उसके  बाद  फिर  सद-प्लान  बनता  उश्न  सब-प्लान  गबनंमेंट  के  जो  फण्ड

 विकास  एजुकेशन  पंचायत  राज  एन  ०आर०ई०पी०  भाई०आर  ०  डी  ०  पी  ०  बीस  प्वाइंट
 प्रोग्राम  क ेजितने  आइटम  डे  ट्रांसपोर्ट  सारे  फण्ड्स  का  पैसा  उधर  जाता

 क्या  मैं  पूछ  सकसा  हूं  कि  जिन  माननीय  सदस्य  ने  इस  ब्रिल  को  पेश  किया  कया  उन्होंने  हिसाब  लगाया
 कि  इस  पर  कित  ता  प्रशालनिक  खर्चा  आपने  डिस्ट्रिक्ट  कोंसिश  बनाने  की  मांग  तो  लेकिन

 इसमें  कहीं  नहीं  बताया  कि  एंडमिनिस्ट्रेशश  भादि  का  टोटल  एक्सपेंडीचर  कितना

 कॉसिल  बन  जाने  के  उसमें  सदस्यों  के  बन  जाने  के  क्‍या  आधिक  दृष्टि  से  वह  सक्षम  इकाई

 होगी  :  हरगिज  गल्कि  इसका  खर्चा  इतना  अधिक  होया  कि  हम  उसको  चला  नहीं  जब  बह
 आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  ही  नहीं  है  तो फिर  किसलिए  आप  उसको  बनाए  जाने  की  मांग  कर  रहे

 भआाज  हम  देखते  दें  कि  हमारे  यहां  कई  छोटे-छोटे  स्टेशन  बन  गए  हैं  :
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 नागालड  आदि  और  इन  छोटी-छोटी  रियासतों  में  हमारा  जितना  प्रशासनिक  खर्चा  हो  जाता  है

 उसकी  वजह  से  विकास  कार्य  नहीं  हो  राजस्थान  में  छोटी-छोटी  24  रियासतें  जिनसे

 मिलकर  राजस्थान  बना  हुआ  परन्तु  वे  सब  मिलकर  एक  बड़ा  और  विशाल  राजस्थान  बनाये

 हुए

 राजस्थान  का  विकास  बड़े  राज्य  के  बनने  से  होता  है  |  छोदे-छोटे  राज्यों  से आमदनी  नहीं  होती

 है  ।  डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल  कोई  आमदनी  नहीं  करती  है  ।

 नेपाल  की  सारी  आमदनी  मनीआडेर  पर  आधारित  वहां  के  सारे  लोग  भारत  में  आकर

 सेवा  करते  हैं  ओर  उनकी  मनीआर्डर  की  इकनौमी  सेवा  करने  से  पैसा  पैदा  करते

 लिए  महोदय  मैं  आपके  समक्ष  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपके  पास  वहां  पर  पैसा  क्या  आपके

 पास  इतनी  जमीन  है  जिससे  आप  अपनी  इकनौमी  बना  आपके  पास  ये  दोनों  चीजे  नहीं

 फिर  आप  डिस्ट्रिक्ट  कौँंसिल  की  मांग  किस  आधार  पर  कर  रहे  कया  आप  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  आर्थिक  दृष्टि  से  आप  सक्षम  इकाई  नहीं  आपके  यहां  जिला  परिवदें  जिला  परिषद  में  ये

 सारे  सवाल  भाते  हैं--शिक्षा  का  सवाल  इरिंगेशन  का  सवाल  लेंड  रिकाम्‌  सका  सवाल  है  और

 भी  इसी  प्रकार  के  कई  सवाल।त  वे  जिला  परिषद  के  द्वारा  तय  किये  जा  सकते  इसलिए  आपकी  '

 डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल  की  मांग  का  कोई  आधार  मालूम  नहीं  देता  है  ।

 सभापति  मालूम  होता  है  कि  वेस्ट  बंगाल  की  गवर्नमट  इस  हिस्से  को  बराबर  नैगलैक्ट

 किए  जा  रही  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  हूं  कि  उस  जगह  के  रहने  वाले  माननीय  सदस्य  को  चाहिए
 किवे  वेस्ट  बंगाल  गवनेमेंट  के  सम  ने  हकौँक  लिए  लड़ें  और  अपने  अधिकारों  की  मांग

 उनसे  हस  बात  को  हैं  इलाका  है  और  रीजनल  इम्बेलेंसेस  नहीं  रहने

 मक्कदय  रत  का  रस  एक  जिले  को  मांग  लेकर  यहां  पर  बिल  लेकर  आना  और  कौंस्िल  की  मांग  करना

 ब्िलकुलडीक
 नहीं  कहा  जा  सकता  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 सभापति  मैं  अपने  मित्र  और  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  अपने  इस  बिल

 के  ऊपर  पुनविचार  करें  और  आप  इस  बात  को  लाना  चाहते  हैं  तो  इस  रूप  में  ला  सकते  हैं  कि  हमारा
 मकसद  यह  है  कि  हमारा  शोषण  होता  हमारे  आधथिक  साधनों  का  उपयोग  हम  नहीं  कर  पाते

 दूसरे  लोग  कर  लेते  अगर  आप  यह  तो  शायद  उस  पर  विचार  किया  जा  सकता  इसी

 दुष्टि  से  आपको  पश्चिम  बंगाल  गवनंमेंट  के  साथ  इसको  उठाना  चाहिए  और  एक  इकाई  के  रूप  में

 लडना  चाहिए  जैसा  कि  हमारे  डिप्टी  लीडर  ने  सुझाव  दिया  उसके  बारे  में  अपनी  एक  स्कीम  बनाकर

 गवर्नमेंट  के  पास  तब  आ्थिक  दृष्टि  से  जो  पिछड़े  इलाके  हैं  उनको  मदद  देगी  और  आधिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को
 अपने  पैरों  पर  बड़े  होने  में  प्री  सहायता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 इक  काडकपकाक

 डा०  के०  जो०  झ्दियोडी*  :  सभापति  1985  फ्रे  संविधान  संशोधन

 विधेयक  संख्या  122  पर  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मुझे  वास्तव  में  काफी  लेद  इसका  कारण  यह  है  कि

 पश्चिम  बंबाल  में  जिस  दल  का  शासन  है  उसने  ही  यह  आवश्यकता  महसूस  को  है  कि  राज्य  के  ही
 दाजिलिंग  और  इसके  आस-पास के  क्षेत्रों  के  लोगों  की  दुदंशा  को  समाप्त  करने  के  सिए  स्वाकसशणाक्षी
 शकितयां  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  विधेयक  लाया  मुझे  खुशी  है  कि  जिस  सदस्य  ने  यह  विधेयक

 पेश  किया  वहू  इस  समय  यहां  उपस्थित  वह  ऐसे  दल  के  सदस्य  हैं  जो  यह  कहती  है  कि  पंचवर्षीय

 योजना  मात्र  कागजी  योजना  है  और  इससे  लोगों  की  समस्याओं  का  हल  नहीं  होगा  ।  मुझे  यह  कहने  में

 जरा  भी  हिचक  नहीं  है  कि  देश  में  जब  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  होने  जा  रही  तभी  पश्चिम

 बंगाल  में  सत्ताध।री  दल  ने  राजनैतिक  जाभ  उठाने  के  इस  विधेयक  को  पेश  किया  इसके  द्वारा

 पहले  भी  इस  प्रकार  के  हथकंडे  अपनाये  जाते  रहे  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  चाल  बदनीयत  भावषा

 से  प्रेरित  ऐसे  समय  जब  योजना  आयोग  ओर  सरकार  विकासात्मक  कार्यक्रमों  को  आगे  बढ़ाने  का

 प्रयास  कर  रही  विभिन्‍न  राज्यों  की  विशिष्ट  स्थितियों  को  देखते  हुए  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य

 ने  ऐसे  समय  में  सभा  में  विधेयक  पेश  किया  विश्वेयक  में  कहा  गया  दे  :  --

 राष्ट्रीय  एकता  और  देश  के  विकास  की  प्रक्रिया  में  नेपाली-भाषी  लोगों  की  देश

 भवितपूर्ण  भावना  का  और  अधिक  योगदान  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  यद्यपि  इस  दिशा  में  उनका

 योगदान  महत्वपूर्ण  और  निष्ठापूर्ण  रहा

 हस  पर  किसी  को  एतराज  नहीं

 लोधों  को  राष्ट्रीथ  विकास  और  प्रयति  की  मुख्य  धारा  में  ।”

 जैसे  कि  वे  मुख्य  धारा  में  नहीं

 प्रशासन  और  विकास  संबंधी  गतिविधियों  में  भागीदार  बनाने  का  अवसर  देकर

 तथा  इन  गतिविधियों  में  उनके  वास्तविक  रूप  से  भागीदार  होने  तथा  अपनेपन  की  भावना

 को  उनको  सम्मिलित  करना  चाहिए  ।”

 लक्ष्य  की  पूर्ति  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  क्षेत्रीय  स्वायत्तता  प्रदान  करके  की  जा

 सकती

 क्यों  ?  क्या  दाशिलिंग  के  आगे  कोई  पहाड़ी  क्षेत्र  नहीं  है  ?  मैं  मानवीय  सदस्य  या  उत्के  दल  के

 *मलयालम  में  दिये  गये  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 लोगों  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  दाजिलिग  से  अधिक  पिछड़ा  क्षेत्र  कोई  अन्य  नहीं  है  या

 लिग  के  लोगों  से  अधिक  अन्य  स्थानों  के  लोग  पिछड़े  हुए  नहीं  जब  गांधी  जी  दक्षिण  भारत  गये  वो

 उन्होंने  खुद  वहां  के  लोगों  की  दयनीय  दशा  देखी  ।  उसके  बाद  उन्होंने  आधा  नंगा  रहना  आरम्भ  किया  |

 उनके  इस  जीवन  मे  हमें  आजादी  लोगों  की  आशा  एक  ही  ध्येय  पर  केन्द्रित

 वहु  थी  देश  की  एकता  और  अखण्डहा  |  गांधी  जी  का  संदेश  था  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने

 छुमिक  परम्परा  आदि  को  पालन  क  रते  हुए  दूसरे  लोगों  से  मानवता  को  भी  प्यार  करना

 बाहिए  |
 गांधी  जी  ने  हमें  बु:खी  मानवता  के  आंसू  पोंछने  के  लिए  प्रेरित  लेकिन  हमने  बेदर्दी  से

 अुज़के  जीवन  का  अन्त  कर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  भी  इन्हीं  मूल्यों  के  लिए  लड़ती  उन्हें  भी

 ऋई  चुनौतियों  का  सामना  करना  अतः  इस  कोशिश  में  कुछ  भी  नया  नहीं  अगर  कोई

 निक  दृष्टिकोण  ले  तो  वह  सोच  सकता  है  कि  यह  विधेयक  लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  पेश

 किया  गया  लेकिन  सच्चा  देशभक्त  इसे  मजाक  में  नहीं  ल ेसकता  ।  जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा  है  कि  हमडे  स्वाधीनता  के  37  वर्षों  में  पूरी  प्रगति  नहीं  की  लेकिन  हमें  यह  भी  देखना  होगा

 कि  स्वाधीनता  से  पहले  हमारे  देश  की  स्थिति  क्‍या  थी  ?  हमें  स्वाधीनता  पूर्व  समय  से  अपनी

 प्रगति  का  मूल्यांकन  करना  इसमें  संदेह  नहीं  कि  विभिन्‍न  योजना  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित

 करने  में  अनेक  कमियां  रही  कई  कल्याणकारी  उपायों  को  लागू  करने  में  वैधानिक  रुकावर्टे  भी  आई

 अल्पसंखघक  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्भों  को  भी  कुछ  शिकायतें  रही

 इन  कमियों  और  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  और  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  के  लिए

 ही  हमने  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  और  कुछ  साहसिक  कदम  उठाये  माननीय  सदस्य  और

 उनके  दल  की  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  के  इन  कार्यक्रमों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  में

 सहायता  देनी  मगर  ऐसा  होता  है  तो  हमारी  जनसंख्या  के  कुछ  वर्गों  को  ऐसी  दयनीय  स्थिति

 में  नहीं  रहना  मैं  अपने  विपक्षी  सदस्यों  स ेअपील  करना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  ऐसे  अवसरों  और

 परिस्थितियों  का  राजनैतिक  लाभ  नहीं  उठाना  विश्व  के  कई  देश  अ।ज  हमसे  प्रेरणा  लेने  की

 कोशिश  कर  कर  रहे  हैं  और  हमारे  देश  में  अपनाये  जा  रहे  समाजवादी  लोकतांत्रिक  रास्ते  को  अपनाने

 की  कोशिश  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  ऐसे  उपायों  से  इन  कोशिशों  में  बाधा  पड़ेगी  ।  विश्व

 में  ऐसे  भी  देश  हैं  जहां  के  लोगों  का  रहन-सहन  हमारे  देश  में  रह  रहे  क्रादिवासियों  या  हरिजनों  के

 जीवन  स्तर  से  भी  नीचा  है  ।  वे  विकास  के  गांधीवादी  सामाजिक-आ्थिक  उपायों  को  अपनाकर  अपनी

 गरीबी  को  दूर  करने  का  प्रयास  कर  रहे  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 उनकी  इस  प्रकार  की  प्रवृत्तियों  से  उन  देशों  में  संघं  कर  रहे  लोगों  को  सहायता  नहीं

 मिन्टो-मोरले  या  अन्य  प्रशासनिक  सुधारों  का  हवाला  दिया  गया  वास्तव  में  पंडित  नेहरू  ने  खुद
 कम  विकसित  क्षेत्रों  के विकास  के  प्रश्न  को  गम्भी  रता  से  लिया  उन्होंने  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 निक  सत्ता  सौंपने  की  कई  योजनाएं  बनाई  लेकिन  इन  सबक  पीछे  कोई  असंगत  मंशा  नहीं

 हमने  आज  तक  सांविधानिक  तरीके  से  राजनैतिक  लाभ  उठाने  की  कोई  प्रवशि  नहीं  देखी
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 मैं  विश्वास  नहीं  कर  सकता  कि  इस  सभा  के  माननीय  सदस्य  द्वारा  लाया  गया  यहू  विधेयक  अहानिकर

 इस  प्रवृत्ति  को  शुरू  में  ही  दबा  देना  आज  मैं  अपनी  मातृभाषा  में  बोल  रहा  यह
 भाषा  देश  की  75  करोड़  जनसंख्या  में  से  केवल  22  करोड़  लोगों  द्वारा  ही  बोली  जाती  केरल

 वास्तव  में  एक  छोटा  राज्य  है  और  कई  मामलों  में  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  एक  सच्चे  भारतीय  के

 केरलावासी  होने  के  मैं  अपने  विचार  अपनी  मातृभाषा  मलयालम  में  व्यक्त  कर  रहा

 राष्ट्रीय  ध्येय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  सभी  आवश्यक  उपाय  करते  प्रगति  के  पथ  पर

 जाना  ताकि  उन  गरीब  लोगों  को  स्थिति  को  सुधारा  जा  सके  तो  हम  लोगों  के  साथ  विः

 कर  सके  हैं  इस  प्रक्रिया  में  इस  विधेयक  द्वारा  आन्दोलित  विचार  आड़े  नहीं  आने

 हूँ  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समा

 हूँ  ।

 6.00  भ०  १०

 ,  ँत्पाथात  लोक  सभा  9  1985/18  1907  के

 हैं  ग्यारह  बजे  स०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित
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